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 LOK  SABHA  DEBATES

 LOK  SABHA

 Tuesday,  December  13,  977  /Agraha-
 yana  22,  899  (Saka)

 The  Lok  Sabha  met  at  Eleven  of  the
 Clock

 [Mr.  SPEAKER  in  the  Chuir]

 ORAL  ANSWERS  TO  QUESTIONS

 सकरोनिया  और  करली  के  बीच

 नई  रेल  लाइन

 #  386.  श्री  नमंदा  प्रसाद  राय  :  क्‍या

 रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  किः

 (क)  क्‍या  सरकार  मध्य  प्रदेश  में

 मकरोनिया  और  केरली  रेलवे  स्टेशनों  को

 एक  नई  रेल  लाइन  द्वारा  जोड़ने  के

 प्रस्ताव  पर  विचार  कर  रही  है  ;

 (ख)  यदि  हां,  तो  इस  कार्य  के

 कब  तक  पूरा  किए  जाने  की  सम्भावना  है;

 और

 (ग)  यदि  नहीं,  तो  इसके  क्‍या

 कारण  है  जबकि  व्यापार  की  दृष्टि  से

 यह  लाइन  बहुत  अ्निवाये  है  ?

 रेल  मंत्री  प्रो०  मधु  दण्डबते)

 (क)  मध्य  प्रदेश  में  मक  निया  शौर

 केरली  रेलबे  स्टेशनों  को  एक  नयी  रेल

 लाइन  द्वारा  जोड़ने  का  कोई  भी  प्रस्ताव

 इस  समय  सरकार  के  विचाराधीन  नहीं

 है।

 |
 (@)  प्रश्न  नहीं

 (ग)  धन  की  अत्यधिक  कमी  है

 शर  जो  धन  उपलब्ध  है,  वह  पहले  से

 शुरु  की  गयी  परियोजनाञ्रों  को  पूरा  करने

 के  लिए  भी  पर्याप्त  नहीं  है।

 क्री  नमंदा  प्रसाद  राय  :  अप्रध्यक्ष

 महोदय,  मैं  श्रापके  माध्यम  से  मंत्री

 महोदय  का  ध्यान  आकर्षित  करना  चाहता

 हूं  कि  हमने  जो  मकरोनिया  और  केरली

 लाइनों  को  एक  नई  रेलवे  लाइन  से  जोड़ने

 की  मागें  रखी  ह  वह  इस  दृष्टि से
 रखी  है  कि  इस  इलाके  में  पांच  बहुत

 बड़े  नगर  पड़ते  हैं  ।  इसलिए  व्यावसायिक

 दुष्टि  से  भी  यह  बहुत  श्रावश्यक  है  कि

 इस  रेलब  लाइन  को  जोड़ा  जाए  ।

 इसके  साथ  ही  थाना  में  मिलिट्री  का

 बहुत  बड़ा  हेडक्वाटर  है  इसलिए  भी  यह
 आवश्यक  है  कि  इस  रेल  लाइन  को  जोड़ा

 जाए  I  थाना  आने  जाने  के  लिये

 मिलिट्री  की  बहुत  सी  गाड़ियां  चलती  है
 जिसके  कारण  वहां  की  जनता  को  याता-

 यात  में  बहुत  दिक्कत  होती  है,  बहुत
 रुकावट  होती  है  और  उनके  जान-माल  को

 भी  क्षति  पहुंचती  है।  इसक  साथ  ही

 वहां  परमान  में  एक  मेला  लगता  है  और  यह

 एक  प्रसिद्ध  मेला  है  जो  कि  एक  महीने
 तक  चलता  है  ।  इस  दृष्टि  से  भी

 आवश्यक  है  कि  इस  रेल  लाइन  को  जोड़ा

 जाए  |

 ब्रो०  मधु  दण्डबते  :  जो  माननीय

 सदस्य  ने  जानकारी  दी  है  उसके  सम्बन्ध

 में  मैं  उनको  बताना  चाहता  हूं  कि  हमारे
 पास  आज  तक  28  नई  लाइने  ऐसी  हैं
 जिनका  काम  पैंडिंग  चल  रहा  है  क्योंकि

 धनराशि  की  कमी  है.  इसलिए

 इस  रेलवे  लाइन  की  श्रावश्यकता  को

 समझते  हुए  भी  हम  माननीय  सदस्य  के

 सुझाव  को  नहीं  मान  रहे  है।  साधनों  की

 अत्यधिक  कमी  के  कारण  जो  लाने
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 हमारे  पास  है  उन  पर  ही  काम  नहीं  हो

 पा  रहा  है।  श्भी  13 ऐसी  रेल  लाइने  हैँ

 जिन  पर  कंवशेन  का  काम  जारी  है  |

 लेकिन  साधनों  की  उपलब्धता  न  होने  की

 बजह  से  हम  लोगों  की  ऐसी  नीति  है  कि

 जिन  रेल  लाइनों  पर  पहले  से  काम  चल

 रहा  है  उन्हीं  को  पहले  प्राथमिकता  दें

 उसके  बाद  दूसरी  रेल  लाइनों  के  बारे  में

 सोचें  ।  इसलिए  इस  रेल  लाइन  के  बारे

 में  झ्भी  विचार  नहीं  किया  जा  सकता  है  |

 श्री  नसंदा  प्रसाद  राय  :  तीस  वर्ष

 के  पुराने  शासन  में  यह  सारा  जिला

 बहुत  उपेक्षित  रहा  है  और  श्राज  तक

 इसमें  कोई  विकास  कार्य  नहीं  हुआ ।

 मेरा  माननीय  मंत्री  जी  से  निवेदन  है

 कि  इस  जिले  को  जोकि  उपेक्षित  क्षत्र  है

 और  हरिजन  सुरक्षित  क्षेत्र  भी  है,  प्राध-

 मिकता  दें  और  उसे  रेल  लाइन  से

 जोड़ा  जाए  ।

 प्रो०  मध  दण्डबते  :  मान्यवर,  उपेक्षित

 श्र  पिछड़े  हुए  इलाकों  की  तरफ  हम

 जरूर  ज्यादा  ध्यान  देंगे  लेकिन

 ऐसे  भी  इलाके  हैं  जहां  यातायात

 बहुत  ज्यादा  है,  इसलिए  पहले  उनको

 तरफ  ध्यान  देना  होगा  ।  इसलिए  मैं

 समझता  हूं  कि  इस  रेल  लाइन  के  बार  में

 इंतजार  करना  होगा  और  इंतजार  करने

 में  भी  ताकत  हो  सकती  है।

 श्री  राघव  जी:  अध्यक्ष  महोदय,

 रेल  यातायात  की  दृष्टि  से  मध्य  प्रदेश

 सबसे  पिछड़ा  हम्ना  इलाका  है  I  वहां

 उस  पिछड़  हुए  प्रदेश  में  रायसेना  जिला

 बहुत  पिछड़ा  जिला  है  ।  इसलिए  मैं

 जानना  चाहता  हूं  कि  क्‍या  करेली

 से  गादरवाड़ा  होते  हुए  ओझोबदुलला-

 गंज  रेलवे  लाइन  का  सर्वेक्षण  हुआ  था  ?

 क्या  इस  पर  रेलवे  लाइन  डालने  का  कोई

 प्रस्ताव  मंत्रालय  के  विचाराधीन  है  ?

 इस  लाइन  का  सर्वेक्षण  प्राठनदस  वर्ष
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 परब  हुआ  था,  क्या  इसके  बारे  में  मंत्री

 जी  को  जानकारी  है?  इस  सम्बन्ध  में

 भ्रापके  विभाग  ने  अब  तक  क्या  किया  ?

 यह  क्षेत्र  धन-धान्य  की  दृष्टि  से  एवं

 वन  सम्पदा  की  दृष्टि  से  |,श्रत्यन्त  धनी

 क्षेत्र  है  लेकिन  यातायात  के  श्रभाव  के

 कारण  बहुत  पिछड़ा  ह््पा  है।  क्‍या

 मंत्री  जी  गादसवाड़ा  होते  हुए  केरली  से

 झ्रोबदुल्लामंज  तक  रेल  लाइन  डालने  पर

 विचार  करेंगे  ?

 प्रो०  मधु  दण्डवते  :  मान्यवर,  मूल
 प्रशन  से  इस  रेल  लाइन  का  कोई  सम्बन्ध

 नहीं  है।  फिर  भी  मैं  बताना  चाहता  हूं
 कि  इस  रेल  लाइन  का  ग्रभी  तक  सर्वेक्षण

 नहीं  ह्झ्ा  है।

 श्री  शरद  यादव  :  अध्यक्ष  महोदय,

 हरेक  मंत्री  यही  बात  कहता  है  कि  पिछड़े

 हुए  इलाकों  के  बारे  में  उनकी  विशेष

 दुष्टि  है  -  यातायात  के  साधनों  की  दृष्टि  से

 मध्य  प्रदेश  हिन्दुस्तान  में  सबसे  ज्यादा

 पिछड़ा  हुमा  है,  झ्राथिक  दृष्टि  से  भी

 पिछड़ा  हुआ  है।  यातायात  के  मामले  में

 मध्यप्रदेश  को  जो  सबसे  ज्यादा  पिछड़ा  हुग्ना

 माना  जाता  है,  क्‍या  इस  प्रदेश  ने  जबल-

 पुर  से  गोंदिया  तक  जो  रेल  लाइन

 छूटी  है,  उसको  पुरा  करने  का  काम  कब  शुरु

 करेंगे  ?  उन्होंने  बम्बई  से  कलकत्ता  तक

 रेल  लाइन  पर  गाड़ी  चला  दी  है  लेकिन

 जिन  इलाकों  में  यातायात  की  सुविधा

 नहीं  है,  उनके  बारे  में  वे  क्या  कर

 हैं?  मैं  यह  पूछना  चाहता  हूं  कि  इन

 पिछड़े  हुए  इलाकों  के  लिए  उनके  पास

 कौन  सी  योजना  है  जिसकोः  वे.  जल्दी

 पूरा  करने  वाले  हैं  ?

 ब्रो०  मधु  दण्डवते  :  मान्यवर,  सबसे

 पहले  तो  में  यह  बताना  चाहता  हूं  कि

 रेलवे  के  विकास  की  दृष्टि  से  मध्य  प्रदेश

 सबसे  पिछड़ा  इलाका  नहीं  है।  श्रसम  श्रौर
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 उड़ीसा  को  श्गर  देखा  जाए  तो  देश  के
 झाजाद  होने  के  बाद  से  कोई  रेल  का

 विकास  नहीं  हुआ  है।  चंद  इलाके  तो

 ऐसे  हैं  जहां  श्राजाद  होने  के  बादसे  22

 किलोमीटर  से  ज्यादा  रेल  गाड़ो  नहीं

 चली  ।  ऐसी  हालत  में,  फिर  भी  मैं

 माननोय  सदस्य  को  बताना  चाहता  हूँ
 कि  28  रेलवे  लाइनों  का  जो  जिक्र  हम  कर

 रहे  हैं  उनमें  ज्यादातर  पिछड़े  हुए  इलाकों

 में हैं  और  इन  इलाकों  के  लिए  हमारी
 कौशिश  है  कि  प्लानिंग  कमिशन  के  जरिए

 जितना  एलोकेशन  हो  उसके  आधार  पर

 हम  इस  काम  को  करें|

 MR,  SPEAKER:  Question  No.  387.

 “SHRI  K.  LAKKAPPA:  As  the  pro-
 cedure  should  not  be  wrong,  I  want  to
 bring  to  your  notice  rule  4l  (2)(xiv)
 which  says  that  it  shall  not  ordinarily
 ask  fcr  information  on  matters  of  past
 history.  This  question  is  regarding
 complaints  about  the  last  genera]  elec-
 tion.  It  is  also  vague.  Please  see  how
 it  has  been  framed:  It  asks  for  “the
 toial  number  of  complaints  (Statewise)
 received”.  On  what  subject?  Nothing
 has  been  said  in  the  question.  So  it
 igs  no:  precise.  Therefore.  it  may  be
 held  over  and  reconsidered.

 MR.  SPEAKER:  There  is  no  point
 of  order.  It  is  in  accordance  with  the
 rules,

 Complaints  Received  during  Lok
 Sabha  Elections,  977

 #387.  SHRI  NANWAR  LAL  GUPTA:
 Will  the  Minister  of  LAW,  JUSTICE
 AND  COMPANY  AFFAIRS  he  pleased
 to  lay  a  statement  showing:

 (a)  the  total  number  of  complaints
 (Statewise)  received  in  the  last  Gene-
 ral  Elections  of  Lok  Sabha  held  in

 March,  1977;

 (b)  what  were  the  major  complaints
 made  during  that  periog  and  what  ac-
 tion  has  been  taken  by  the  Govern-
 ment  thereon;

 (c)  the  details  of  the  complaints
 received  by  the  Election  Commission
 or  the  Government  for  unnecessary
 interference  of  the  Government  for
 misusing  the  Government  machinery
 and  its  funds,  pressurising  the  Gov-
 ernment  Officers  etc.  during  the  elec.
 tions;  and

 (d)  what  action  has  been  taken  on
 it?

 THE  MINISTER  OF  LAW,  JUSTICE
 AND  COMPANY  AFFAIRS  (SHRI
 SHANTI  BHUSHAN):  (a)  to  (da).  The
 required  information  is  being  collected
 and  will  be  laid  on  the  Table  of  the
 House.

 श्री  कंवर  लाल  गुप्त  :  मंत्री  महोदय
 को  पता  है  कि  जब  जनरल  इलेक्शंज

 हुए  थे  तब  काफी  कम्प्लेंट्स  झाई  थीं

 गौर  उसी  थे  सम्बन्ध  में  इलैक्शन  ला

 को  कुछ  ही  दिन  पहले,  इमरजेंसी  के

 पहले  और  इमरजैंसीं  के  दिनों  में  बदला
 गया  था  और  उसमें  करप्ट  प्रेक्टिसिस  की

 परिभाषा  भी  बदली  गई  थी।  उसमें  यह
 भी  कड़ा  गया  था  कि  प्रधान  मंत्री  और

 स्पीकर  के  लिए  श्रलग  द्विब्यूनल  होगा
 शर  इलैक्शन  पैदीटशंज  के  बारे  ॥  में

 ट्रब्यूनल  फैसला  करेगा  ।  मंत्री

 महोदय  क्‍या  बतलाएगें  कि  जो  आप

 संशोधन  ला  रहे  हैं  आपका  क्‍या  ख्याल

 है  कि  जो  कुछ  दिन  पहले  संशोधन  किया

 गया  था  उसको  भी  आप  इसमें  शामिल

 करेंगे  शोर  जो  करप्ट  प्रेक्टिस  की  परिभाषा

 बदली  गई  थी  उस  पर  शाप  पुनविचार
 करेंगे  ?  साथ  ही  प्रधान  मंत्री  और  स्पीकर

 के  बारे  में  जो  व्यवस्था  को  गई  थी

 उस  पर  भी  आप  पुनविचार  कर  रहे  हैं  ?

 MR.  SPEAKER:  How  does  it  arise
 out  of  this  question?

 SHRI  KANWAR  LAL  GUPTA:  There
 were  certain  complaints  made  during
 the  ejections  regarding  corrupt  prac-
 tices,  and  the  definition  of  corrupt
 practice  has  been  changed.  That  is

 why  I  want  to  know  his  views  about
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 the  amendments  made  in  that  Act  re-  for  me  to  decide.  He  is  within  his
 garding  corrupt  practice,  so  that  such  limits.
 complaints  may  not  be  made  later  on
 or  some  action  may  be  taken.  श्री  कंबर  लाल  गप्त  :  मैं  मंत्री

 MR,  SPEAKER:  That  is  a  long  way  महोदय
 से  वह  पूछना  चाहता  हूं  कि

 away  from  the  question.  गवेनमेंट  मशीनरी  का  मिसयूज  हुमा,

 श्री  शान्ति  समषण  श्गर  मे  माननीय  उसकी  शिकायतें  आपके  पास  श्ायों,

 सदेद्य  के  सवाल  को  लोक  समझ  सका  हू
 गौर  उसके  बाद  शाह  कमीशन  के  सामने

 तो  उनका  अभिप्राय  यह  है  कि  इल॑क्शन
 भी

 रेकार्ड
 में  लिखित  रूप  से

 ऐसी  ऐबीडेंस
 लाज  पअमेंडमेंट  waei975  जो  पास  है  जिसमें  श्रीमती  इन्दिरा  गांधी,  संजय

 हुआ  था  और  जिस  में  करप्ट  प्रेक्टिसिस  के  गांधी  बौर  विद्या  चरण  शुक्ल  ने  अपने

 बारे  में  बहुत  कुछ  संशोधन  रिट्रोस्पैक्टिव
 इलेक्शन  के  दौरान  में  पार्टी  के  लिए

 इफैक्ट  से  किए  गए  थे  उनके  बारे  में  और  अपने  लिए  सरकारी  मशीनरी

 वह  पूछ  रहे  हैं।  उस  कानून  के  बारे  में
 का  दुरुपययोंग  किया  ।  तो  मैं  जानना

 सरकार  विचार  कर  रही  है,  उसको  चाहता  हूं  कि  सरकारी  मशीनरी  का

 'रिपील  करने  के  बारे  में  विचार  कर  रही
 दे  कक

 ने
 हा-एउसम

 एक
 यह

 भी

 है  कर  रूपया
 है  और  मैं  समझता  हूं  कि  बहुत  शीघ्र

 था  कि  करोड़ों  रुपया

 क
 में

 बहाया
 कोई  निर्णय  इस  सम्बन्ध  में  ले  लिया  जाता  है  क्या  सरकार  इसके  बारे  में

 जाएगा  ।
 विचार  करेगी............

 (Interruptions)

 श्री कंवर  लाल  गुप्त  :  प्रध्यक्ष

 महोदय,  मंत्री  महोदय  ने  ठीक  ही  कहा  है,
 मैं  उन्हें  बधाई  देना  चाहता  हूं  वह  जो

 अमेंडमेंट  एक्ट  हया  उसके  कारण  से  पहली  MR.
 SPEAKER::

 Please
 read  the

 मंत्री  ते
 तो  Question,  then,  you  say  it.

 प्रधान  मंत्री  जीत  गई  नहीं  तो  वह

 इलेक्शन  पंटीोशन  नहीं  जीत  सकतीं  थीं,  SHRI
 K,

 LAKKAPPA:  Why  do  you

 ry  मेरा  दसरा  है  रि  गे
 ailow  him  so  much  time  to  put  a

 a

 गवर्नमेंट
 द  सवाल  ध

 रि

 कज
 supplementary.

 7  के की  मशीनरी  के

 के  पल
 MR.  SPEAKER:  It  is  for  me  to  see.

 बारे  में  आपके  पास  बहुत  सारी  शिक  You  are  disturbing  the  whole  House.

 आयी
 हैं  और

 कि
 शिकायतें  केवल  SHRI  K.  LAKKAPPA;  You  should

 इलेक्शन  के  दिनों  में  भी  झायीं,  regulate  the  proceedings.

 इतना  ही  नहीं  शाह  कमीशन  के  सामने

 भी,  विद्या  चरण  शुक्ल  ने,  इन्दिरा  गांधी

 SHRI  K.  LAKKAPPA:  How  is  it
 relevant?

 SHRI  KANWAR  LAL  GUPTA:
 There  should  be  some  remote  control,

 ने  और  संजय  गांधी  ने  सरकारी  मशीनरी  if  not  direct  control  over  him.

 का  दुरुपयोग  किया  यह  डोकूमेंटरी  ऐवीडेंस
 भी  आपके  सामने  श्र  गई  मैं  जानना  चाहता  हूं  कि

 सरकारी  मशीनरी

 का  मिसयूज  न  हो,  इस  तरह  की  जो

 tion  to  this.  How  is  it  relevant  to  the
 Question?  He  is  bringing  in  all  sorts  रुपया  खर्चे  होता  है  उसको  रोकने  के  लिए
 of  things,  charges  and  other  things.  क्या  सरकार  इस  बारे  में  भी  विचार  कर

 MR.  SPEAKER:  I  am  following  it.  रही  है
 कि  मीटिग्स  के  लिए,  पोस्टर्से

 If  it  is  irrelevant  I  will  say  so.  It  is  के  लिए  जो  रिकग्नाइज्ड  पार्टीज  हैं  उनके
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 जो  कैन्डीडेट  हैं  उनको  सरकार  श्रपनी

 तरफ  से  खर्चा  दे,  या  उनकी  मीटिंग

 अरेंज  करे  !  क्‍या  ऐसी  बात  सरकार  के

 विचाराधीन  है  ?

 श्रो  शान्ति  भषर :  मा  977  में

 जो  लोक  सभा  का  चुनाव  हुआ  उस  सम्बन्ध

 में  जो  शिकायतें  आयीं  जो  कुछ:  इस
 प्रकार  की  थीं  जैसे  बोटर्स  लिस्ट  में  बहुत
 सारे  नाम  जिनके  होने  चाहिए  थे  वह

 नहीं  थे,  कुछ  इमपंसनिशन  के  बारे  में

 शिकायत  आ्रायीं,  कुछ  प्राफिशियल  मशोनरी

 के  मिसयूज  की  शिकायतें  आयीं,  कुछ

 डुप्लोकेट  वैलट  घेपर्स  की  शिकायतें  थीं,

 यह  सब  शिकायतें  इलैक्शन  कमीशन  को

 रैफर  करदी  गई।  इलेक्शन  कमीशन

 को  इन  सारी  शिकायतों  की  जो  चीफ

 इलेक्टोरल  आफिसस  होते  हैं  स्टेट्स  में

 उनको  रेफर  करना  पड़ता  है,  उतसे  भी

 फेक्ट्स  मंगाने  पड़ते  हैं  |  तो  इलेक्शन  कमोशन

 की  कोई  रिपोर्ट  श्राएगी  उस  पर

 विचार  किया  जाएगा,  या  उसके  सम्बन्ध

 में  कोई  ऐसी  स्थिति  होगी  कि  कानून
 में  रहो  बदल  करने  की  जरुरत  है  तो  उस

 पर  भी  विचार  किया  जाएगा।  जो  प्रश्न

 माननीय  सदस्य  ने  खासतौर  से  पूछा  कि

 जो  कैंडीडेट्स  रुपया  खर्च  करते  हैं
 इलेक्शन  में  तो  क्या  सरकार  की  शोर  से

 कोई  ऐसी  योजना  है  कि  उनको  उस  खर्चें

 को  मीट  करने  के  लिए  सरकार  की  शोर

 से  मदद  दी  जाए  ?

 ऐसा  एक  प्रश्न  सरकार  के  विचाराधीन

 है,  सरकार  उस  पर  विचार  कर  रही  है
 झोर  विचार  करने  के  बाद,  मैं  समझता

 हूं  कि  एक  फैसला  लिया  जाएगा  और

 उस  फंसले  की  बुनियाद  पर  कानून  में

 तबदीली  की  जाएगी  ।

 MR.  SPEAKER:  No.  388-——Shri
 Madhavrao  Scindia.

 SHRI  K.  LAKKAPPA:  You  did  not
 allow  any  supplementary  questions.

 MR.  SPEAKER:  389—Shri  Ramji  Lal
 Suman.

 (Interruptions)

 SHRI  K.  LAKKAPPA:  How  is_  it
 that  you  did  not  allow  any  supple:
 mentary?

 (Interruptions)

 MR.  SPEAKER:  Do  not  record.

 (Interruptions)

 SHRI  K.  LAKKAPPA:  Ero

 MR.  SPEAKER:  I  have  considered
 the  matter.

 (Unterruptions)

 SHRI  K.  LAKKAPPA:#**

 MR,  SPEAKER:  I  will  allow  very
 limited  questions.

 (Interruptions)

 MR.  SPEAKER:  I  am  on  my  legs.
 The  question  was  how  many  com-
 plaints  are  there  about  the  elections.
 The  Minister’s  answer  is  that  he  is
 going  to  collect  the  information  and
 will  place  it  before  the  House.  There~-
 fore,  you  had  an  opportunity  to  put
 larger  questions.  Under  the  rules,  a
 questioner  has  two  supplementaries.  I
 have  allowed  only  those.  Otherwise
 this  question  does  not  arise.

 (Interruptions)

 att  एक्सप्रेस  गाड़ियों  का  आगरा  में

 रुकना

 *389.  श्री  रामजी  लाल  सुमन  :

 क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि:

 (क)  क्या  उन्हें  पता  है  कि  तीन

 महत्वपूर्ण  रेलगाड़ियां  अर्थात  126  अप

 के०  के०  एक्सप्रेस,  122  श्र्प  तमिलनाडु

 **Not  recorded.
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 एक्सप्रेस  और  i24  झप  झान्दघ्र  .एक्‍्स-

 प्रेस  [प्रागरा  में  (नहीं  रुकती  है  जो  एक

 महत्वपूर्ण  ऐतिहासिक  स्थान  है;  और
 ee  —  —

 (ख)  शगर  कोई  विभागीय |  कठिनाई

 हो,  '
 तो  क्या  सरकार  वहां  ऐतिहासिक

 स्थानों  को  हंदेखने  के  |  इच्चक
 यात्रियों  के  लाभ  के  लिए  इन  रेलगाड़ियों
 को  वहां  रोकने  के  प्रश्न  पर  विचार

 करंगी।

 रेल  मंत्रो  (प्रो०  मधु  दण्डबते  )  :  (क)
 जी  हां।

 (ख)  झागरा  से  मद्रास  की  ओर

 जाने  वालेयात्रियों  के  लिए  तीन  जोड़ी
 तथा  हँदराबाद  और  केरल  की  श्ोर

 जाने  के  लिए  एक  एक  जोड़ी  गाड़ियां
 झागरा  छावनी  पर  पहले  से  ही  उपलब्ध

 हैं।  चूकि  i22  श्र्प  तमिलनाडु  एक्सप्रेस
 24  अब  झान्ध्र  प्रदेश  एक्सप्रेस  तथा

 26  अ्रप  कर्नाटक-केरल  एक्सप्रेस  गा-

 ड्यिां  अ्रन्तर्नगरीय  तेज  सेवाएं  प्रदान  करने  के

 उद्देश्य  से  चलाई  गई  हैं,  इसलिए

 मुख्यत:  परिचालनिक  कारणों  से,  उनके

 ठहराव  बहुत  ही  सीमित  रखे  गए  हैं।
 लम्बी  दूरी  के  यात्रियों  की  सुविधा  का

 ध्यान  रखते  हुए  तथा  इस  बात  को  भी

 देखते  हुए  कि  श्रागरा  से  अन्य  गाड़ियां
 उपलब्ध  हैं,  इन  गाड़ियों  को  झ्ागरा

 छावनी  पर  ठहराने  का  विचार  नहीं  हैं।

 SHRI  C.  N.  VISVANATHAN:  Let
 him  read  the  answer  in  English  also.
 We  have  not  been  able  to  understand.
 It  is  about  Tamil  Nadu  Express.

 MR.  SPEAKER:  I  have  no  objection.
 He  can  read  the  English  version  also.

 PROF.  MADHU  DANDAVATE:  (a)
 Yes,  Sir.  ~~

 (0)  Agra  Canit.  is  already  served  by
 3  pairs  of  trains  towards  Madras,  one
 pair  of  trains  towards  Hyderabad  and

 one  pair  towards  Kerala  for  the  con-
 venience  of  passengers  from  Agra  to
 these  areas.  22  Up  Tamil  Nadu  Ex-
 77९58  424  Up  Andhra  Pradesh  Express
 ang  26  Up  Karnataka-Kerala  Express
 have  been  introduced  to  provide  fast

 inter-city  services  and  therefore,  their
 stoppages  have  to  be  confined  to  the
 minimum  mainly  for  operational  pur-
 poses.  Having  regard  to  the  conveni-
 ence  of  long  distance  passengers  and
 in  view  of  the  availability  of  alterna-
 tive  services  at  Agra,  it  is  not  proposed
 to  provide  stoppages  by  these  trains  at
 Agra  Cantt.

 श्री  रामजी  लाल  सुमन:  माननीय

 मंत्री  जी  ने  बताया  कि  अन्य  महत्वपूर्ण

 गाड़ियां  आगरा  में  रुकती  हैँ।  संभवत:

 माननीय  मंत्री  जी  को  आगरा  के  ऐतिहासिक

 महत्व  के  बारे  में  बतलाने  की  आव  श्यकता

 नहीं  है।  किसी  भी  महत्वपूर्ण  रेलगाड़ी

 को  आगरा  में  न  रोकना  यह  कम  से  कम

 आ्रागरा  क ेसाथ  अन्याय  है।  मैं  बड़ी

 विनम्रता  से  निवेदन  करना  चाहता  हूं
 कि  26  श्रप  के  एक्सप्रेस  22  शअ्रप

 तमिलनाडु  एक्सप्रेस  श्रौर  24  श्रप  श्रान्ध्र

 प्रदेश  एक्सप्रेस  गाड़ियां  जहां  रुकती  हैं

 उन  स्थानों  की  मान्यताओं  को  आगरा

 शायद  उन  से  ज्यादा  पूरा  करता  है।

 जहां  तक  दूरी  का  सवाल  है  माननीय

 मंत्री  जी  को  ज्ञान  होगा  कि  इन  महत्वपूर्ण

 रेलगाड़ियों  को  जहां  रोका  जाता  है  उस

 से  कम  दूरी  उस  की  है  और  मैं  एक

 निवेदन  श्रौर  कर  दूं  कि  i97]  की

 जन-गणना  के  हिसाब  से  नागपुर  को

 छोड़कर  श्र्न्य  स्थानों  की  अपेक्षा  आगरा

 की  जनसंख्या  श्रधिक  है।  झाप  देखें  कि

 आगरा  की  आबादी  6  लाख  20  हजार  है,

 एरणाकुलम  की  4  लाख  40  हजार,

 कोयम्बट्र  3,  50,  000,  भोपाल  3,90,000,

 विजयवाड़ा  3  लाख  40  हजार,  सेलम

 3  लाख  0  हजार,  झांसी  लाख  90

 हजार,  क्विलोन  i  लाख  20  हजार  और

 ईरोड़  लाख  0  हजार  |  इसके  श्लावा
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 l  लाख  की  झाबादी  से  कम  वाले  शहरों
 में  भी  ये  रेलगाड़ियां  रोकी  जाती  हैं,
 झोर  झागरा  जो  एक  ऐतिहासिक  महत्व  का

 स्थान  है,  उद्योग  के  हिसाब  से,  पर्यटकों  के

 हिसाब  से

 (व्यवधान  )
 MR.  SPEAKER:  Please  come  to  the

 question.

 at  राम  जो  लाल  सुमन  :  मैं  जानना

 चाहता  हूं  कि  कौम  सी  ऐसी  मान्यताएं

 हैं  जिनके  कारण  श्रागरा  में  ये  रेलगाड़ियां

 नहीं  रोकी  जाती  हैं  क्योंकि  आगरा  उन

 समस्त  मान्यताञओ्रों  को  पूरा  करता  है  जिसको

 वजह  से  रेलगाड़ियां  अन्य  स्थानों  पर  रोकी

 जाती  हैं।  मैं  माननीय  मंत्री  जी  से

 जानना  चाहता  हूं  कि  वह  क्‍या  हालात  हैं
 जिन  की  वजह  से  उन  छोटे  छोटे  स्थानों

 पर  जहां  इन  गाड़ियों  को  रोकने  की  कोई

 आ्रावश्यकता  नहीं  होती,  वहां  ये  रोकी

 जाती  हैं  और  वह  कौन  से  ऐसे  हालात  ह
 जिन  की  वजह  से  आगरा  में  ये  नही
 रोकी  जाती  हैं  ?  और  वह  दूरी भी  कम  है
 जितनी  दूरी  श्राप  फरमा  रहे  हैं  ।

 ब्रो०  मधु  दण्डवते  :  माननीय  सदस्य

 ने  कहा  है  कि  ताजमहल  की  सुन्दरता  को

 सभी  जानते  हैं,  मैं  भी  जानता  हूं,  उस  के

 बारे  में  कोई  दो  राय  नहीं  हैं।  लेकिन

 जैसा  मैंने  पहले  बताया  था  ,  फिर  बताना

 चाहता  हूं  कि  यह  हम  लोगों  का  इरादा

 नहीं  है  कि  दक्षिण  की  तरफ  जाने  वाले

 यात्रियों  के  लिए  श्रागरा  देखने  के  लिए

 कोई  सुविधा  न  रहे ।  माननीय  सदस्य

 शायद  यह  भूल  गए  कि  मैंने  यह  बताया

 था  कि  i5  जोड़ी  ट्रेन्स  जाती हैं  जिस  में

 दक्षिण  की  तरफ  जाने  वाली  गाड़ियां  भी

 हैं,  उसका  ब्रेक  श्र्प  भी  मैं  बता  देता  हूं  ।

 i5  पेयर्स  आफ  ट्रेन्स  जो  हैं  उसमें  2

 जोड़े  ऐसे  हैं  जिनमें  फास्ट  मेल  हैं  और

 एक्सप्रेस  ट्रेन  भी  हैं।  इसके  साथ  ही  साथ

 हमें  दूसरी  तरफ  यह  भी  देखना  है  कि  जब
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 5  पेयर्स  श्राफ  ट्र्न्स  हम  प्रागरा  स्टेशन  पर

 ठहराते  हैं  तो  चन्द  ट्रेन्स  हिन्दुस्तान  न्में

 ऐसी  जरूर  रहेगीं,  जो  फास्ट  ट्रेन्स  रहेगीं,
 सिर्फ  फास्ट  द्र्न्स  रहेंगी,  जिनकी  रफ्तार
 ज्यादा  रहेगी।  इसकी  मांग  लोगों  की
 तरफ  से  रही  है,  ज्यादातर  दक्षिण  की

 तरफ  से  जैसे  हम  ज्यादा  से  ज्यादा
 स्टेशन्स  पर  गाड़ी  खड़ी  करना  चाहते  हैं
 उसके  साथ  ही  साथ  च्चन्द  ट्रेन्स  ऐसी  हों,
 जो  ज्यादा  फास्ट  रहें,  उत्तर  से  लेकर

 दक्षिण  तक  उनके  ठहरने  के  आवर्स  कम  हो
 जाय  तो  इन  दोनों  बातों  में  संतुलन  रखने

 के  लिए  i5  ae  श्राफ  ट्र्न्स  ऐसी  रखी

 हैं  जो  आगरा  पर  ठहरेगीं  और  दूसरी  तीन

 गाड़ियां,  जिनका  जिक्र  किया  गया  है,
 फास्ट  ट्रेन  होंने  के  कारण  गझागरा

 पर  उनके  न  ठहरने  का  फैसला  क्रिया

 गया  हैं  t

 क्री  राम  जी  लाल  सुमन  :  पश्ध्यक्ष

 महोदय,  मेरा  निवेदन  है  कि  शगर  दक्षिण

 जाना  हों  तों  दिल्‍ली  से  आंध्र  प्रदेश,

 हँदराबाद,  सिकन्दराबाद  एक  दिन  और

 एक  रात  में  पहुंचा  जा  सकता  है  लेकिन

 अगर  श्रागरा  से  कोई  जाना  चाहे  तो  उसका

 सीधा  मतलब  है  कि  उसको  दुगुना  समय

 लगेगा  |  श्रागरा  के  लोगों  को  उसका  गई

 फायदा  नहीं  होता  है।  तो  मेरा  निवेदन  है
 कि  दुगना  समय  जो  आगरा  से  लगता  है
 उसका  कोई  भी  प्रौचित्य  नहीं  है।

 मेरा  दूसरा-निवेदन  यह  है  कि  यदि

 शाप  दूरी  की  दृष्टि  से  देखें  तो  यह  गड़ियां

 नागपुर  से  बल्‍लारशाह  क्‍यों  रोकी  जाती

 हैं?  यदि  स्टाफ  की  वजह  से,  तो

 नागपुर  पर  कौन  सा  काम  ग्रसम्भव  है  ?

 यह  केवल  212  किलोमीटर  ही  तो  है

 सेलमपुर  2  किलोमीटर  दूर  है  श्रौर

 सेलमपुर  से  इरोड़  भी  ऐसा  ही  है।
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 तो  एसी  कौन  सी  मान्यताएं  हैं  जिनकी

 वजह  से  ऐसा  किया  जाता  है  जब  आगरा

 से  जाने  वाले  लोग  पहले  दिल्ली  आयें

 शौर  दूना  समय  खर्च  करें  इसका  क्या

 झौचित्य  है  ?

 प्रो०  मधु  दण्डवते :  मैं  माननीय

 सदस्य  का  ध्यान  इस  बात  की  ओर

 खींचना  चाहता  हूं  कि  जिन  तीन  गाड़ियों
 का  वे  जिक्र  कर  रहे  है  उसमें  एक  तमिल-

 नाडू  एक्सप्रेस  है  वह  ट्राई-वीकली  है,

 हफ्ते  में  तीन  बार  चलती  है,  दूसरी  गाड़ी

 आंध्र  प्रदेश  एक्सप्रेस  है  वह  हफ्ते  में  दो

 बार  चलती  है।  झ।र  तोसरी  गाड़ी  कर्नाटक

 केरल  एक्सप्रेस  है  जो  हफते  में  दो  बार  चलती

 है  इस  तरह  से  रोजाना  चलने  वाली  कोई

 गाड़ी  नहीं  है।  दक्षिण  की  ओर  से  लगातार

 यह  मांग  रही  है  कि  श्राप  दक्षिण  को  ज्यादा

 फास्ट  ट्रेन्स  नहीं  देते  हैं,  कृपया  इन  गाड़ियों  की

 रफ्तार  कम  मत  कीजिए,  ज्यादा  स्टेशन्स  मत

 बढ़ाइये  क्योंकि  हम  जल्दी  पहुंचना  चाहते

 हैं।  इस  बात  को  दृष्टि  में  रखकर  यह
 फँंसला  किया  गया  है।

 SHRI  M.  SATYANARAYAN  RAO:
 I  would  like  to  know  whether  the
 Hon.  Minister  will  reconsider  the
 request  in  regard  to  the  Kerala-Karna-
 taka  Express  and  the  Tamilnadu  Ex-
 press  which  are  not  stopping  at  Kazi-
 pet  and  Warrangal  at  present.  I
 raised  this  point  several  times  and  it
 has  been  replied  to  also  but  I  would
 once  again  request  him  to  reconsider  it
 because,  if  they  do  not  stop  there,  they
 are  of  no  use  to  the  people  of  Hydera-
 bad  and  to  the  whole  Telengana  area.
 So  in  view  of  my  request  and  that  of
 severa]  other  Members,  will  the  Min-
 ister  reconsider  the  matter?

 PROF.  MADHU  DANDAVATE:  As
 far  as  such  problems  are  concerned
 Iam  always  prepared  to  reconsider
 them.

 SHRI  R.  ्  SWAMINATHAN:  AIl-

 though  the  running  time  from  Madras
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 to  Delhi  is  29  hours,  the  Tamilnadu
 Express  actually  reaches  its  destina-
 tion  two  hours  before  time.  In  view
 of  this  is  there  a  proposal  to  reduce
 the  running  time  of  the  Tamilnadu
 Express?

 PROF.  MADHU  DANDAVATE:  This
 is  a  suggestion  for  action  (not  for
 inaction)  and  I  will  consider  it.

 सध्य  प्रदेश  को  पेराफिन

 मोम  का  झावंटन

 +

 *390.  श्री  रामेश्वर  पाटोदार  :

 श्री  गोविन्द  राम  मिरी :

 क्या  पेट्रोलियम  तथा  रसायन  और  उर्वरक

 मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (क)  वर्ष  i976  में  मध्य  प्रदेश

 को  राज्य  में  अधिष्ठापित  क्षमता  का  i0

 प्रतिशत  से  भी  कम  पैराफीन  मोम  का

 कोटा  झाबंटित  करने  के  क्‍या  कारण  हैं  ;

 (ख)  क्या  राज्य  की  आवश्यकता  को

 ध्यान  में  रखते  हुए  सरकार  का  विचार

 मध्य  प्रदेश  को  कोटे  का  पुनः  आबंटन  करके

 उसे  बढ़ाने  का  है;  और

 (ग)  यदि  हां,  तो  कब  तक  ?

 पेट्रोलियम  तथा  रसायन  शोर  उर्वरक

 मंत्रालय  में  राज्य  संत्रो  (करी  जनेश्वर  सिश्र  )  :

 (क)  से  (ग)  :  विवरण  सभा  पटल  पर  रख

 दिया  गया  है।

 विवरण

 राज्यों  को  पैराफीन  मोम  का  वाषिक

 ग्रावंटन  किसी  विशेष  वर्ष  में  मोम  की  कुल
 संभावित  उपलब्धता  और  प्रत्येक  राज्य  की

 इस  मद  की  विगत  में  खपत  क्षमता  के  आधार

 पर  किया  जाता  है  राज्य  में  मोम-आधारित

 उद्योगों  की  संस्थापित  क्षमता  के

 ऑ्राधार  पर  नहीं  क्या  जाता  है  |  देश

 में  पैराफीन  मोम  की  मांग  में  वृद्धि  होती

 रही  है,  जब  कि  श्रसम  श्रायल'  कम्पनी
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 को  डिग्बोई  शोधनशाला  में  उत्पादन,  ia  #  झ्रापात  काल  स्थिति  के  दौरान  ज्यादतियाँ

 जो  कि  देश  में  पैराफीन  मोम  के  उत्पादन  if

 का  मुख्य  साधन  है,  एक  सा  गया  हैं  ।  इस

 उत्पाद  की  देशीय  उपलब्धता  को  पूरा
 करने  के  लिए,  पैराफीन  मोम  के  सारणी

 बद्ध  श्रायात  की  व्यवस्था  करने  के  लिए

 वर्ष  1977-78  की  आयात  नीति  को

 संशोधित  कर  दिया  गया  है।  सार्वजनिक

 क्षेत्र  में  नये  एककों  की  स्थापित  करके

 पैराफीन  मोम  की  उत्पादन  क्षमता  में

 जब  तक  बृद्धि  नहीं  हो  जाती,  आशा  है  कि

 तत्र  तक  पैराफीन  मोम  के  आयात  से  इस
 मद  की  कमी  समाप्त  हो  जायेगी  तथा

 वास्तविक  रूप  से  इस  का  उपयोग  करने

 वालों  के  लिए  पैराफीन  मोम  की  उपलब्धता

 में  सुधार  होगा  1

 श्री  रामेश्वर  पाटोदार  :  अ्रध्यक्ष

 महोदय,  मध्य  प्रदेश  में  पैराफीन  मोम  के

 उत्पादन  की  दृष्टि  से  976  में  मध्य  प्रदेश

 का  जो  पैराफीन  मोम  केन्द्रीय  सरकार  की

 शोर  आवंटित  किया  गया  वह  बहुत  कम

 है  ।  जिस  प्रकार  से  मध्य  प्रदेश  में

 बढ़ती  जा  रही  थीं  उसी  अनुपात  में  इसको

 झ्रावंटन  भी  कम  किया  गया  ।  मैं  माननीय

 मंत्री  जी  से  जानना  चाहता  हूं  कि  मध्य

 प्रदेश  को  इस  वर्ष  पैराफीन  मोम  का  भ्रावंटन

 बढ़ाया  जायेगा  ?

 श्री  जनेश्वर  मिश्र  :  अध्यक्ष  महोदय,

 सवाल  पूछा  गया  है  कि  मध्य  प्रदेश  में

 जो  पैराफीन  मोम  की  इंस्टाल्ड  कैपेसिटी  है

 उससे  श्रावंटन  कम  किया  गया  तो  हमारा'

 मंत्रालय.  किसी  राज्य  में  पैराफीन  मोम

 इस्तेमाल  करने  वालों  को  प्रत्यक्ष  रूप  से

 कोई  कोटा  आवंटित  नहीं  करता  बल्कि

 विभिन्न  राज्यों,  संघ  क्षेत्रों,  को  प्रति  वर्ष

 भारत  सरकार  द्वारा  इस  आधार  पर.मोम

 एलाट  किया  जाता  है  कि  सारे  देश  के  लिए

 उस  वर्ष  कितना  मोम  उपलब्ध  है  तथा

 पिछले  वर्ष  व  वर्षों  में  किस  राज्य  ने  अपने

 कोटे  का  कितना  माल  उठाया  |

 इस  हिसाब  से  मध्य  प्रदेश  के  बारे  में

 मैं  बतला  दूं

 सन्‌  जो  एलाट  ह्  जो  उठाया  गया

 टन  टन

 973  95  565

 974  750  654

 975  600  648

 976  598  565.8

 977  898  सितम्बर  तक  43  टन

 इन  आंकड़ों  को  देखते  हुए  हम  समझते

 हैं  कि  कोटा  घटाया  नहीं  गया  है  ।

 क्ष  रामेश्वर  पाटीबार  :  _प्रध्यक्ष

 महोदय,  मध्य  प्रदेश  में  293  इकाइ  |  निजी

 क्षेत्र  मे ंकाये  करती  है।  उन  की  आ्रावश्यकता

 598  मीट्रिक  टन  की  है।  पिछले  दिनों

 देश  में  जो  क्रोन्ति  श्राई,  उस  हिसाब  से

 सभी  क्षेत्रों  में  नई  स्फूति  पैदा  हुई  है  भ्रौर

 लोग  नये  जोश  से  कार्य  करना  चाहते  हैं  1

 श्राज  मध्य  प्रदेश  को  अधिक  पैराफिन-

 मोम  की  ज़रूरत  हैं,  इस  लिए  उस  की

 झ्रावश्यकता  को  देखते  हुए  श्रावंटित  करना

 चाहिए  l
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 श्री  जनेश्वर  मिथ :  मैंने  पहले

 बतलाया  है  कि  भारत  सरकार  के  पास  कितना

 पैराफिन-मोम  उपलब्ध  है।  उस  के  आंकड़े

 इकट्ठे  करने  के  बाद  ही  हम  किसी  स्टेट

 को  एलाट  करते  हैं  शौर  मध्य  प्रदेश  को

 तो  इस  साल  बिना  उस  के  कहे  300  टन

 झधिक  एलाट  किया  गया  है  |
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 श्री  प्रोविन्द  राम  सोरी :  प्रध्यक्ष

 महोदय,  मैं  माननीय  मंत्री  जी  से  जानना

 चाहता  हूं  कि  मध्य  प्रदेश  की  तुलना  में  श्र्न्य

 प्रान्‍्तों  को  कितना  पैराफिन-मोम  दिया

 जाता  है?

 श्री  जनेश्वर  मिथ  :  थे  झाकड़े
 भी  मैं  आप  को  सुना  देना  चाहता  हूं
 मैं  इस  समय  i976  की  फिगर्स  बतलाऊंगा

 राज्य  एलाट  हा  उठाया  गया

 टन  टन

 महाराष्ट्र  9529  9450

 गुजरात  803  796

 मध्य  प्रदेश  598  565

 गोझा  ,  दमण,  दिऊ  38  36.2

 बस्ट  बंगाल  836  8297

 बिहार  334  250

 MR.  SPEAKER:  If  the  list  is  very
 long,  you  should  Jay  it  on  the  Table  of
 the  House.

 श्री  रामम॒ति  :  अध्यक्ष  महोदय,
 जो  पैराफिन-मोम  लोगों  को  दिया  जाता

 है,  उस  में  बड़ी  गड़बड़ी  की  जाती  है,

 ऐसे  लोगों  को  बाट  दिया  जाता  है,  जो

 बौण्डल्ज  बनाने  वाले  हैं,  जिन  से  सरकार  से

 को  कोई  इनकम  नहीं  होतीं  है  ।  मैं  सरकार  से

 जानना  चाहता  हूं--क्या  सरकार  कोटा

 बांटते  वक्‍त  ऐसी  इंस्ट्रक्शन्ज  देगी,  जिस

 से  सरकार  को  एक्साइज़  ड्यूटी  और  सेल्ज

 टैक्स  का  रुपया  भी  मिल  सके  ?

 श्री  जनेश्वर  मित्र :  यह  सुझाव  है,

 इस  पर  विचार  किया  जाएगा  |

 श्री  निमल  पच्चन्द  जेन :  स्रध्यक्ष

 पहोदय,  यह  जो  आवंटन  है,  यह  या  तो

 जन-संड्या  झ्राघार  पर  हो  सकता  हैं

 या  मांग  के  आधार  पर  हो  सकता  है

 जहां  तक  आवंटन  का  सवाल  है,  मध्य  प्रदेश

 के लिए 1976 में  598 टन  था श्रौर  977

 में  898  टन  का  आवंटन  है  ।  इसलिए

 यह  सिर्फ  मांग  पर  निर्भर  नहीं  करता  लेकिन

 मांग  होने  के  बावजूद  भी  उस  को  ठीक  ढंग

 से  आवंटित  नहीं  किया  जाता,  बांटा  नहीं
 जाता  ।  इसलिए  में  मंत्री  महोदय  से  स्पष्ट

 रूप  से  यह  पूछना  चाहूंगा  कि  898  टन

 जो  अभी  आवन्टित  किया  गया  है  यह

 976  से  करीबन  200  टन  ज्यादा  है,

 तो  क्‍या  अगले  वर्ष  इस  से  और  ज्यादा

 आवंटित  करने  की  प्रक्रिया  श्रपनाई  जाएगी  ?

 श्री  जनेश्वर  सिश्र  :  अध्यक्ष  महोदय,
 मैंने  पहले  ही  निवेदन  किया  है  कि  पैराफिन

 मोम  जो  हिन्दुस्तान  में  उपलब्ध  होता  है,

 उस  के  प्राधार  पर  ही  राज्यों  को  एलाट

 किया  जाता  है  श्रौर  जितना  मोम  वे  उठा  ते
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 हैं,  उस  आ्राधार  पर  भी  उन  को  यह  मोम

 दिया  जाता  हैं  भ्लौर  मध्य  प्रदेश  को  898

 टन  एलाट  हा  है  t  श्रगर  भारत  सरकार

 के  पास  पैराफिन  मोम  की  ज्यादा  उपलब्धि

 हुई  घ्नौर  जितना  उन  को  एलाट  किया  गया

 है  वह  सारे  का  सारा  मोम  मध्य  प्रदेश  उठा

 लेता  है,  तो  उन  को  ज्यादा  पैराफिन  मोम

 देने  के  लिए  जरूर  विचार  किया  जाएगा।

 DR,  VASANTA  KUMAR  PANDIT:
 ‘The  hon.  Minister  has  kindly  told  us
 that  amongst  the  norms  for  allotment
 of  paraffin  wax,  one  is  the  availability
 of  production  another  is  the  upliftment
 in  the  previous  year.  Will  the  hon.
 Minister  now  seriously  consider  includ-
 ing  the  installed  capacity  also  88  one
 of  the  main  criteria.  For  the  last  five
 years  continuously  ess  allotment  is
 being  made  to  Madhya  Pradesh  and
 because  of  this  some  of  the  installed
 capacity  in  the  State  is  lying  idle.  So,
 intalled  capacity  also  should  be  one  of
 the  main  criteria  on  which  allotment
 percentage  should  be  finalised.  There-
 fore,  will  the  government  review  the
 entire  situation  in  the  light  of  the  ins-
 talled  capacity  and  allot  more  paraffin
 wax  required  by  Madhya  Pradesh?

 aft  जनेश्वर  मिश्र  :  भ्रध्यक्ष  महोदय,

 देश  में  क्योंकि  पराफित  मोम  का  अभाव

 है,  इसलिए  इंस्टाल्ड  कयेसिटी  के  आधार

 पर  एलोटमेंट  की  बात  नहीं  सोची  जा

 सकती  है।

 चचब  1977-78  के  दौरान  अत्यधिक

 तीव्र  गति  से  चलने  वालो  रेल  गाड़ियां

 चलाने  का  प्रस्ताव

 *391.  श्री  एम०  ए०  हनान  श्रलहाज:

 क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपः  करेंगे  कि  :

 (=)  क्‍या  सरकार  का  विचार  वर्ष

 1977-78  के  दौरान  अत्यधिक  तीव्र

 गति  से  चलने  वाली  (सुपरफास्ट)  रेल

 गाड़ियां  चलाने  का  है;  और

 (ख)  यदि  हां,  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा

 क्या  है  श्रौर  नई  रेलगाड़ियों  को  कब  से

 चलाने  की  सम्भावना  है  ?

 रेल  मंत्री  (प्रो०  समव  बण्डवते)  :  (क)
 जी  नहीं।  लेकिन  सप्ताह  में  दो  बार  चलने

 वाली  59/60  हावड़ा  बम्बई  गीतांजली

 एक्सप्रेस  को  सप्ताह  में  तीन  दिन  चलाने

 के  बारे  में  विचार  किया  जा  रहा  है  ।

 (त्र)  प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 श्री  एम०  ए०  हुनान  झ्रलहाज  :  अध्यक्ष

 महोदय,  मैं  आप  के  माध्यम  से  मंत्री  महोदय
 से  जानना  चाहता  हूं  कि  भ्राजकल  जो  कई

 फास्ट  ट्रेनें  हैं,  उन की  गति  पहले  के  मुकाबले
 में  धीमी  हो  रही  है,  इसका  कारण  क्‍या

 है?

 प्रो०  मधु  दण्डवते  :गाड़ियों  की  रफ्तार

 के  बारे  में  कई  निश्चित  सिद्धान्त,  आधार

 तय  किये  गये  हैं।  जब  रफ्तार  तय  की

 जाती  है,  तो  जिस  ट्रेक  पर  गाड़ी  चलती  है,

 वहां  के  ट्रेक  की  परिस्थिति  कैसी  है,  ट्रेकिंग
 कंडिशन्स  कसी  हैं,  यह  सब  देख  कर  गाड़ी

 की  रफ्तार  तय  की  जाती  है।  कई  जगहों
 पर  ट्रेक  की  कंडिशन्स  श्रच्छी  होने  की  वजह
 से  रफ़्तार  बढ़ाई  गई  है  और  कई  जगहों
 पर  ट्रक  की  कंडिशन्स  अच्छी  न  होने  की

 वजह  से  रफ्तार  कम  करनी  पड़ी  है  लेकिन

 जो  सुपर  फास्ट  ट्र्न्स  हैं  उन  की  रफ्तार

 कम  से  कम  00  किलोमीटर  श्रौरः  ज्यादा

 से  ज्यादा  «-05,  0  किलोमीटर  रही

 है।

 श्री  एम०  Uo  हनान  अ्रलहाज:  जो

 बहुत  इम्पोर्टट  ट्रेन्स  हैं,  जिन  की  गति  कम

 हो  रही  है,  उस  बारे  में  कुछ  नहीं  बताया

 और  दूसरी  बात  यह  है  कि  जो  फास्ट  ट्रेन्स
 हैं,  उनकी  गति  बढ़ाने  के  लिए  श्राप  कोई

 विचार  कर  रहे  हैं  ?
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 प्रो०  मधु  दण्डबर्त  :  मान्यवर,  जो  मूल
 प्रश्न  पूछा  गया  भ्रोर  जो  यह  पूरक  प्रश्न  पूछा
 गया  है,  वह  दूसरा  है  श्र  मूल
 प्रश्न  में  यह  नहीं  श्ाता  है।  अगर  आप  की

 इजाजत  हो,  तो  मैं  इसका  जवाब  दे  दूं  1

 यह  जो  प्रश्न  पूछा  गया  है,  उस  का  मूल
 प्रश्न  से  कोई  ताल्लुक  नहीं  है  ।

 SHRI  V.  ARUNACHALAM:  50  far
 no  super-fast  train  is  running  between
 Madras  and  _  Tirunelveli.  Will  the
 Minister  consider  introduction  of  a
 super-fasi  train  between  Medras  and
 Tirunelveli?

 PROF.  MADHU  DANDAVATE;  At

 present  there  is  no  desire  to  introduce
 any  new  super-fast  train.

 As  far  as  the  present  position  is
 concerned  as  I  had  told  sometime  ago,
 already  a  number  of  trains  have  been
 introduced  and  to-day  the  position  is
 that  ‘whatever  superfast  trains  are
 there.  we  are  first  trying  to  improve
 the  amenities.  To  give  a  _  concrete
 illustration,  on  the  4th  of  November
 we  have  introduced  the  Geetanjli  Ex-

 press  starting  from  Bombay  and  going
 to  Calcutta.  On  this  train  we  are  giv-

 ing  almost  all  the  first-class  facilities
 to  passengers  for  ordinary  second-class
 fare.  We  are  giving  three  tier  berths

 with  added  cushions  in  every  compart-
 ment.  We  are  giving  water  reservoirs

 made  up  of  stainless  steel.  Disinfect-
 ant  water  is  there.  At  the  same  time

 we  are  having  landing  library.  We

 are  having  a  pantry  car  to  supply
 hard  food,

 As  far  as  these  amenities  are  con-

 cerned,  I  have  given  an  assurance  dur-

 ing  the  Budget  proposals  and  I  am  re-

 peating  today  again-henceforward  all

 the  jong  distance  trains  will  be  of

 Geetanili  type  in  which  many  facilities
 given  to  first  class  passenger  will  be

 available  at  a  second  class  fare.

 SHRI  SAUGATA  ROY:  Is_  the  hon.
 Minister  aware  that  super-fast  sur-

 charge  is  charged  on  many  trains

 DECEMBER  13,  977  Oral  Answers  24

 which  are  called  fast  but  they  are  act-
 ually  slow?  Does  the  Minister  propose
 to  abolish  super-fast  surcharge  on  such
 trains?

 PROF.  MADHU  DANDAVATE:  You
 cannot  anticipate  the  Budget  proposals.

 श्री  लखन  लाल  कपूर  :  ग्रध्यक्ष  महोदय,
 मैं  मंत्री  जी  से  जानना  चाहता  हूं  कि  क्या  यह
 उनकी  जानकारी  में  है  कि  असम  पहुंचने
 के  लिए  कोई  सुपर  फास्ट  ट्रेन  नहीं  है  |  क्‍या

 मंत्री  जी  ब्रह्मपुत्र  वेली  तक  जल्दी  से  जल्दी

 पहुंचने  क ेलिए  निकट  भविध्य  में  कोई  सुपर
 फास्ट  ट्रेन  चलाने  की  योजना  रखते  हैं?
 यदि  हां,  तो  क्‍या  इस  सुपर  फास्ट  ट्रेन  का

 नाम  वें  ब्रह्मपुत्न  वैली  रखेंगे?

 प्रो०  सधु  दण्डवत  :  सुपर  फास्ट  ट्रेन
 चलाने  के  बारे  में  माननीय  सदस्यों  से  या

 संस्थाप्रों  से  जो  भी  सुझाव  अायेंगे  उन  सब

 का  सर्वेक्षण  कराया  जाएगा  और  कछ
 सिद्धान्त  तव  करके  उन  पर  कोई  निर्णय

 लिया  जाएगा  ।

 डा०  रामजी  सिह:  ज॑सा  मंत्री  जी  ने

 कहा  कि  सुपर  फास्ट  द्वेन  में  थे  फर्स्ट  क्लास

 की  सुविधाएं  प्रदान  करेंगे  तो  मैं

 उनसे  जानना  चाहता  हूं  कि  क्‍या

 वे  अगले  दस  वर्ष  तक  सभी  जगहों  के

 लिए  सुपर  फास्ट  ट्रेन्स  की  व्यवस्था  कर

 सकेंगे  और  उनमें  फर्स्ट  क्लास  की

 सुविधाएं  दे  सकेंग  ?

 प्रा  मधु  दण्डवर्त  :  अलग  अलग  फेजिज

 में  इस  काम  को  शुरू  किया  जाएगा  ।  बागें

 चल  कर  लांग  डिस्टेंस  ट्रेंस  क्लासलेस  ट्रेंस

 होंगी  ।  धंगर  यह  सदन  पैसे  का

 इंतजाम  करा  दे  तो  जिस  रफ्तार  से  हम

 शब  चल  रहे  हैं  उस  से  भी  ऑ्रधिक  रपतार

 से  हम  झागे  बढ  सकते  हैं
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 SHRI  A.  BALA  PAJANOR:  The
 Minister  is  saying  that  he  is  increasing
 fonveniences  for  the  passengers  on
 super  fast  and  express  trains.  I  do  not
 know  whether  the  Minister  js  aware
 of  the  fact  that  certain  express  trains
 take  five  hours  to  reach  00  miles.  For
 example  Madras-Pondicherry  Express
 leaves  Pondicherry  at  6  O'Clock  in  the
 morning  and  reaches  Madras  at  10.45.
 I  do  not  know  in  which  way  it  helps
 the  passengers  to  come  in  a  fast  train.
 Is  the  Minister  aware  of  such  facts?
 I  am  afraid  that  many  of  the  amenities
 that  are  promised  in  Parliament  are
 not  properly  executed.  In  the  timings

 “given  in  the  time  table  is  the  Minister
 aware  that  44  hrs.  are  given  for  ६  dis-
 tance  of  00  miles?  I  do  not  know  how
 it  is  called  an  express  train.

 PROF.  MADHU  DANDAVATE:  The
 standard  of  express  train  on  different
 routes  varies  in  the  sense—the  condi-
 tion  of  the  track  and  the  gauge  of  the
 track.  I  am  sympathetic  to  the  griev-
 ances  that  he  has  already  given  in
 writing  and  many  other  hon.  members
 have  given  in  writing.  J  would  like  to
 take  the  House  in  confidence.  There
 are  two  types  of  difficulties  that  are
 coming  up.  Some  Members  of  this
 House  sent  a  communication  demand-

 ‘ing  that  the  number  of  stops  and  halts
 on  a  particular  route  should  be  increas-
 ed.  If  ‘we  try  ito  increase  the  halt,
 because  of  acceleration  and  retardation
 it  is  necessary  that  we  have  to  bring
 down  the  average  speed  of  the  train.
 If  average  speed  comcs  down  the  time
 of  journey  increases.  If  speed  is  to  be
 increased  that  can  he  done  hy  cancel-
 ling  certain  halts.  So,  there  has  to  be
 some  sort  of  balance  between  these
 things  and  I  can  assure  the  House  that

 genuine  grievances  wil]  be  taken  note
 of  and  attended  to.

 Proposal  for  a  Unit  of  Hindustan
 Insecticides  Limited  in  West  Bengal

 394.  SHRI  CHITTA  BASU:  Will
 the  Minister  of  PETROLEUM  AND
 CHEMICALS  AND  FERTILIZERS  be

 Pleased  to  state:

 (a)  whether  Government  have  re-
 ceived  any  proposal  for  setting  up  a
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 unit  of  ‘Hindustan  Insecticides  Limited’
 in  West  Bengal;  and

 (b)  the  reaction  of  the  Government
 thereto?

 पैट्रोलियम  तया  रसायन  और  उबरक
 मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  (भी  जनेश्वर  सिश्च  )  :

 (=)  जी  नहीं  t

 (ख)  प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 है|
 SHRI  CHITTA  BASU:  Is  it  a  fact

 that  the  Government  of  West  Bengal.
 Deptt.  of  Industries,  have  sent  an
 elaborate  note  regarding  the  need  for
 setting  up  a  unit  for  the  development
 of  pesticides  in  West  Bengal  under
 public  sector.  Three  major  States,
 Bihar,  West  Bengal  and  Orissa  in  the
 eastern  region  together  account  for  40
 per  cent  of  the  total  cultivable  land.
 But  there  is  no  scope  for  them  to  have
 adequate  supply  of  insecticide.  There-
 fore  there  is  large  scale  damage  to  crop.
 The  West  Bengal  Government  has
 made  it  clear  that  the  necessary  in-
 frastructure  and  facilities  for  setting
 up  of  the  insecticides  factory  are
 available  there.  Having  regard  ito  all
 these  things  will  the  Minister  recon-
 sider  the  entire  issue  and  decide  about
 setting  up  Insecticide  Manufacturing
 Unit  there  wader  the  public  sector?

 श्री  जनेश्वर  सिश्र  :  मैं  नहीं  जानता  कि

 बैस्ट  बंगाल  सरकार  ने  क्या  प्रोपोजल  भेजा

 है।  लेढित  भारत  सरकार  को  इस  तरह  का

 कोई  प्रोपोजल  प्राप्त  नहीं  हुआ  है,  इतना

 मैं  कह  सकता  हूं  ।

 SHRI  CHITTA  BASU:  In  answer  {to
 Q.  No.  393,  the  Minister  has  given  a
 list  of  multinational  organisations  pro-
 ducing  insecticides.  When  multi-na-
 tionals  are  there  why  not  the  Govern-
 ment  of  India  consider  the  setting  up
 of  State  Government  unit  for  its  manu-
 facture  under  the  public  sector?  Is  it
 the  policy  of  the  Government  to  invite
 the  multinationals  in  preference  to

 public  sector  units  in  the  country?
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 wt  जनेश्वर  मिथ :  जिन  मल्टी-

 नेशनल्ज़  की  लिस्ट  को  झापने  पढ़ा  है
 प्रवियस  क्वेश्चन  की,  ये  पहले  से  यहां  चल

 रही  हैं,  इनको  हमने  न्यौता  नहीं  दिया  है  ।

 भारत  में  कीट  नाशक  दवाझों  के  कारखाने

 चलाने  के  लिए  ज्वायट  वेंचर  स्टेट  गर्बनमेंट्स
 के  साथ  मिल  कर  सेंट्रल  गर्वनमेंट  चलाना

 चाहती  है।  इसके  लिए  सभी  राण्य

 सरकारों  को  लिखा  गया  है  कि  वे  अपने

 प्रोपोजल  भेजें  .  झभी  तक  इस  तरह  का

 कोई  प्रोपोंजल  नहीं  श्राया  है  ।  अ्रगर

 आएगा,  ऐसी  प्रस्तावना  झ्लाती  है,  तो  उस

 पर  जरूर  विचार  किया  जाएगा।

 श्री  श्रोम  प्रकाश  त्यागी  :  पिछले  सवाल

 में  यह  कहा  गया  है  कि  इस  इंसेक्टिसाइड्ज
 के  क्षेत्र  में  दस  भल्टीनेशनल्ज़  काम  कर  रह

 हैं।  मैं  एक  प्रिसाइज  सवाल  पूछना

 चाहता  हूं।  भारत  में  ये  जो  मल्टीनेशनल

 कम्पनियां  काम  व्मरू  रही  हैं  कया  सरकार

 का  इनका  भारतीयकरण  करने  का  कोई

 विचार  है  या  नहीं  है,  और  अगर  नहीं  है,
 तो  क्‍यों  नहीं  है  ?

 श्री  जनेश्वर  मिश्र  :  कीट  नाशक

 दवाओं  के  लिए  जो  बहुराष्ट्रीय  कम्पनियां

 उत्पादन  कर  रहीं  हैं  उनके  राष्ट्रीयकरण
 की  कोई  प्रस्तावना  सरकार  के  पास  नहीं
 है  |

 SHRI  K.  LAKKAPPA:  Mr.  Speaker,
 Sir,  my  friend,  Shri  Chitta  Basu  put
 a  question  to  which  the  hon.  Minister
 replied  that  that  did  not  arise.  But,
 he  referred  to  previous  question  No.
 393  wherein  there  is  a  mention  that
 these  multi-national  companies  of
 U.S.A.,  Japan,  West  Germany  and
 Switzerland  are  operating  in  India  in
 the  manufacture  of  insecticides.  My
 question  is:  West  Bengal  Government
 is  asking  for  a  unit  on  the  public  un-
 dertaking  side.  But  Government  has
 not  even  got  the  philosophy  of  en-
 couraging  the  public  undertakings  ‘in
 the  manufacture  of  insecticides  and
 the  relevancy  is  that  recently  Shri  Raj
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 Narain  paid  a  visit  to  U.K.  and  there,

 he,  having  taken  the  hospitality  of  one
 of  the  companies  of  U.K.  entered  into.
 an  agreement.  By  that,  possibly,  we
 allow  the  multi-nationals  to  operate
 even  in  the  manufacture  of  DDT  to
 kill  mosquitoes  in  this  country.
 want  to  know  from  him  whether  it

 ् a  fact  that  the  present  Government,  ih

 spite  of  the  pressure  as  also  the  re-

 quest  of  the  State  Government  to  start
 a  unit  in  the  public  undertakings  side

 thereby  allowing  the

 multi-nationals  to  operate  in  this.

 country?

 prevented  it

 By  the  visit  of  Shri  Raj  Narain  to
 UK  and  by  having  entered  into  an

 agreement  with  a  U.K.  company,  is

 not  the  comrany  scuttling  the  entry  of
 a  unit  in  the  public  sector  undertak-

 ing  to  manufacture  the  insecticides?

 If  so,  why  is  this  Government  taking
 a  stepmotherly  attitude  even  though.
 the  attitude  of  this  Government  is  to

 nurse  the  public  sector  units?  When

 the  technical  knowhow  is  available  in
 India  in  manufacture  of  the  insecti-

 cides,  why  do  you  allow  the  multi-

 nationals  to  operate  here?

 श्रो  जनेश्वर  मिश्र  :  मैंने  पहले  हीं

 कह  ग्रध्यक्ष  महोदय,  कि  बैस्ट  बंगाल  सरकार

 से  हमें  कोई  भी  प्रस्तावगा  नहीं  मिली  है
 कीट  नाशक  दवाओं  का  कारखाना  चलाने

 के  लिए  ताकि  उस  पर  विचार  किया  जा  सके  ।

 जिन  मर्ल्टनेशनल  कम्पनियों  की  बात

 माननीय  लाकप्पा  साहब  ने  की  है  ये  कम्पनियां

 जनता  पार्टी  की  सरकार  दिल्‍ली  में  बनीं

 उसके  पहले  भारत  में  खुल  चुकी  थीं,  श्रौर

 पिछली  सरकार  ने  भारत  के  सीने  पर  इत

 बहु-राष्ट्रीय.  कम्पनियों  को  लादा  था  E

 माननीय  सदस्य  ने  डी०  डी०  दी०  के  बारे  में

 जरूर  कहा  है  कि  क्या  डी०  डी०  टी०  भी
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 मल्टी  नेशनल  कम्पनियां  बबाती  हैं।  तो

 मैं  इतना  ही  कह  सकता  हूं  कि  इस  समय

 Bio  डी०  दी  केवल  भारत  की  जो  एच०

 झाई०  एल०  कम्पनी  है  वह  बनाती  है,
 झौर  भारत  में  इतना  डी०  डी०  दी०  पैदा

 होता  है  कि  सारे  के  सारे  मच्छर,  यहां  तक

 कि  कांग्रेसी  मच्छर  भी,  साफ़  किये  जा  सकते

 zt...  (व्यवधान)

 MR.  SPEAKER:  Shri  Lakshmi  Na-
 rain  Naik.

 SHRI  K.  LAKKAPPA:  Mr.  Speaker,
 Sir,  he  has  not  answered  my  question.
 That  was  about  the  multi-national  cor-
 porations  operating  in  India  in  the
 manufacture  of  DDT.  (Interruptions).

 SHRI  MOHD.  SHAFI  QUERESHI:
 Sir,  I  rise  on  a  point  of  order.  (Inter-
 ruptions).

 SEVERAL  HON.  MEMBERS:  rose,

 SHRI  K,  LAKKAPPA:  Shri  Kan-
 war  Lal  Gupta  put  all  sorts  of  ques-
 tions.  I  only  want  a  categorical  an-
 swer  to  my  question.  (Interruptions)

 MR.  SPEAKER:  The
 Hour  is  over,

 Question

 SHRI  VAYALAR  RAVI:  He  must
 withdraw  his  words.

 MR.  SPEAKER:  I  will  go  through
 the  matter.  I  will  go  into  the  pro-
 ceedings.

 (Interruptions  )

 SHRI  A.  BALA  PAJANOR:  Sir,  I
 have  heard  the  English  translation
 and  as  far  as  the  English  translation
 is  concerned  the  Minister  has  said
 that  he  will  utilise  the  pesticides  to
 abolish  Congress  mosquitoes.  The
 hon’ble  Minister  made  these  remarks
 during  the  Question  Hour.  It  does
 not  behave  him  ang  he  should  १.०
 make  such  a  remark  in  the  House....

 SHRI  GAURI  SHANKAR  RAI:
 There  is  nothing  unparliamentary.

 (Interruptions)
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 MR.  SPEAKER:  [I  adjourn  the
 House  for  fifteen  minutes.

 2.05  hrs.

 (The  Lok  Sabha  adjourned  till  twenty:
 minutes  past  twelve  of  the  clock)

 WRITTEN  ANSWERS  TO  QUESTIONS

 Firing  on  the  Crew  of  Mughalsarai--
 Lucknow  Passenger  Train

 “388.  SHRI  MADHAVRAO
 SCINDIA:

 SHRI  R.  V.  SWAMINATHAN:

 Will  the  Minister  of  RAILWAYS.
 be  pleased  to  state:

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  two.
 crew  members  of  Mughalsarai-
 Lucknow  Passenger  train  were  injur-
 ed  on  November  17,  977 by  firing  by
 some  anti-social  elements;

 (b)  if  so,  whether  railway  adminis-
 tration  suspect  some  sabotage  in  this.
 regard;  and

 (c)  if  so,  facts  thereof?

 THE  MINISTER  OF  RAILWAYS.
 (PROF.  MADHU  DANDAVATE):
 (a)  Yes,  Sir.  This  incident  took  place
 on  18-11-1977  and  not  on  17-11-1977.

 (b)  and  (c).  This  incident  could
 have  resulted  in  a  serious  mishap  to
 the  train,

 उदयपुर  झोर  झ्रहमदाबाद  के  बोच

 रात्रि  गाड़ी  चलाने  का  प्रस्ताव

 * 392,  श्री  भान्‌  कुमार  शास्त्री:

 क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि:

 (क)  क्या  सरकार  ६: क  विचार  उदयपुर

 ग्रौर  श्रहभदाबाद  के  बीच  इन  स्थानों  के

 ऐतिहासिक,  धार्मिक  तथा  पर्यटक  भहत्व  को

 देखते  हुए  रात्रि  गाड़ियां  चलाने
 का  है;

 शौर,
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 (a)  यदि  हां,  तो  कब  तक  ?

 रेल  मंत्री  (प्रो०  मधु  दण्डवते ) :  (क)

 जी  हां।

 (ख)  श्रप्रैल,  978  से  अहमदाबाद

 और  उदयपुर  के  बीच  रात  के  समय  एक

 गाड़ी  चलाने  के  प्रस्ताव  पर  विचार  किया

 जारहा  है।

 ‘Multi-National  Companies  Manufac-
 turing  Insecticides

 *398.  SHRI  AHMED  M.  PATEL:
 Will  the  Minister  of  PETROLEUM
 AND  CHEMICALS  AND  FERTILI-
 ZERS  be  pleased  to  state:

 (a)  the  names  of  multi-national
 -companies  in  India  who  are  manufac-

 turing  insecticides;

 (b)  whether  the  raw  material  used
 for  manufacturing  insecticides  is  be-
 ing  imported;  and

 (c)  if  so,  the  names  of  the  coun-
 ‘tries  from  whom  imported  =  and
 through  which  agency?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE
 MINISTRY  OF  PETROLEUM  AND
 CHEMICALS  AND  _  FERTILIZERS
 (SHRI  JANESHWAR  MISHRA):  (a)
 The  names  of  the  companies  having
 more  than  40  per  cent  foreign  equity,
 engaged  in  the  manufacture  of  pesti-
 cides  are  as  follows:—

 Alkali  Chemical  Corporation

 2.  Cyanamid  (India)  Ltd,

 3.  Bayer  (India)  Ltd.

 4.  Ciba  Geigy  of  India  Ltd.

 5.  Indofil  Chemicals  Ltd.

 6.  Hoechst  Pliarmaceuticals  Ltd.

 7,  Sandoz  (India)  Ltd,
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 8.  Union  Carbide  of  India,

 9.  BASF  (India)  Ltd.

 10,  Monsanto  Chemicals  of  India
 Ltd.

 (b)  Some  of  the  raw  materials  re-
 quired  in  the  manufacture  of  techni-
 cal  grade  pesticides  and  some  techni-
 cal  grade  pesticides,  which  are  not
 available  indigenously,  are  being  im-
 ported,

 (c)  These  are  imported  from  U:S.A.,
 West  Germany,  Switzerland,  U.K.  and
 Japan.  These  are  mostly  imported
 directly  by  the  companies  concerned.

 Expansion  of  Madras  Refineries

 *395.  SHRI  Pp.  K.  KODIYAN:  Will
 the  Minister  of  PETROLEUM  AND
 CHEMICALS  AND  FERTILIZERS  be
 pleased  to  state:

 (a)  whether  the  Chairman  of  the
 Public  Sector  Madras  Refineries  has
 in  a  statement  ruled  out  the  possibi-
 lity  of  the  expansion  of  the  refineries;
 and

 (b)  if  so,  the  details  and  reasons
 therefor?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN
 THE  MINISTRY  OF  PETROLEUM
 AND  CHEMICALS  AND  FERTILI-
 ZERS  (SHRI  JANESHWAR  MISH-
 RA):  (a)  and  (b),  The  Chairman,
 Madras  Refineries  Limited  held  a
 Press  Conference  at  Madras  on  i6th
 November,  1977,  In  reply  to  a  speci-
 fic  question  whether  the  Refinery  was
 contemplating  expansion  of  its  capa-
 city  from  2.67  million  tonnes  to  3  mil-
 lion  tonnes,  the  Chairman  stated  that
 such  limited  expansion  woulg  not  be
 economical  and,  therefore,  could  not
 be  justified.  In  the  context  of  the
 Five  Year  Plan  978—83,  an  Industry
 Group  is  being  set  up  to  study  the
 economics  of  the  various  proposals,
 including  that  of  the  Madras  Refinery,
 for  increasing  the  refining  capacity
 and  make  recommendations.
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 Proposal  to  create  Industrial  Judicial
 Service,  Labour  Benches  in  High
 Courts  and  Free  Legal  Aid  to

 Employees

 '  *396.  SHRI-VASANT  SATHE:  Will
 the  Minister  of  LAW,  JUSTICE  AND
 COMPANY  AFFAIRS  be  pleased  to
 state:

 (a)  whether  Government  are  con-
 sidering  any  proposal  for  creation  of
 an  industrial  judicial  service,  setting
 up  of  labour  benches  in  High  Courts
 and  making  legal  aid  free  to  poor
 employees  going  to  the  High  Courts
 and  Supreme  Court;  and

 (b)  if  so,  what  is  the  reaction  of
 the  Government  to  the  above  propo-
 sals?

 THE  MINISTER  OF  LAW,  JUSTICE
 AND  COMPANY  AFFAIRS’  (SHRI
 SHANTI  BHUSHAN):  (a)  and  (b).
 The  Government  is  not  considering
 any  proposal  for  the  creation  of  an
 Industrial  Judicial  Service.  Regard-
 ing  setting  Up  of  Labour  Benches  in
 High  Courts,  it  is  for  the  Chief  Jus-
 tices  of  the  High  Courts  to  consider
 the  matter,  keeping  in  view  the  pen-
 dency  of  cases  relating  to  labour  mat-
 ters,  A  Commitlee  appointed  by
 Government  under  Shri  Justice  V.  R.
 Krishna  Iyer  submitted  in  973  a  Re-
 port  on  Processual  Justice  to  the  Peo-
 ple.  one  chapter  of  which  related  to
 legal  aid  for  the  working  class.  The
 Ministry  of  Labour  thereafter  ap-
 pointed  a  group  of  officers  in  Febru-
 arv  3975  to  work  out  the  detai’s  aris-
 ing  out  of  the  aforesaid  chapter,  This
 group  kept  its  report  in  abeyance,
 awaiting  the  report  of  the  Committee
 consisting  of  Shri  Justice  P,  N.  Bhag-
 wati,  Judge,  Supreme  Court,  as  Chair-
 man  and  Shri  Justice  V.  R.  Krishna
 Iyer,  Judge,  Supreme  Court,  as  mem-
 ber  ang  appointed  to  go  into  the  broa-
 der  question  of  providing  legal  aid  to
 the  poor.  The  latter  Committee  has
 recently  submitted  its  report.  Gov-
 ernment  have  yet  to  take  a  view  in
 the  matter.
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 भारतोय  तेल  निगम  में  अनुसूचित,
 जातियों  तथा  अनुसूचित  जन  जातियों  के

 लिए  पदों  का  आरक्षण

 +397.  श्री  मही  लाल  :  क्या

 पेट्रोलिवम  तथा  रसायन  झौर  उर्वरक
 मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 (क)  क्‍या  7  जुलाई,  977  को
 अपने  मंत्रालय  की  अनुदानों  की  मांगों  का
 उत्तर  देते  हुए  उन्होंने  आश्वासन  दियाथा
 कि  तत्पश्चात  ग्नुसूचित  जातियों  तथा

 अनुसूचित  जन  जातियों  के  व्यक्तियों  के

 लिए  50  प्रतिशत  पद  तब  तक  आरक्षित
 रखे  जायेंगे  जब  तक  उनके  आ॥रारक्षित  कोट
 के  पद  न  भरे  जायें  ;

 (ख)  यदि  हां,  तो  उसके  बाद  भारतीय
 तेल  निगम  के  विपणन  प्रभाग,  तेलशोधक
 कारखाना  प्रभाग  शर  चेयरमन  के  कार्यालय
 में  कुल  कितने  व्यक्ति  नियुक्त  किए  गए  हैं
 शौर  नयें  अनुसूचित  जातियों  और  अनु-
 सूचित  जनजातियों  के  कितने  व्यक्ति
 श्रेणीवार  झ्ौर  पदवार  नियुक्त  किए  गए
 तथा  उन  प्रभागों  में  नियुक्त  किए  गए  कुल

 कर्मचारियों  अ्रधिकारियों  की  तुलना  में
 उनकी  श्रेणीवार  तथा  पदवार  प्रतिशतता
 क्या  है;  और

 (ग)  आरक्षित  कोटे  के  पद  श््ब  तक

 ने  भरे  CIN  »  क्या  वारण  हैं  और  ये  पद

 कब  भरे  जायेंगे  ?

 पेट्रोलियन  तथ।  रसायन  और  उर्वरक

 मंत्राल<  में  राज्य  मंत्री  (श्री  जनेश्वर
 n

 मिश्र  )  :  (क)  जी,  हां  ।

 (ख)  और  (ग).  भ्रपेक्षित  सुचना

 एकत्र  की  जा  रही  है  तथा  सभा  पटल  पर

 रख  दी  जायेगी  |



 35  Written  Answers

 महाराष्ट्र  में  नई  रेल  लाइनों  का  निर्माण

 *398.  श्रो  केशव  राव  घोंडगे :  क्‍या

 रेल  मंत्री  यह  बताते  की  कपा  करेंगे  कि  :

 (क)  महाराष्ट्र  राज्य  में  कितनी  नई

 रेल  लाइनों  का  निर्माण  किया  जायेगा  ;

 (ख)  कितनी  लम्बी  मीटर  गेज  लाइन

 को  ब्राड  गेंज  लाइन  में  बदला  जायेगा  ;

 (ग)  राज्य  सरकार ने  केन्द्रीय  सरकार

 से  कितनी  नई  रेल  लाइनों  के  निर्माण  तथा

 कितनी  मीटर  गेज  लाइन  को  ब्राड  गेज

 लाइन  में  बदलने  के  लिए  सिफारिश  की  है;

 शोर

 (घ)  उस  पर  केन्द्रीय  सरकार  की

 क्या  प्रतिक्रिया  2?

 रेल  मंत्री  (प्रो०  मधु  दण्डबते)  :  (क)
 वाणी  से  चनाका  तक  और  वसई  रोड  से

 दिवा  तक  दो  नई  रेल  लाइनों  के  निर्माण

 का  काम  प्रगति  पर  है

 (ख)  मनमाड-पुरली-वैजनाथ  मीटर

 लाइन  (लम्बाई  354  कि०  म०  )  को  बड़ी

 लाइन  में  बदलते  का  अनुमोदन  क्रिया  जा

 चुका  है।

 (ग)  और  (घ).  महाराष्ट्र  सरकार

 से  6  नई  लाइनों  के  निर्माण  करने  और  दो

 लाइनों  के  आमान  परिवर्तन  सम्बन्धी

 परियोजनाओं  के  बारे  में  सिफारिशें  प्राप्त

 हुई  थीं  ।  राज्य  सरकार  द्वारा  सिफारिण

 की  गई  इन  8  परियोजनाञ्ं  म॑  से,  दो

 परियोजनाओं  पर  काम  चल  रहा  है  और

 एक  परियोजना  से  सम्बन्धित  निर्माण

 के  बारे  में  अ्नुमोदत  किया  गया  है  -  चार

 परियोजनाओं  के  सम्बन्ध  &  सर्वेक्षण

 हो  चुका  है  और  एक  परियोजना  के  सम्बन्ध

 में  अर्थात  पश्रमरावती  को  मुख्य  लाइन  पर
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 लाने  का  काम  प्रगति  पर  है।  इन  परि-

 योजनाग्रों  के  सम्बन्ध  में  सिणेय  संसाधनों

 के  उपलब्धता  पर  निर्भर  करेगा  |

 Retrenchment  of  Labourers

 “399.  SHRI  K,  PRADHANI:  Will
 the  Minister  of  RAILWAYS  be  pleas-
 ed  to  state:

 (a)  whether  any  retrenchment  ‘was
 made  amongst  the  labourers  who  were
 working  in  the  Bhadrak-Kapilas  Road
 and  Cuttack-Paradip  doubling  projects
 recently;  and

 (b)  if  so,  the  reasons  thereof?

 THE  MINISTER  OF  RAILWAYS
 (PROF.  MADHU  DANDAVATE):
 (a)  and  (b).  On  completion  cf  the
 Cuttack-Paradip  New  Line  Project,
 i00  casual]  labourers  became  surpius
 and  their  retrenchment  was,  there-
 fore,  unavoidable.  But  the  same  is
 being  done  in  a  phased  manner  to  en-
 able  as  many  of  them  as  possible  to
 get  absorbeg  elsewhere.  Besides,  the
 discharged  men  are  encouraged  to
 join  a  Labour  Cooperative  Society
 which  has  been  awarded  a  contract
 on  the  nearby  Jakhapura-Daitari  con-
 struction  project  in  Orissa.

 Cost  of  construction  of  submarine
 Pipelines

 *400.  SHRI  D.  D.  DESAI:  Will  the
 Minister  of  PETROLEUM  AND  CHE-
 MICALS  AND  FERTILIZERS  ४९
 pleased  to  refer  to  the  reply  given  ‘to
 Unstarred  Question  245  regarding
 submarine  pipelines  from  Bombay
 High  to  the  coast  on  the  5th  Nov-
 ember,  977  and  state:

 (a)  the  actual  cost  of  construction  of
 submarine  pipelines  for  transporting
 Bomhay  High  Oil  through  various
 alternative  routes  like  Bombay  High—
 Uran,  Bombay  High—Trombay  and
 Bombay  High—Diu;  and

 (b)  whether  further  concentration
 of  industries  using  Bombay  High  oil
 and  gas  in  Bombay  region  is  advisable
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 as  against  development  of  more  back-
 ward  regions  if  the’  oil  and  gas  are
 routed  through  Diu-Viramgam?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE
 MINISTRY  OF  PETROLEUM  AND

 “CHEMICALS  AND  FERTILIZERS
 (SHRI  JANESHWAR  MISHRA):  (a)

 After  very  careful  consideration,  tak-
 ing  all  techno-economic  etc.  aspects
 into  account,  the  decision  arrived  at
 has  been  that  the  most  cost  effective
 and  suitable  alignment  for  the  pipe-
 lines  for  transportation  of  Bombay
 High  ang  North  Bassein  crude  oil  and
 associated  gas  is  via  Bassein  and  Uran
 to  Trombay  and  detailed  cost  esti-
 mates  were  worked  out  for  this  align-
 ment  only.  As  per  latest  estimates,
 the  cost  of  the  pipelines  upto  Trom-

 bay  is  expected  to  be  of  the  order  of
 Rs.  84  crores  exclusive  of  customs
 duties,  engineering  and  construction
 supervision.  About  50  per  cent  of
 this  cost  is  apportionable  to  the  oil
 Pipeline.

 (b)  The  crude  gil  is  to  be  process-
 ed  in  the  coastal  refineries  namely
 Bharat  Petroleum  Corporation  Limit-
 ed,  Cochin’  Refineries  Limiteq  and
 Caltex  Limited  as  well  as  in  the  in-
 land  refineries  at  Koyali  and  Mathura.
 An  alternative  alignment  of  the  oi]
 pipeline  would  not  alter  the  propos-
 ed  allocation  of  the  Bombay  High
 crude  oil  to  the  refineries.  The  most
 expeditious  utilisation  of  gas  is  in  the
 manufacture  of  nitrogenous  fertilizer
 at  the  Trombay  units  of  the  Fertilizer
 Corporation  of  India  (FCI)  and  in  two
 fertilizer  plants  to  be  set  up  south  of
 ‘Bombay.  A  project  study  has  been
 undertaken  for  the  Jaying  of  a  sub-
 marine  gas  pipeline  from  South  Bas-
 sein  to  Gujarat,  which  on  its  way,

 -will  be  inter-connected  with  the  gas
 ‘pipeline  from  Bombay  High  so  that
 tthe  flow  of  asSociateg  as  well  as  non-
 -associated  gas  towards  Maharashtra
 and  Gujarat  can  be  regulated  accord-
 ing  to  the  requirements  of  the  two
 States.  In  undertaking  this  study,
 the  need  to  avoid  concentration  of  in-
 dustries  in  any  one  area  has  been
 kept  in  view.

 Fertilizer  Plants  in  Rewa

 9401.  SHRI  ०0.  K.  CHANDRAP-
 PAN:  Will  the  Minister  of  PETRO-
 LEUM  AND  CHEMICALS  AND  FER-
 TILIZERS  be  pleased  to  state:

 (a)  whether  Government  are  likely
 to  have  second  thoughts  on  the  two
 giant  sized  fertilizer  plants  proposed
 to  be  set  up  at  Rewa;  and

 (b)  if  so,  the  details  and  reasons
 thereof?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN
 THE  MINISTRY  OF  PETROLEUM
 AND  CHEMICALS  AND  FERTILI-
 ZERS  (SHRI  JANESHWAR  MISH-
 RA):  (a)  No,  Sir,

 (b)  Does  not  arise.

 Conversion  of  Bangalore-Mysore  line
 into  Broag  Gauge

 *402,  SHRI  C.  K,  JAFFER  SHA-
 RIEF:  Will  the  Minister  of  RAIL-
 WAYS  be  pleased  to  state:

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  a  survey
 was  cenducted  by  his  Ministry  for  the
 conversion  of  Bangalore-Mysore  rail-
 way  line  into  broad  gauge;

 (b)  if  so,  whether  it  is  also  a  fact
 that  the  earlier  surveys  were  not
 favourable  but  the  latter  ones  had
 indicated  better  traffic  potential;  and

 (c)  if  so,  the  details  regarding  the
 final  policy  of  Government  in  this
 regard?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE
 MINISTRY  OF  RAILWAYS  (SHRI
 SHEO  NARAIN):  (a)  and  (b).  Yes,
 Sir,

 (c)  No  decision  has  yet  been  takeff
 on  the  construction  of  the  project.

 जयपुर  श्रौर  उदयधुर  के  बीच  सुपर  एक्सप्रेस

 गाड़ी  चलाने  का  प्रस्ताव

 *403.  श्री  लालजी  भाई:  क्‍या  रेल

 मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (क)  क्‍या  सरकार  उदयपुर  में  पर्यटन

 के  महत्व  को  देखते  हुए  जयपुर  श्रौर
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 उदयपुर  के  बीच  एक  सुपर  एक्सप्रेस  गाड़ी

 चलाने  के  प्रस्ताव  पर  विचार  कर  रही  है;
 श्रौर

 (ख)  यदि  हां,  तो  तत्सम्बन्धी  रूपरेखा

 क्या  है?

 रेल  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  (श्री  शिव

 नारायण)  :  (क)  और  (ख).  जयपुर
 झर  उदयपुर  के  बीच  सुपर  एक्सप्रेस  चलाने

 का  कोई  प्रस्ताव  इस  समय  विचाराधीन

 नहीं  है।

 First  Class  and  Air-Conditioned  Class
 Complimentary  Passes

 *404.  SHRI  K.  MALLANNA:  Will
 the  Minister  of  RAILWAYS  _  be
 pleased  to  state:

 (a)  whether  some  first  class  and  air-
 conditioned  class  complimentary  passes
 were  issueq  during  the  last  six
 months;

 (b)  whether  some  current  passes  for
 these  classes  were  cancelled  curing
 last  six  months  and  if  so,  the  details
 thereof;  and

 (c)  the  number  of  currently  valid
 complimentary  passes  for  the  air-con-
 ditioned  first  class  together  with  the
 names  of  persons  and  organisations  to
 which  they  have  been  issued?

 THE  MINISTER  OF  RAILWAYS
 (PROF.  MADHU  DANDAVATE):
 (a)  Yes,  Sir.

 (b)  Yes,  Sir.  A  statement  is  laid
 on  the  Table  of  the  House.  [Placed
 in  Library.  See  No.  LT-339/77].

 (c)  Only  one  to  Shri  Kaka  Saheb

 Kalelkar,  with  his  Secretary.

 Malpractices  indulged  in  by  Shri  L.  S.
 Darbari,  Director,  Vigilance,  Ministry

 of  Commerce

 3597.  SHRI  JYOTIRMOY  BOSU:
 Will  the  Minister  of  RAILWAYS  be
 pleased  to  state:

 (a)  whether  he  is  aware  that  Shri
 L.  5.  Darbari,  Director,  Vigilance,
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 Ministry  of  Commerce  after  retire
 ment  trom  Ministry  of  Railways  has
 taken  over  as  Adviser  to  some  large
 Industrial  Houses  and  is  also  working
 as  a  contactman  having  free  access  to
 the  officers  in  Udyog  Bhawan  and
 other  Secretariats;

 (b)  whether  Government’s  periris-
 sion  to  take  up  these  assignments  after
 his  retirement  from  Central  Govern-
 ment  service  was  obtained  by  him;
 and

 (९)  ig  so,  the  nature  of  the  applica-
 tion  made  ang  permission  granted?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN
 THE  MINISTRY  OF  RAILWAYS
 (SHRI  SHEO  NARAIN):  (a)  to  (c).
 Intimation  was  received  on  4th
 August  977  from  Shri  L.  S.  Darbari,
 ex-Director  (Intelligence),  Railway
 Board,  who  finally  retired  on  com-
 pletion  of  his  period  of  re-employ-
 ment  on  3lst  March  1977,  that  he  had
 taken  up  part-time  consultancy  work
 with  Messrs  Vaishali  International
 Pvt.  Ltd.  Regd.  Office,  Apartment
 No.  2,  Yashwant  Place,  Chanakya-
 puri,  New  Delhi.  on  an  ad  hoe  con-
 sultation  fee  of  Rs.  1,000/-  per  men~

 sem.  As  Shri  Darbari  did  not  seek
 the  permission  of  the  Government
 before  taking  up  this  assignment,  his

 failure  in  that  regard  has  been

 brought  to  his  notice  and  he  has  been

 asked  to  comply  with  the  require-
 ments  under  the  extent  orders  of  the

 Government.  His  reply  is  still

 awaitd.

 Joint  Representations  by  SMs/  ASMs  of

 Central  Railway

 3598.  SHRI  A.  K.  ROY:  Will  the

 Minister  of  RAILWAYS  be  pleased
 to  state:

 (a)  whether  the  joint  represeita-
 tions  by  all  SMs|ASMs_  of  Central
 Railway  against  stoppage  of  illegal  In-

 terpolation  in  SMs  category  have  been

 received;  and

 (b)  if  so,  the  action  taken  by  the

 Government  to  stop  illegal  practices
 of  interpolation,  causing  serious  re-

 sentiments  amongst  this  category?
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 THE  MINISTER  OF  STATE  IN
 THE  MINISTRY  OF  RAILWAYS
 (SHRI  SHEO  NARAIN):  (a)  A  re-
 presentation  from  Station  Masters’
 Association,  Jhansi,  has  been  received
 técently.

 (b)  The  earlier  orders  were  that
 posts  in  grades  upto  Rs.  250-380
 (AS)  shoul@  be  exclusively  reserved
 for  SMs/ASMs.  With  the  revised-
 scales  of  pay  after  the  IlIrd  Pay
 Commission,  the  Central  Railway
 administration  propose  to  preserve
 the  channel  of  promotion  for  SMs/
 ASMs  in  their  own  category  upto
 grade  Rs.  550—750  (RS).  ‘Guards  will
 be  given  avenue  into  Yard  SMs/
 ASMs  Group  upto  grade  Rs.  455-700
 (RS)  and  thereafter  staff  in  this  grade
 will  look  for  promotion  to  grade
 Rs.  550-750  (RS)  on  the  Traffic  side,
 where  the  SMs/ASMs  jn_  grade
 Rs.  455-700  (RS)  will  also  join.  This
 revised  channel  is  being  discussed
 with  organised  labour  before  being
 finalised.

 Labourers  Employed  for  Parcel  Hand-
 ling  at  Allahabad  Station

 3599.  SHRI  PUNDALIK  HARI-
 DANWE:  Wil]  the  Minister  of  RAIL-
 WAYS  be  pleased  to  state:

 (a)  the  details  of  complaints  receiv-
 ed  from  labourers  employed  for  jpar-
 cei  handling  work  at  Allahabad  Sta-
 tion  during  the  last  two  years  regard-
 ing  termination  of  their  services  and
 other  type  of  victimization  together
 with  action  taken  thereon;

 (b)  whether  on  recent  complaint
 dated  7th  November,  977  addressed
 to  Divisional  Superintendent,  Allaha.
 bad  and  copies  to  others,  the  State
 Minister  for  Petroleum  and  Chemicals
 Shri  Janeshwar  Misra,  intervened  in

 the  matter  and  directed  the  Divisional

 Superintendent  for  immediate  neces-

 sary  action  to  restore  the  services  of

 poor  porters;  and

 (c)  ig  so,  what  action  has  been  taken

 against  the  Society  for  illegal  termi-
 nation  of  services  of  porters  in  terms
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 of  the  agreement  and  the  date  from
 which  they  have  been  taken  back  on
 duty?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN
 THE  MINISTRY  OF  RAILWAYS
 (SHRI  SHEO  NARAIN):  (a)  Dur-
 ing  the  two  years  period  from  Octo-
 ber,  975  to  October,  977  five  com-
 plaints  from  the  parcel  handling  wor-
 kers  against  the  Railway  Station
 Porters  Cooperative  Labour  Contract
 Society  Ltd.  Allahabad  were  receiv-
 ed.  The  main  points  of  grievances
 were:

 (i)  Non-payment  of  fair  wages
 by  the  Society.

 Gi)  Violation  of  hours  of  working
 by  the  Society.

 (iii)  Termination  of  the  services
 of  the  labourers  by  the  Society.

 For  the  above  lapses,  the  Society
 was  fined  Rs.  100$-.  The  jssue  re-
 garding  short  payment  of  wages  to
 the  workers  is  under  further  exami-
 nation  of  the  Railway  Administration
 and  has  also  been  taken  up  by  the
 Labour  Enforcement  Officer  (Cen-
 tral)  with  the  Society.  The  Society
 has  started  paying  its  labourers  at  the
 rate  of  Rs.  5.50  per  labour  per  day
 from  September  1977,  The  Society
 has  also  taken  back  most  of  the
 workers  on  duty.

 (b)  Shri  Janeshwer  Mishra,  Minis-
 ter  of  State  for  Petroleum,  Chemicals
 and  Fertiljzers  forwarded  a  complaint
 dated  4th  November,  977  from  five
 porters.  This  was  received  in  the
 office  of  the  Divisiona}  Superinten-
 dent,  Northern  Railway,  Allahabad  on
 7h  November,  1977.

 (c)  On  enquiry  the  Society  inti-
 mated  that  the  five  porters  removed
 from  service  were  not  members  of  the
 Society  and  their  antecedents  were
 not  verified  by  the  Police.  The  mat-
 ter  is  being  further  enquired  jnto.
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 भागलपुर  के  निकट  गंगा  पर  पुल

 3600.  डा०  रामजो  सिह  :  कया

 रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (क)  क्या  सरकार  भागलपुर  के

 आस-पास  गंगा  नदी  पर  पुल  बनाने  की

 आवश्यकता  महसूस  नहीं  करती  ;

 (ख)  क्‍या  सरकार  भूतपूर्व  रेल  मंत्री

 स्वर्गीय  श्री  ललित  नारायण  मिश्र  और  केन्द्रीय

 मंत्री  श्री  राजबहादुर  द्वारा  दिये  गये

 प्राश्वासनों  को  ठुकरा  देगी  ;

 (ग)  क्या  योजना  आयोग  ने  गंगा

 नदी  पर  हर  50  मील  पर  पुल  बनाने  की

 सिफारिश  की  है  श्रौर  यदि  हां,  तो  क्‍या

 मोकामा  एवं  फरक्का  के  बीच  भागलपुर

 एक  प्रमुख  स्थान  नहीं  है  जिसके  सम्बन्ध

 में  एक  प्रस्ताव  पर  विचार  किया  जाना

 चाहिये  ;  और

 (घ)  क्‍या  सरकार  का  विचार  भागल-

 पुर  में  बरारी  घाट  और  महादेव  घाट  को

 जोड़ने  के  लिए  उस  समय  तक  पीपे  का  पुल
 बनाने  का  है  जब  तक  रेल  पुल  न  बन  जाये  ?

 रेल  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रों  (श्री  शिव

 नारायण  )  :  (क)  और  (ख).  सरकार  को

 इस  बारे  में  कोई  जानकारी  नहीं  है  कि

 भागलपुर  में  गंगा  के  आर-पार  रेलवे  पुल

 के  निर्माण  के  बारे  में  भूतपूर्व  रेल  मंत्री

 स्वर्गीय  श्री  ललित  नारायण  मिश्र  या  भूतपूर्व

 केन्द्रीय  मंत्री  श्री  राजबहादुर  ने  कोई

 ग्राश्वासन  दिया  था  ।  फिलहाल  इस  स्थान

 पर  पुल  का  निर्माण  आवश्यक  नहीं  समझा

 जाता  है।

 (ग)  योजना  आयोग  ने  इस  प्रकार

 की  कोई  सिफारिश  नहीं  की  है  ।

 (घ)  रेलें  अपने  यातायात  के  लिए

 पीषों  के  पुलों  का  निर्माण  नहीं  करती  है
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 Free  Railway  Passes

 3601.  SHRI  NAWAB  SINGH
 CHAUHAN:  Will  the  Minister  of
 RAILWAYS  be  pleased  to  state:

 (a)  whether  free  railway  passes
 were  provided  to  some  members  of
 the  Manas  Chaturshshati  Samaroh
 Samiti  on  the  occasion  of  celebration.
 of  Manas  Chaturshshati  a  few  years
 ago;

 (b)  if  so,  whether  Government  pro-
 pose  to  issue  such  free  passes  to  the
 members  of  the  Sur  Panchshati  Rash-
 triva  Samaroha  Samiti;

 (c)  whether  the  issue  of  free  passes
 to  these  members  will  facilitate  the
 works  of  celebration  of  the  fifth  cen-
 tenary  of  the  Mahakavi  Surdas;  and

 (d)  if  so,  when  a  decision  will  be
 taken  in  this  regard?

 THE  MINISTER  OF  sTATE  IN
 THE  MINISTRY  OF  RAILWAYS
 (SHRI  SHEO  NARAIN):  (a)  No.

 (b)  to  (d).  The  request  received
 from  the  General  Secretary  of  the
 Samiti  for  the  grant  of  two  compli-
 mentary  card  passes  has  not  been
 agreed  to,  as  it  did  not  conform  to  the
 broad  guidelines  decided  by  the  Go-
 vernment  for  the  issue  of  complimen-
 tary  card  passes  to  non-Railwaymen/
 organisations.  A  reply  has  also  been
 accordingly  sent  to  the  Samiti,  on
 7th  November,  4977.

 Costly  Vegetables,  etc.  to  Senior
 Officerg  Free  of  Charge

 3602.  SHRI  S.  K.  SARDA:  Will  the
 Minister  of  RAILWAYS  be  pleased  to
 state:

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  the
 costly  vegetables  meat,  chickens,  eggs,
 etc.  were/are  being  supplied  only  to
 the  Heads  and  other  Senior  Officers  es-
 pecially  belonging  to  the  Commercial
 Department  on  demand  free  of  charge

 by  the  Catering  and  Vending  Establish-
 ments  situated  in  Divisional  Wead-

 quarters  at  Allahabad,  Moradabad  and
 New  Delhi  Division  of  the  Northern
 Railway;  and

 (b)  if  so,  whether  any  steps  have
 been  taken  to  eradicate  such  corrupt
 practices?
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 THE  MINISTER  OF  STATE  IN
 THE  MINISTRY  OF  RAILWAYS
 (SHRI  SHEO  NARAIN):  (a)  No.

 (b)  Does  not  arise.

 '
 Representations  for  Extension  of  Third

 Train  Upto  Jogider  Nagar

 2603.  SHRI  DURGA  CHAND:  Will
 the  Mniister  of  RAILWAYS  be  pleased
 to  state:

 (a)  whether  Government  have  re--
 ceived  any  representations  regarding
 extension  of  third  train  beyond  Pap-
 rola  upto  Joginder  Nagar  in  Himachal
 Pradesh;  and

 (b)  if  so,  what  are  the  details
 thereof  and  by  when  the  train  will  be
 extended  upto  Joginder  Nagar?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN
 THE  MINISTRY  OF  RAILWAYS
 (SHRI  SHEO  NARAIN):  (a)  and
 (b).  No,  However  representations

 have  been  received  to  restore  all  the
 four  services  on  Pathankot-Joginder-
 nagar  section  as  was  the  case  in  1973.
 Existing  three  pairs  of  trains  includ«
 ing  the  one  paise  introduced  from
 1-10-1977  are  at  present  serving  the
 needs  of  passengers  satisfactorily.

 रवालियर-इटावा  झोर  सवाई  साधोपुर-
 इटावा  लाइन

 3604.  श्री  छवि  राम  श्ररमल :  क्‍या

 रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (क)  क्या  मध्य  प्रदेश  सरकार  ने

 ग्वालियर  क्षेत्र  में  यातायात  में  सुधार  करने

 के  उद्देश्य  से  ग्वालियर-इटावा  (बरास्ता
 भिड  और  मुरेना)  लाइन  और  सवाई

 माधो३  र-इटावा  (बरास्ता  शिवपुर-म्रैना)
 लाइन  को  बड़ी  लाइन  से  जोइन  के  बारे  में

 प्रस्ताव  प्रस्तुत  क्रिप  हैं;  और

 (खि)  यदि  हां,  तो  सरकार  उपर्युक्त
 प्रस्तावों  को  अपनी  नई  रेल  लाइनों  की  निर्माण

 सम्बन्धी  योजना  में  शामिल  करने  के  बारे

 में  क्या  कार्यवाही  कर  रही  है  ?

 रेल  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  (6.  शिव

 नारायण  )  :  (क)  और  (ख).  जी  हां  ।

 रश्वालियर  और  शिझोपुर-कलां  और  ग्वालियर

 से  भिण्ड  तक  के  बीच  वर्तमान  छोटी  लाइन

 पर  बहुत  ही  सीमित  मात्रा  में  यातायात

 होता  है।  संसाधनों  की  कमी  के  कारण

 इन  खण्डों  को  बड़ी  लाइन  भें  बदलना  तथा

 इन्हें  इटावा  शर  सवाई  माधोपुर  तक

 बढ़ाना  वतंमान  स्थिति  में  संभव  नहीं  हो
 पायेगा  t

 Allocation  of  Furnace  Oil  to  Industry

 3605.  SHRI  D.  B.  CHANDRE
 GOWDA:  Will  the  Minister  of  PETRO-
 LEUM  AND  CHEMICALS  AND
 FERTILIZERS  be  pleased  to  state:

 (a)  whether  Government  have
 framed  any  criteria  for  allocation  of
 furnace  oil  to  the  industry;

 (b)  if  so.  the  salient  features  there-
 of;

 (c)  whether  any  Committee  has
 been  formed  or  going  to  be  formed  in
 this  regard;  and

 (d)  if  so,  the  composition  and  main
 functions  of  the  Committee?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN
 THE  MINISTRY  OF  PETROLEUM
 AND  CHEMICALS  AND  FERTI-
 LIZERS  (SHRI  JANESHWAR  MISH-
 RA):  (a)  and  (b).  The  broad  features
 of  the  policy  framed  by  the  Govern-
 ment  for  allocation  of  furnace  oil  to
 the  industry  are  as  under:—

 l.  In  the  case  of  old  consumers,
 Oil  Companies  have  been  instructed
 to  make  automatic  supplies  of  fur-
 nace  oil  on  the  basis  of  their  973
 offtake  less  the  cut  applicable  to  the
 particular  industry.

 2,  Additional  allocation  to  old
 consumers  for  increase  in  produc-
 tion  is  generally  considered  depend-
 ing  on  the  critical  nature  of  the
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 industry  or  its  orientation  towards
 Defence,  exports  or  import  substi-
 tution,

 3.  In  the  ९85८  of  new  industrial
 projects  and  substantial  expansions
 of  existing  projects,  the  cases  are
 considered  by  an  Allocation  Sub-
 Committee  on  the  basis  of  recom-

 Railways,  Ministry  of  Energy  (De-
 partment  of  Power)  and  (Department
 of  Coal),  and  Central  Electricity
 Authority  as  Members.  Industrial
 Adviser,  DGTD,  is  the  Member-
 Secretary.

 The  main  functions  of  the  SCOFO
 can  be  broadly  groupeg  as  under:

 mendations  made  by  the  sponsoring
 authorities.

 4.  In  the  case  of  new  projects
 ang  substantial  expansion  of  the
 existing  projects,  the  initial  alloca-
 tion  is  only  50  per  cent  of  ithe
 entitlement  for  the  first  three
 months,  Full  entitlements  are  not
 after  this  trial  period.

 5.  The  Allocation  Sub-Committee
 also  considers  requests  for  increased
 allocation  over  973  level  from  old
 consumers  00  the  basis  of  recom-
 mendations  received  from  the  con-
 cerned  sponsoring  authorities,

 6.  In  the  case  of  continuous-pro-
 cess  industries,  ful]  entitlements  are
 met  from  the  beginning  instead  of
 50  per  cent  for  tria]  period.

 7.  Oil  Companies  also  make  sup-
 plies  for  furnance  oil  to  new  co-
 sumers  who  have  installed  plant  and
 machinery  and  are  ready  to  start
 production  (other  than  those  who
 are  yet  to  secure  the  required  gov-
 ernmental  permission  for  the  manu-
 facturing  activity)  on  merits  for  a
 period  of  3  months  within  which  a
 forma]  application  is  to  be  made  by
 the  consumer  to  his  sponsoring
 authority,  and  clearance  for  regular
 supplies  obtaineqg  from  the  Stand-
 ing  Committee  on  Furnace  Oil.

 (c)  and  (d).  A  Standing  Committee
 on  Furnace  Oi!  (SCOFO),  under  the

 chairmanship  of  Secretary,  Technical
 Development  and  Director  General  of
 Technical  Development,  has  been
 constituted  by  the  Government.  In
 addition  to  the  Chairman,  the  Com-
 mittee  has  representatives  from  the
 Ministry  of  Petroleum,  Ministry  of

 (i)  The  Committee  recommends
 measures  for  reducing  the  consump-
 tion  of  furnace  oj]  in  the  country  as
 quickly  as  may  be  practicable  with-
 out  at  the  same  time  inhibiting  in-
 dustrial  production  and  other  eco-
 nomic  activities,  ang  take  actio,  to
 implement  such  measures.  after
 obtaining  approval  of  the  Ministry
 of  Petroleum,

 Gi)  On  the  basis  of  the  general
 guidelines  prescribed  by  the  Minis-
 try  of  Petroleum,  the  Committee
 Jays  down  priorities  for  the  alla-
 cation  of  furnace  oil  to  the  different
 categories  of  consumers.

 (iii)  The  Committee  overseas  the
 implementation  of  measures  describ-
 ed  above  and  gives  guidance  to  the
 various  controlling  authorities  in-
 cluding  the  Departments  and
 Directorates  of  Industries  of  the
 State  Governments  and  Union  Terri-
 tories.

 (iv)  The  Committee  watches  the
 progress  of  availability  and  supply
 of  coal  to  industries  which,  on
 technological  considerations,  can
 switch  over  from  furnace  oi!  to
 coal.

 (v)  The  Committee  scrutinises  al}
 new  demands  from  consumers  of
 furnace  oil,  No  new  customers  are
 enrolled  by  the  oil  companies  for
 supply  of  this  product  without  the
 approval  of  the  Committee,  which
 examines  the  essentially  of  such  use
 in  the  particular  industry.

 (vi)  The  Committee  monitors  the
 progress  made  in  the  direction  of
 economy  in  the  use  of  furnace  oil
 and  fuel  efficiency.
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 Quarters  for  Traffic  Running  Staff

 3606.  SHRI  BALAK  RAM:  Will  the
 Minister  of  RAILWAYS  be  pleased  to
 state:
 t

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  Govern-
 ment  and  the  G.M..  Central  Railway
 Bombay  V.  T.  have  received  a  repre-
 sentation  dated  2\st  August,  977
 signed  by  about  250  railway  guards
 regarding  allotment  of  RB/III  Type
 Quarters  to  the  Traffic  Running  Staft;

 (b)  if  so.  what  action  has  been  taken
 by  the  concerned,  and

 (c)  if  not.  what  are  the  reasons  of
 delay  and  when  it  is  _  likely  to  be
 taken?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN
 THE  MINISTRY  OF  RAILWAYS
 (SHRI  SHEO  NARAIN):  (a)  Yes.

 (b)  and  (c).  The  representation  is
 under  examination  and  appropriate
 action  will  be  taken  by  the  Railway
 Administration.

 इलाहाबाद  की  बंडस  एवोसिएशन  की

 श्योर  से  शिकायतें

 3607.  श्री  फूल  चन्द  वर्मा:  क्या

 रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (क)  क्या  वेण्डरों  की  भर्ती  के  सम्बन्ध

 में  वाणिज्यिक  विभाग  के  ग्रधिकारियों  द्वारा

 अनियमितताओझों  तथा  भ्रष्ट  प्रक्रियाओं  के

 विरुद्ध  इलाहाबाद  रेलवे  स्टेशन  के  वेण्डरों

 अथवा  वेण्ड्स  एसोसिएशन  आफ़  इलाहाबाद

 रेलब  स्टेशन  की  ओर  से  कोई  शिकायतें

 प्राप्त  हुई  हैं  श्रौर  सरकार  से  अनुरोध  किया

 गया  हैं  कि  वह  इस  मामले  की  खुली  जांच

 करे,  तथा  राज्य  सभा  के  भूतपूर्व  सदस्य  श्री

 ए०  सी०  गिल्बर्ट  को  इस  जांच  कार्य  में

 साथ  ले  ;

 (ख)  क्‍या  उनका  एक  प्रतिनिधि

 मंडल  इस  सम्बन्ध  में  रेलवे  राज्य  मंत्री  से

 भी  मिला  था  जब  कि  वह  9  सितम्बर,
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 977  को  इलाहाबाद  के  दौरे  पर  गये  थे,

 झौर  इलाहाबाद  के  डिविजनल  सुपरिष्टेंडैंट
 की  उपस्थिति  में  उस  प्रतिनिधि  मंडल  ने

 एक  शिकायत  भी  पेश  की  थी;

 (ग)  इस  सम्बन्ध  में  अब  तक  क्‍या

 कार्यवाही  की  गई  है;  भौर

 (घ)  क्‍या  सरकार  उन  प्रधिकारियों

 के  विरुद्ध  कायंवाही  करेगी  जिन्होंने  इलाहाबाद
 डिब्िजन  में  वेंडरों  की  भर्ती  करने  में  तथा

 उन्हें  ट्रालियां  झावंटित  करने  में  मनमानी

 की,  घूस  ली  तथा  नियमों  का  उल्लंघन

 किया  ?

 रेल  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  (श्री  शिव

 नारायण  )  :  (क)  जी  हां,  लेकिन,

 इस  पूछताछ  में  भूतपूर्व  संसद्‌  सदस्य  श्री

 ए०  सी०  गिल्बर्ट  का  सहयोग  प्राप्त  करने

 के  बारे  में  इस  गअभ्यावेदन  में  कोई  अनुरोध

 नहीं  किया  गया  है  ।

 (ख)  जी  हां  1

 (ग)  इस  अभ्यावेदन  में  लगाये  गये

 आरोपों  की  जांच-पड़ताल  की  जा  रही

 है  I

 (घ)  जी  हां,  आरोप  सिद्ध  होने  पर

 उपयुक्त  कार्रवाई  की  जाएगी।

 Electrification  of  Kerala  Railway
 lines

 3608,  SHRI  SKARIAH  THOMAS:
 Will  the  Minister  of  RAILWAYS  be
 pleased  to  state:

 (a)  whether  there  is  any  proposal
 under  consideration  to  electrify  the
 Railway  lines  in  Kerala,  where  plenty
 of  electricity  is  available  at  cheaper
 rate  than  any  other  State;

 (b)  whether  the  Central  Govern-
 ment  have  received  any  proposal  from
 the  Government  of  Kerala  for  elec-
 trification  of  Railway  line;  and
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 (e)  if  so,  Government’s  reaction
 thereto?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN
 THE  MINISTRY  OF  RAILWAYS
 (SHRI  SHEO  NARAIN):  (a)  No.

 (b)  Yes.

 (c)  On  persistent  demand  of  the
 Kerala  Government  for  electrificatiun,
 cost-cum-feasibility  survey  for  elec-
 trification  of  Olavakkot-Trivandrum
 section  has  been  carried  out,  The

 survey  report  is  pending  finalisation
 for  want  of  firm  commitment  from
 Government  of  Kerala  regarding
 availability  of  power  at  a  rate  cheaper
 than  normal  industria]  tariff  indicat-
 ed  by  them.

 Oil  Exploration  in  Goa

 3609.  SHRI  AMRUT  KASAR:  Will
 the  Minister  of  PETROLEUM  AND
 CHEMICALS  AND  FERTILIZERS  be
 pleased  to  state:

 (a)  whether  the  National  Institute
 of  Oceanography  with  the  co-opera-
 tion  of  Ministry  of  Petroleum  found
 the  possibility  of  oil  exploration  in
 the  Sea  near  Miram,  Tanaji  Goa;  and

 (b)  if  so,  when  will  the  work  be-
 gin?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN
 THE  MINISTRY  OF  PETROLEUM
 AND  CHEMICALS  AND  _  FERTI-
 LIZERS  (SHRI  JANESHWAR  MISH-
 RA):  (a)  No,  Sir,

 (b)  Does  not  arise.

 Workmen  engaged  for  parcel  handling
 at  Moghalsaraj

 3610.  DR.  LAXMINARAYAN  PAN-
 DEYA:  Will  the  Minister  of  RAIL-
 WAYS  be  pleased  to  state:

 (a)  the  average  number  of  workmen
 engaged  by  the  Society  during  the
 period  June,  976  to  June,  977  for

 DECEMBER  13,  4977  Written  Answers  52

 performing  Parcel  handling  work  at
 Moghalsarai  and  at  what  rates  these
 workmen  are  being  paid  by  the  so-
 called  Society;

 (b)  the  actual  number  of  workmen
 for  which  the  Society  had  taken  li-
 cence  under  the  Contract  Labour  (Re-
 gulation  and  Abolition)  Act,  1970;

 (c)  whether  payment  to  workmen
 employed  by  the  Society  are  not  made
 in  presence  of  the  authorised  repre-
 sentative  nominated  by  the  Principal
 Employer  under  the  Contract  Labour
 (Regulation  amd  Abolition)  Act,  1970;

 and

 (d)  if  so,  what  action  is  proposed
 to  be  taken  against  the  Society  for
 their  deliberate  failure?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN
 THE  MINISTRY  OF  RAILWAYS
 (SHRI  SHEO  NARAIN):  (a)  Fifty
 workmen.  They  are  paid  Rs.  4.00  per
 man  per  day.

 (b)  Fifty,

 (c)  Payment  to  the  labourers  is.
 made  in  the  presence  of  an  authorised
 railway  representative.

 (d)  Does  not  arise,

 Transportation  of  Iron  Ore

 3611.  SHRI  PABITRA  MOHAN
 PRADHAN:  Will  _  the  Minister  of
 RAILWAYS  be  pleased  to  state  whether
 for  transportation  of  iron  ore  up  to
 Atharbanki/Paradeep  any  assurance
 had  been  given  by  the  DS.,  S.E.  Rail-
 way  Khurda  to  MMTC,  Cuttack  Divi-
 sion  to  provide  three  rakes  daily  in
 the  year  1975?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN
 THE  MINISTRY  OF  RAILWAYS
 (SHRI  SHEO  NARAIN):  No  assu-
 rance  was  given  but  in  a  meeting  held
 on  6-i-74  at  Cuttack,  the  Railway
 stated  that  they  would  be  in  a  posi-
 tion  to  step  up  loading  to  5  rakes  a
 day  when  loading  and  unloading  faci-
 lities  become  available  for  dealing
 with  this  traffic.
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 Complaints  against  Secretary  Railway
 Station  Porters’  Cooperative  Labour

 Contract  Society  Ltd.,  Allahabad

 3612.  SHRI  SHIV  SAMPATI  RAM:
 ili  the  Minister  of  RAILWAYS  be

 pleased  to  state:

 (a)  the  details  of  complaints  receiv-
 ed  frum  the  Members  of  Parliament
 and  others  regarding  malpractices  in-

 dulzed  by  the  Secretary  of  Railway
 Station  Porters  Cooperative  Labour
 Contract  Society  Limited,  Allahabad,

 (b)  whether  instead  of  making  en-

 quiries  the  Personne]  Branch  passed
 on  copies  of  few  complaints  for  olfer-

 ing  the  remarks  by  the  Society;

 (c)  if  so,  under  whose  orders  copies
 of  complaints  were  passed  on  to  the

 Society;

 (d)  whether  complaints  made  against
 other  genuine  societies  by  Railway
 Station  Porters  Cooperative  Labour
 Contract  Society  Limited,  are  imme-
 diately  enquired  into  by  deputing  Ins-
 pectors,  whereas  the  complaints  made

 against  them  are  allowed  to  die  their
 natural  death  by  adopting  delaying
 tactics;  and

 (e)  whether  the  Government  pro-
 pose  to  order  a  thorough  probe  to  find
 out  vested  interests  amongst  the  officers
 who  are  in  league  with  this  Society?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN
 THE  MINISTRY  OF  RAILWAYS
 (SHRI  SHEO  NARAIN):  (a)  to  (e).
 The  information  is  being  collected  and
 will  be  laid  on  the  Table  of  the  Sabha.

 Production  of  Prednosolone

 3613.  SHRI  M.  RAM  GOPAL  RED-
 DY:  Will  the  Minister  of  PETRO-
 LEUM  AND  CHEMICALS  AND
 FERTILIZERS  be  pleased  to  state:

 (a)  whether  there  has  been  disloca-
 tion  in  production  of  prednosolone;  and

 (b;  if  so,  the  reasons  therefor?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN
 THE  MINISTRY  OF  PETROLEUM
 AND  CHEMICALS  AND  FERTI-
 LIZERS  (SHRI  JANESHWAR  MISH-
 RA):  (a)  Yes;  Sir.

 (b)  The  production  of  M/s.  Wyeth,
 who  are  the  only  producers  of  Pred-
 nisolone  in  the  country,  come  to  a
 Standstiill  in  mid  May,  977  due  to
 some  contamination  problem  in  their
 plant,  The  unit  has  resumed  normal
 production  from  October,  1977.

 नेफ्या  का  उत्पादन  ओर  निर्यात

 3614.  श्री  एस०  एस०  सोमानी  :

 क्या  पंद्रोलियम  तथा  रसायन  श्र  उवरक

 मंत्री  यह  बताने  की  क्ृपा  करेंगे  कि  :

 (क)  क्या  देश  में  नेफ्था  का  उत्पादन

 हमारी  आवश्यकताओं  से  श्रघिक  हुआ  है

 शौर  यदि  हां,  तो  कितना  अ्रधिक  उत्पादन

 हुआ  है;  शर

 (ख)  गत  तीन  वर्षों  में  कितनी  मात्रा

 में  नेफ्था  का  निर्यात  किया  गया  और

 इसके  परिणामस्वरूप  कितनी  विदेशी

 मुद्रा  प्राप्त  हुई  ?

 पेट्रोलियम  तथा  रसायन  शौर  उर्वरक

 मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  (श्री  जनेश्वर

 मिश्र)  :  (क)  शौर  (ख).  वर्ष  974-75

 आर  975-76  में  नेफ्था  का  उत्पादन

 उसकी  मांग  से  ग्रधिक  हुआ  था  ;  परन्तु  वर्ष

 I976-77  से  उर्वरकों  और  अन्य  उद्योगों  की
 '

 बढ़ी  हुई  श्रावश्यकताओं  को  पूरा  करने  हेत

 देश  नेफ्था  का  आयात  कर  रहा  है।  974—

 75  से  976-77  के  वर्षों  के  दौरान

 नेफ्या  के  उत्पादन,  खपत,  भ्रायात  और
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 उसके  निर्यात  द्वारा  भ्रजित  की  गई  विदेशी  मुद्रा  के  ब्यौरे  नीचे  दिए  गए  हैं  :--

 1974-75  1975-76  1976-77

 उत्पादन  (हजार  मी०  टनों  में  )  730  l984  2047

 आपत  (हजार  मी ०  टनों  में  )  73  836  2i87

 निर्वात  (हजार  मो०  टनों  में ड)  23.7  90.8  श्न्य

 नियांत  द्वारा  शजित  की  गई  विदेशी

 मद्रा  (करोड़  रुपयों  में  )  2.09  5.55  श्न्य

 Railway  Service  on  Sangli-Miraj  Track

 3615.  SHRI  R.  K.  MHALGI:  Will
 the  Minister  of  RAILWAYS  be  pleased
 to  state:

 (a)  whether  a  representation  has
 been  made  to  Government  to  commence
 a  railway  service  on  Sangli-Miraj  track
 (in  Maharashtra  State)  and  whether  it

 is  a  fact  that  the  Government  have
 passed  orders  for  its  survey  and  ins-
 pection;

 (b)  if  so,  what  is  the  progress  in
 the  matter;

 (c)  whether  Government  have  taken
 the  decision  in  the  matter.  if  so.  when
 and  what  is  the  nature  thereof;

 (d)  if  Government  could  not  take
 the  decision  uptil  now,  the  reasons  of

 delay;  and

 (e)  now  then  the  decision  shall  be
 ‘taken?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN

 ‘THE  MINISTRY  OF  RAILWAYS

 ‘The  Railway
 (SHRI  SHEO  NARAIN):  (a)  Yes;

 Administration  have

 been  asked  to  undertake  a  re-exami-
 nation  of  the  proposal.

 (b)  to  (e),  The  investigation  is  in

 progress  and  the  report  is  expected
 shortly.  A  decision  on  the  proposal
 will  be  taken  as  soon  as  the  report  is
 received  and  examined,  taking  into

 account  all  aspects  involved.

 Indian  help  in  Building  Railways  in
 Foreign  Countries

 3616,  SHRI  YASHWANT  ROROLE:
 Will  the  Minister  of  RAILWAYS  be
 pleased  to  state:

 (a)  the  names  of  countries  where
 India  has  coliaborateq  during  the  last
 one  year  to  help  build  the  Railways;

 (b)  the  total  number  of  technical
 personnel  who  went  out  to  these  coun-
 tries  during  this  period;  and

 (c)  the  total  earnings  out  of  such
 collaborations?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN
 THE  MINISTRY  OF  RAILWAYS
 (SHRI  SHEO  NARAIN):  (a)  India’s

 in  the  development  of
 railway  systems  abroad  is  being
 channeliseg  through  the  Rail  India
 Technical  &  Economic  Services  Ltd.
 (RITES)  and  the  Indian  Railway
 Construction  Company  Ltd.  (IRCON),
 the  two  public  sector  undertakings  let
 up  under  the  aegis  of  the  Ministry  of
 Railways  in  974  and  976  respectively.
 During  the  last  one  year  RITES
 secured  contracts  for  railway  consul-
 tancy  assignments  for  strengthening/
 rebuilding  of  existing  railway  system,
 improving  maintenance  of  rolling  stock
 etc.,  in  Philippines,  Ghana,  Nigeria,
 Bangladesh  and  Malaysia.

 participation

 (b)  In  all,  32  technical  personnel
 were  deputed  abroag  and  3  of  the
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 personnel  have  since  returned  on  com-
 pletion  of  their  assignments.

 (c)  Rs.  69.7  lakhs  approximately.

 Gurupur-Naupada  Line  (South  Eastern
 4  Railway)

 3617.  SHRI  GIRIDHAR  GOMAN-
 GO:  Will  the  Minister  of  RAILWAYS
 be  pleased  to  state:

 (a)  money  released  for  the  year
 i977-78  for  the  improvement  of  the
 Gurupur-Naupada  Narrow  Gauge  line
 under  South  Eastern.  Railway:  and

 (b)  the  progress  of  the  work  and
 the  programmes  for  the  coming  year
 by  the  Ministry  to  make  this  line  an
 economical  line?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN
 THE  MINISTRY  OF  RAILWAYS
 (SHRI  SHEO  NARAIN):  (a)  Rs.  2.20
 lakhs  are  anticipated  to  be  spent  in
 1977-78  for  the  improvement  of  the
 Gunupur-Naupada  Narrow  Gauge  line
 under  the  South  Eastern  Railway.

 (b)  Rail  Renewal  for  33.80  kms.
 has  been  completed.  Sleeper  Renewals
 for  56.20  kms.  in  patches  is  in  progress
 and  is  expected  to  be  completed  in
 1978-79,  Both  the  rail  and  sleeper
 renewal  works  are  being  carried  out
 on  operational  considerations.

 Chitrakut-Katni  Railway  Line

 3618.  SHRI  NARENDRA_  SINGH:
 Will  the  Minister  of  RAILWAYS  _  ४७८
 pleased  to  state:

 (a)  whether  he  has  received  a  re-

 presentation  for  opening  a  railway
 line  from  Chitrakut,  District  Banda
 in  Uttar  Pradesh  to  Katni,  M.P.  passing
 through  Guda  Kalinagar,  Phari  Khera,
 Lakhimpur,  Panna  Satna,  etc.;

 (b)  if  so,  whether  he  will  consider
 the  proposal  keeping  in  view  the
 backwardness  of  the  region;  and

 (c)  if  not,  the  reasons  thereof?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN
 THE  MINISTRY  OF  RAILWAYS
 (SHRI  SHEO  NARAIN):  (a)  to  (c).
 Yes,  Sir.  It  is  the  policy  of  the  Gov-
 ernment  to  construct  railway  lines  in
 backward  areas  of  the  country  where

 adequate  traffic  potential  exists  and.
 their  construction  would  lead  to
 development  of  these  areas.  However

 in  view  of  the  extreme  shortage  of
 funds  which  are  insufficient  even  for
 completion  of  the  projects  already  in.
 hand,  it  is  not  possible  to  undertake
 construction  of  a  railway  line  from.
 Chitrakut  to  Katni  at  present,

 जयपुर  को  बड़ी  लाइन  से  मिलाना

 36l9.  श्री  उप्रसेन  :  क्‍या  रेल
 मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (क)  क्या  यह  रूच  है  कि  जयपुर
 नगर  की  स्थापना  की  2508  वर्षगांठ
 के  अवसर  पर  प्रधान  मंत्री  द्वारा  वहां  भी

 यात्रा  के  दौरान  राजस्थान  के  मुष्य  मंत्री
 ने  पर्यटन  का  विकास  करने  हेतु  जयपुर
 को  बड़ी  लाइन  से  मिलाने  की  मांग  की

 थी;  आर

 (ख)  यदि  हां,  तो  उस  पर  सरकार  की

 क्या  प्रतिक्रिया  हैं?

 रेल  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  (श्री  शिव

 तारायण  )  :  (क)  और  (ख).  'दिल्‍ली-

 हमदाबाद  मीटर  लाइन  को  बड़ी  लाइन
 में  बदलने  की  परियोजना,  सांकेतिक  व्यय

 के  साथ  चालू  वर्ष  के  बजट  में  पहले  ही
 सम्मिलित  कर  ली  गई  है।  इस  परियोजना

 की  प्रगति  संसाधनों  की  उपलब्धता  पर

 निर्भर  करेगी  ।  इस  परियोजना  के  पूरा

 हो  जाने  पर  जयपुर  के  लिए  बड़ी  लाइन

 से  रेल  सम्पक  उपलब्ध  हो  जायेगा  !

 Gandhidham-Bhuj  Railway  Line

 3620.  SHRI  BAPUSAHEB  PARULE-
 KAR:  Will  the  Minister  of  RAILWAYS
 be  pleased  to  state:

 (a)  whether  Gandidham-Bhuj  rail-

 way  line  was  surveyed  in  97l-72  for

 concerting  the  line  from  metre  gauge
 to  broad  gauge;

 (b)  whether  Government  propose
 to  convert  the  saiq  line  to  broad  gauge
 jn  near  future;  and
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 (c)  if  so,  when,  and  if  not  the  rea-
 sons  therefor?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN
 THE  MINISTRY  OF  RAILWAYS  (SHRI
 SHEO  NARAIN):  (a)  to  (ce).  AS  a
 result  of  the  Preliminary  Engineering.
 cum-Traffic  Survey  carried  out  in
 1971-72  for  the  conversion  of  the  exis-
 ling  Gandhidham-Bhuj  metre  gauge

 line  into  broad  gauge,  it  has  been  found
 that  the  line  capacity  on  the  section
 is  adequate  not  only  to  clear  the  exist-
 ing  traffic  but  also  the  additional  traffic
 which  is  likely  to  be  generated  in  the
 near  future.  Hence  it  is  not  proposed
 to  take  up  this  gauge  conversion  at
 present.

 Foreign  Experts  with  ONGC  and
 Indian  Oil  Ltd.

 362l.  SHRI  SHYAMAPRASANNA
 BHATTACHARYYA:  Will  the  Minister
 of  PETROLEUM  AND  CHEMICALS
 AND  FERTILIZERS  be  pleased  to
 state:

 (a)  total  number  of  foreign  techni-
 cal  experts,  engineers,  technicians

 working  in  the  Oil  and  Natural  Gas
 Commission  and  Indian  Oil  Limited:
 and

 and  the
 other  per-

 (b)  details  country-wise
 salaries,  allowances  ang
 quisites  given  to  them?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE
 MINISTRY  OF  PETROLEUM  AND
 CHEMICALS  AND  _  FERTILIZERS
 (SHRI  JANESHWAR  MISHRA):  (a)
 and  (b):  Information  is  being  collected
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 and  will  be  laid  on  the  Table  of  the
 House.

 Profit  in  Drug  Trade  by  Multina-
 tional  Drug  Firms

 3622.  SHRI  S.  D.  SOMASUNDARAM:
 Will  the  Minister  of  PETROLEUM
 AND  CHEMICALS  AND  FERTILIZERS
 be  pleased  io  state:

 (a)  the  part  played  by  multina-
 tionals  in  the  drug  industry  of  the
 country,  indicating  the  percentage  of
 the  volume  of  trade  handled  by  them,

 (b)  whether  these  firms  reap  exor-
 bitant  profits  in  the  drug  trade;

 (c)  whether  Government  have  for-
 mulated  a  time  bound  plan  to  ensure
 that  these  firms  do  not  have  a
 strangle-hold  in  the  drugs  market;
 ang

 (d)  if  so,  the  particulars  thereof?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE
 MINISTRY  OF  PETROLEUM  AND
 CHEMICALS  AND  FERTILIZERS
 (SHRI  JANESHWAR  MISHRA):  (a)
 The  total  investment  (Equity,  Long
 Term  Loans  and  Reserves  and  Sur-
 pluses)  in  the  organised  sector  of
 Drug  Industry  is  estimated  at
 a  Rs,  430—450  crores.  The  investment
 of  foreign  firms  is  about  Rs.  80
 crores,  representing  about  4l  per  cent.

 The  annual  production  of  drugs  by
 the  foreign  companies  and  Indian  Com-
 panies  during  the  last  three  years  has
 been  as  below:

 (Rs.  in  crores.)

 Bulk  Dugs  Formu'  ations

 9974°75  =  1975-76  1976-77,  1974-75,  1975-76  1976-77
 (Estt.  (Estt.)

 Foreign,  s  ‘  ढ़  34  52  63  203  300  292

 Indian  including  Public/Small
 Scale  Sector.  .  :  56  8  84  97  260  408

 ToTAL  90  430  750  400  560  700
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 It  would  be  observed  from  the  ubove
 table  that  the  share  of  foreign  com-
 panies  in  the  ६0.94  production  of  finish-
 ed  formulations  in  the  country  during
 1976-77  was  4i.7  per  cent  as  against
 53.5  per  cent  during  1975-76.

 (b)  Prices  of  drugs  are  statutcrily
 Controhed  under  Drugs  (Price  Con-
 trol)  Order,  1970.  Prices  once  fixed
 under  the  said  order  cannot  be  increas-
 ed  by  the  manufacturers  without
 prior  approval  of  the  Government.
 Through  the  operation  of  the  Order,  it
 has  been  possible  to  keep  the  activi-
 ties  of  the  drug  firms  within  reason-
 able  parameters.

 (c)  and  (d).  The  Hathi  Committee
 on  Drugs  and  Pharmaceutical  Indus-
 try  have  made  certain  recommenda-
 tions  as  to  the  manner  in  which  activi-
 ties  of  foreign  drug  manufacturing
 firms  should  be  treated.  These  are
 under  consideration  of  Government
 and  a  decision  is  likely  to  be  taken
 thereon  soon.

 However,  in  accordance  with  the
 selective  policy  adopted  by  the  Govern-
 ment  to  regulate  expansion  of  the
 foreign  companies,  the  following
 measures  are  being  taken:—

 (i)  An  indicative  categorization
 of  drugs  has  been  drawn  up  where-
 by  certain  drugs  shall  be  reserved
 for  exculsive  manufacture  by  the
 Pubiic/Indian  Sectors  alone;

 (ii)  The  Indian  Sector  of  the  In-
 dustry  is  given  preference  in  ap-
 proval  of  manufacturing  schemes;

 (ii)  Manufacture  of  increasing
 number  of  bulk  drugs  through  pub-
 lic  sector  undertakings;

 (iv)  Industrial  Licences  are  usual-
 ly  not  issued  to  foreign  firms  tor
 producing  formulations  unless  linked
 with  the  production  of  bulk  drugs;
 whereas  Indian  Firms  are  ailowed
 additional  formulation  capacity,  un-
 connected  with  manufacture  of  Bulk
 Drugs,  within  certain  parameters;

 (v)  Foreign  firms  are  asked  to
 take  up  production  of  bulk  drugs
 from  more  basic  stages  and  to  make

 available  a  suitable  portion  of  their
 bulk  drugs  production  ta  non-asso-
 ciated  formulators  in  the  country  -as
 a  condition  for  permitting  expansion
 in  capacity  or  taking  up  new  acti-
 vity.  Appropriate  export  ybligaticns
 are  also  imposed  where  considered
 necessary.

 रामपुर  से  हल्द्वानो  तक  बड़ी  लाइन

 3623.  श्री  भारत  भूषण :  क्या

 रेल  मेंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 (क)  रामपुर  से  हतद्वानी  तक  बड़ी

 लाइन  बिछाने  तथा  मरादाबाद-रामपुर
 रेलवे  लाइन  को  बड़ी  लाइन  में  बदलने  के

 लिए  मूल  प्राक्कलन  कितनी  धनराशि  का

 ह  और  वर्ष  1976-77  तक  उक्त  योजना

 पर  कितनी  धनराशि  व्यय  हो  चुकी  है,

 (ख)  उक्त  दोनों  रेल  लाइनों  के

 निर्माण  कार्य  में  हुई  प्रगति  का  ब्यौरा

 क्‍या  है;

 (ग)  उक्त  दोनों  रेल  लाइनों  पर

 निर्माण  का  पूरा  हो  जाने  के  बाद  हल्द्वानी

 तथा  रामपुर  का  किन-किन  स्थानों  से

 सीधा  रेल  सम्बन्ध  हो  जायेगा,  और

 (3)  उक्त  दोनों  लाइनों  पर  निर्माण

 कार्य  कब  तक  पूरा  हो  जायेगा  ?

 रेल  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  (श्रीशिव

 नारायग)  :  (क)  और  (ख).  उत्तर  प्रदेश

 के  पहाई  क्षेत्रों  तक  सीधे  सभ्पर्क  की

 व्यवस्था  करने  के  प्रयोजन  से  मुरादाबाद

 शौर  रामपुर  से  रामनगर  और  काठगोदाम

 तक  बड़ी  लाइन  की  व्यवस्था  करने  के  लिए

 L5  करोड़  रुपये  की  लागत  वाली  परि-

 योजना  को  i974-75  के  बजट  में  शामिल

 किया  गया  था  ।  मार्च  1977  %  अन्त  तक

 इस  परियोजना  पर  .  90  लाख  रुपये  खर्च

 किये  जा  चुके  हैं  ।  नवीनतम  अनुमान  के  अ्नु-
 सार  मुरादाबाद-रामनगर  लाइन  के  आ्रामान

 परिवर्तत  पर  जो  कि  इस  योजना  का  एक

 चरण  है,  7.84  करोड़  रुपये  लागत
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 आने  तथा  रामपुर  से  हल्द्वानी  तक  एक  नई

 लाइन  के  निर्माण  पर  4.42  करोड़

 रुपये  लागत  ग्राने  का  अनुमान  है।

 (ग)  रामपुर-हल्द्ाता  लाइन  पर

 प्रस्तावित  स्टेशन  चमरौआ्ा,  केमरी,  बिलास-

 पुर,  कौसलगंज,  रुद्रपुर,  टांडा,  लालकुंग्रा
 श्रोर  हल्द्वानी  हैं  ।  मुरादाबाद-रामनगर
 लाइन  के  वतंमान  स्टेशन  आमान-परि-

 वतन  के  बाद  भी  बरकरार  बनें  रहेंगे

 (घ)  संसाधनों  की  कमी  के  कारण

 इस  परियोजना  के  पूरा  होने  की  कोई  तिथि

 निर्धारित  नहीं  की  गई  है  ।

 झब्दुल्लागंग  शौर  जबलपुर  के  बोच  रेल

 लाइन

 3624.  श्री  राधवजो  :  क्या रेल

 मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (क)  क्‍या  रेलवे  प्रशासन  को  मध्य

 प्रदेश  में  अब्दुल  नागंज  और  जबजपुर  के  बोच
 xn

 रेल  लाइन  बिछाने  के  बारे  में  माग  प्राप्त

 हुई  है;

 खि)  यदि  हां,  तो  उक्त  मांग  के
 वारे  में  सरकार  की  क्‍या  प्रतिक्रिया  है  ;

 (ग)  क्या  उक्त  प्रस्तावित  मार्ग  पर

 सर्वेक्षण  किया  जाय्रेगा  ;  और

 (घ)  क्‍या  पहले  भी  उक्त  मार्ग  पर

 कोई  सर्वेक्षण  किया  गया  था,.यदि  हां,  तो
 कब  और  उसके  क्या  परिणाम  निकले  ?

 रेल  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रों  (श्रोशिव
 नारायण  )  (क)  से  (घ)  जी  नहीं।

 नरासहपुर  और  इटारसी  के  रास्ते  जबलपुर
 पहले  ही  बड़ी  लाइन  द्वारा  श्रोवैदुल्लागंज
 से  जुड़ा  हुआ  है  ।  जबलपुर  और  झौबदुल्ला-
 गंज  के  बीच  नई  रेल  लाइन  बनाने  के

 सम्बन्ध  में  सर्वेक्षा  करने  के  प्रस्ताव  पर

 फिलहाल  विचार  करना  सम्भव  नहीं

 होगा  बरी कि  संसाधनों  की  ग्रत्यन्त  कमी

 है
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 Licensed  Porters  at  Allahabad

 3625.  SHRI  ISWAR  CHAUDHRY:
 Will  the  Minister  of  RAILWAYS  be
 pleased  to  state:

 (a)  the  details  of  memoranda  re-
 ceived  from  Members  of  Parliament
 and  others  for  taking  over  Licensed
 Porters  working  at  Allahabad  Rail-
 way  Station  over  Northern  Railway
 under  decasualisation  scheme;

 (b)  whether  orders  were  issued  by
 the  Divisional  Superintendent,  Alla-
 habad,  to  absorb  Licensed  Porters  un-
 der  decasualisation  schemes  but  the
 Secretary  of  the  Society  brought  pres-
 sure  on  the  Railway  Board  to  issue
 instructions  to  maintain  status  quo;

 (c)  whether  the  Secretary  of  the
 Society  has  been  successful  with  the
 help  of  certain  officers  to  allow  the
 scheme  of  decasualisation  to  be  in-
 operative  as  far  as  Allahabag  Station
 is  concerned  88  was  done  during  the
 period  when  M/s.  Ballabhadag  Agra-
 wal  were  holding  the  contract;  and

 (d)  the  date  from  which  Govern-
 ment  are  going  to  introduce  the  schema
 at  Allahabad?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE
 MINISTRY  OF  RAILWAYS  (SHRI
 SHEO  NARAIN):  (a)  to  (d).  “The  ‘de-
 caualisation  scheme’  of  licensed  por-
 ters  was  implemented  on  ell  the  rail.
 way  stations  with  an  exception  of
 Allahabad  railway  station  where  the
 contract  for  supply  of  porters  was
 given  to  M/s.  Railway  Station  Por-
 ters  Co-operative  Labour  Contract
 Society  Ltd.  Allahabad,  a  Co-operative
 Society  of  porters  working  at  this
 station,  from  lst  April.  960  and  was
 extended  from  time  to  time  up  to
 3lst  December.  1976.  The  Divisional
 Superintendent.  Allahabad  issued
 order  for  introduction  of  ‘decasualisa-
 tion  scheme’  at  Allahabad  on  26th
 April,  977  and  also  served  a  notice
 upon  the  society  to  this  effect.  On  the
 representation  from  the  society  and
 the  porters  against  the  implementation
 of  the  ‘decasualisation  scheme’  at
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 this  station,  the  Divisional  Superin-
 tendent,  Allahabad,  withhold  the  imple-
 mentation  of  the  scheme.

 There  have  been  representations
 ‘and  counter  representations  and  letters
 from  Members  of  Parliament  for  intro-
 duction  of  ‘decasualisation  scheme’  of
 porters  at  Allahabad  station  and  for
 continuance  of  the  arrangements  with
 the  society.  The  entire  question  of
 introducing  the  ‘decasualisation
 scheme’  at  Allahabad  railway  station,
 after  taking  all  pros  and  cons  of  both
 the  systems  into  consideration,  is
 under  examination  in  the  Ministry.  No
 orderg  have,  however,  been  issued  so
 far  by  the  Railway  Ministry  in  this
 regard.

 Tenders  for  Cycle  Stang  contract  at
 Allahabad

 3626.  SHRI  BATESHWAR  HEM-
 RAM:  Will  the  Minister  of  RAILWAYS
 be  pleased  to  state:

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  time
 and  date  for  dropping  of  tenders  for
 cycle  stang  contract  at  Allahabad  was
 extended  up  to  13.00  hrs.;  from  the
 l6th  August,  497  to  l7th  August,
 1977;

 (b)  if  so,  under  whose  orders  this
 change  in  tender  conditions  was  effect-
 ed;

 (c)  whether  advance  jntimation  re-

 garding  this  change  in  time  and  date
 of  dropping  of  tenders  was  given  to
 the  parties  who  purchaseq  tender
 forms  or  the  parties  were  intimated
 through  Press  Notification;  and

 (d)  if  not,  the  reasons  therefor?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE
 MINISTRY  OF  RAILWAYS  (SHRI
 SHEO  NARAIN):  (a)  Yes.

 (b)  ‘The  date  was  extended  upto  3
 hrs.  on  17th  August,  977  by  the
 competent  authority  due  to  a  commit-
 ment  given  by  the  Railway  in  the  Court
 of  Law.

 (ec)  and  (d).  On  account  of  lack  of
 time  the  intending  tenderers  could  not
 be  advised  by  post  or  through  a  Press

 Notification.  However,  for  the  infor-
 mation  of  tenderers,  a  proper  notifica-
 tion  was  displayed  on  the  Notice  Board
 in  regarq  to  the  change  of  time  and
 date  for  dropping  of  the  tenders.

 Posts  of  Dog  Chasers  in  AMahabad
 Division

 3627.  SHRI  N.  K.  SHEJWALKAR:
 Will  the  Minister  of  RAILWAYS  be
 pleased  to  state:

 (a)  whether  new  posts  of  Dog
 Chasers  were  created  during  Emer-
 gency  over  Allahabad

 (b)  whether  similar  posts  were  also
 created  and  operated  upon  at  other
 big  stations  over  Indian  Railways;

 (c)  if  so,  how  many  persons  were
 appointed  for  the  job  together  with
 expenditure  incurred  on  them  month-
 wise  separately;

 (d)  whether  these  persons  were
 actually  utilised  by  the  Commercial
 Officers  for  doing  their  private  work;

 (e)  whether  any  enquiry  by  Vigl-
 lance  Branch  has  been  conducted
 against  Commercial  Officers  for  opera-
 ting  such  fake  posts  taking  advantage
 of  their  position;  and

 (f)  if  so,  the  results  thereof?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE
 MINISTRY  OF  RAILWAYS  (SHRI
 SHEO  NARAIN):  (a)  and  (b).  No.

 (c)  to  (f):  Do  not  arise.

 Discussion  between  French  Oil  Ex-
 perts  and  Government  Uitficials

 3628.  SHRI  D..  AMAT:  Will  the
 Minister  of  PETROLEUM  AND  CHE-
 MICALS  AND  FERTILIZERS  -  be
 pleased  to  state:

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  a  team
 of  French  Oil  experts  visited  India
 ang  had  discussion  with  officials  of  the
 Government  of  India;  and

 (b)  if  so,  what  are  the  results
 thereof?
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 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE
 MINISTRY  OF  PETROLEUM  AND
 CHEMICALS  AND  FERTILIZERS
 {SHRI  JANESHWAR  MISHRA):  (a)
 While  it  is  a  fact  that  a  delegation  of
 French  companies,  mainly  engaged  in
 manufacturing  equipment,  visited
 India  during  August-September  this

 year,  the  delegation  did  not  hold  any
 discussions  with  officials  of  the  Minis-
 tries  of  Petroleum  and  Chemicals  and
 Fertilizers.

 (b)  Does  not  arise.

 Fulfilling  of  conditions  of  Licences
 issued  to  M/s  Sandoz,  May  and  Bakcr,

 Glaxo  and  Hoechst  Pharmaceuticals

 3629.  PROF.  R.  K.  AMIN:  Will  the
 Minister  of  PETROLEUM  AND  CIIE-
 MICALS  AND  FERTILIZERS  be  pleas-
 ed  to  state:

 (a)  whether  Government  have
 made  a  study  about  the  operation  of
 M/s.  Sandoz,  May  and  Baker,  Glaxo
 anq  Hoechst  Pharmaceuticals  vis-a-vis
 fulfilling  of  conditions  of  industrial
 licences  issued  in  their  favour  during
 the  last  three  years;  as  also  conditions
 put  by  Foreign  investment  Board/
 C.G.  Committee  etc.;

 (b)  in  how  many  cases  these  con-
 ditions  have  been  interpreted|waived
 by  the  Ministry  without  consulting
 the  concerned  authority  who  imposed
 the  conditions:

 (c)  whether  legal  opinion  was
 obtained;  if  so,  its  nature  and  con-
 tents;  and

 (d)  further  action  Government  pro-
 pose  to  take  in  this  connection?

 THE  MINISTER’  OF  STATE  IN
 THE  MINISTRY  OF  PETROLEUM
 AND  CHEMICALS  AND  FERTILIZERS
 (SHRI  JANESHWAR  MISHRA):  (a)
 No  special  study  has  been  made  re-
 garding  the  operations  in  the  country
 of  M/s.  Sandoz,  M/s.  May  &  Baker,
 M/s.  Glaxo  &  M/s.  Hoechst.

 Information  as  to  whether  these
 foreign  companies  have  fulfilled  all  the
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 conditions  of  the  licences.  granted  to
 them  during  the  last  three  years  or
 not  is  being  collected  and  will  be  laid
 on  the  ‘Table  of  the  House.

 (b)  No  conditions
 Licences  etc.  granted  to  these  com-
 panies  during  the  last  3  years  have
 been  waived  by  the  Ministry  of  Petro-
 leum  and  Chemicals  and  Fertilizers.

 of  Industrial

 (c)  and  (0).  Does  not  arise.

 Vacancies  filled  up  in  Asansol  pivi-
 sion,  Eastern  Railway

 3630.  SHRI  ROBIN  SEN:  Will  the
 Minister  of  RAILWAYS  be  pleased  to
 state:

 (a)  the  number  of  vacancies  filled
 up  in  the  categories  of  Ticket  Collec-
 tor,  Train  Clerk,  Commercial  Clerks,
 Guards,  Firemen,  etc.  between  the
 period  28th  May.  974  to  September,
 977  in  Asansol  Division,  Eastern  Rail-
 way;

 (b)  the  number  of  vacancies  filled
 up  by  direct  recruitment  and  depart-
 mental  recruitment,  during  this  periog
 in  Asansol  Division;  and

 (c)  if  any  employees’  relatives  have
 been  recruited  during  this  period,
 rames  of  those  employees  and  Depart-
 menis?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  TIIE
 MINISTRY  OF  RAILWA'YS  (SHRI
 SHEO  NARAIN):  (a)  to  (c).  Informa-
 tion  jis  being  coliected  and  will  be  laid
 on  the  Table  of  the  Sabha.

 Increase  in  Prices  of  Medicines

 363l.  SHRI  OM  PRAKASH  ‘TYAGI:
 Will  the  Minister  of  PETROLEUM
 AND  CHEMICALS  AND  FERTILIZERS
 be  pleased  to  state:

 (a)  whether  the  prices  of  various
 medicines  including  sulpha  drugs  and
 antibiotics  have  been  increased
 through  Government  approvals  during
 the  last  three  years;

 (b)  if  so,  the  extent  of  increase  in
 the  price  of  each  medicine  involved,
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 and  the  reasons  for  giving  this  in-
 crease;  and

 (०)  is  it  proposed  to  draw  up  a

 spheme  to  protect  the  poor  consumers
 in  regard  to  prices  of  medicines?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE
 MINISTRY  OF  PETROLEUM  AND
 ‘CHEMICALS  AND  FERTILIZERS
 (SHRI  JANESHWAR  MISHRA):  (a)

 and  (b).  Prices  of  bulk  crugs  are  re-
 vised  by  the  Government  from  time  to
 time  under  the  provisions  of  Drugs
 {Prices  Control)  Order  1970.  A  state-
 ment  showing  increases/decreases
 since  970  in  prices  including  import
 prices  of  42  important  bulk  drugs  pro-
 duced  indigenously,  on  the  basis  of
 is  cost/cost-cum-technica]  examination
 is  laid  on  the  Table  of  the  Sabha.
 |Placeqd  in  Library.  See  No.  LT-340  /
 TTA.  The  increases/decreases  were
 allowed  io  give  effect  to  increases/
 decreases  in  the  input/material  costs.
 Based  on  the  prices  of  the  said  bulk
 drugs,  conseyuential  revision  in  prices
 of  formulations  have  also  been  allow-
 ed  to  the  coucerned  manutlacturers,

 (epi  Price  increases  or  decreases  are
 inherent  fa  a  +  ie  of  statutory
 price  cont:ol,  ine  vsthi  Committee  on
 Drugs  and  Pharmacenticals  Industry
 heve.  inter  alia.  recommended  rationa-
 lisation  of  prices  of  drugs.  The  recom-
 mendatiors  of  the  Committee  are  in
 the  final  stages  of  consideration.

 Kssue  of  Licence  to  M/g  0.  FE.  Fulford
 (I)  P.  Ltd.

 3632.  SHRI  SURENDRA  BIKRAM:
 Will  the  Minister  of  PETROLEUM
 AND  CHEMICALS  AND  FERTILI-
 ZERS  be  pleased  to  state:

 (a)  whether  M/s.  C.  E.  Fulford  (1)
 9.  Ltd.  have  been  given  a  licence  for
 production  of  Gentamycin  Sulphate
 and  formulations  during  the  recent
 past;

 (b)  if  so,  the  number  of  licence,  the

 capacity  of  each  item,  the  value  etc.;

 (९)  the  reasons  for  giving  such  a
 licence  to  this  multinational  firm  when

 know-how  for  these  simple  formula-
 tions  is  available  with  Indian  firms;
 and

 (d)  the  names  of  Indian  firms  who
 applied  for  similar  formulations  dur-
 ing  the  past  three  years  and  the  ex-
 tent  of  approvals  given  to  them?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE
 MINISTRY  OF  PETROLEUM  AND
 CHEMICALS  AND  _  FERTILIZERS
 (SHRI  JANESHWAR  MISHRA):  (a)

 No;  Sir.

 (b)  and  (c).  Does  not  arise.

 (d)  During  the  course  of  last  3
 years,  the  following  Indian  firms  have
 applied  for  formulations  based  on  Gen-
 tamycin  Sulphate.

 l.  M/s.  Euphoric  Ltd.

 2.  M/s.  Hindustan  Antibiotics  Ltd,

 3.  M/s.  Tamil  Nadu  Dadha  Phar-
 maceuticals  Ltd.

 4.  M/s.  Standard
 cals.

 Pharmaceuti-

 The  firms  at  Serial  Nos.  ]  to  3  have
 been  granted  necessary  Industrial
 Licences.  The  application  of  the  firm
 at  Si.  No.  4  is  under  consideration.

 Railway  Line  between  Goalpara-
 Gauhati

 3633.  SHRI  AHMED  HUSSAIN:  Will
 the  Minister  of  RAILWAYS  be  pleased
 to  state:

 (a)  whether  the  Railway  Board  had
 asked  the  Gauhati  University  to  sur-
 vers  the  economic  viability  of  provid-
 ing  Railway  line  between  Goalpara-
 Gauhati,  Goalpara-Tura  and  Bridge
 over  Brahamaputra  near  Joghighopa
 and  Pancharatna;

 (b)  whether  the  University  has  al-
 ready  submitted  its  report  recommen-
 ding  the  Railway  line  and  Bridge;  and

 (ec)  the  likely  date  when  the  project
 will  be  sanctioned  and  the  target  date
 being  fixed  for  completion  of  the
 work?
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 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE
 MINISTRY  OF  RAILWAYS  (SHRI
 SHEO  NARAIN):  (a)  to  (c).  A  trans-
 port  study  for  provision  of  a  new
 broad  gauge  link  from  Joghighopa  to
 Gauhati  along  the  south  bank  of  river
 Brahmaputra  was  entrusted  to  the
 Gauhati  University  at  the  cost  of  the
 Railways.  The  University  completed
 only  a  portion  of  the  study  to  cover
 the  economic  potential  of  the  area  but
 the  quantum  of  traffic  and  the  cost  of
 the  project  were  not  worked  out.  It
 was.  however,  stated  by  them  that
 there  appeared  to  be  a  case  for  con-
 struction  of  the  project  but  this  was
 not  considered  sufficient  for  taking  a
 decision  on  the  scheme.

 A  preliminary  engineering-cum-
 traffic  surveys  for  a  new  rail  link  from
 Joghighopa/Pancharatna-Darangiri  via
 Dudhnai  and  another  link  from  Gauha-
 ti  to  Dudhnai  have  recently  been
 carried  out  at  the  cost  of  North-Eas-
 tern  Council.  No  decision  regarding
 construction  of  the  projects  has  been
 taken  so  far.

 Dislocation  in  Train  Services  in  Tamil]
 Nadu  on  the  day  of  arrest  of

 Mrs,  Gandhi

 3634.  SHRI  &  T.
 Wiil  the  Minister  of
 pleased  to  state:

 KOSALRAM
 RAILWAYS  be

 (a)  whether  any  dislocation  in  train
 services  was  caused  in  Tamil  Nadu
 area  on  the  day  of  arrest  of
 Mrs.  Gandhi;  and

 (b)  if  so,  the  extent  of  damages
 caused  may  he  indicated?

 ‘THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE
 MINISTRY  OF  RAILWAYS  (SHRI
 SHEO  NARAIN):  (a)  There  was  no
 dislocation  of  train  services.  However,
 punctuality  of  27  Mail  and  Express,
 2l  passengers  and  9  suburban  trains
 was  affected.

 (b)  No  damage  to  railway  property
 was  caused.
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 Reinstatement  of  Employees  wto
 went  on  Strike  in  974

 3635.  SHRI  SHARAD  YADAV:  Will
 the  Minister  of  RAILWAYS  be  pleas-
 ed  to  state:

 (a)  whether  the  Ministry  issued  an
 order  on  6th  April,  977  for  reinstate-
 ment  of  all  striking  employees  who
 had  gone  on  strike  in  1974;

 (b)  if  so,  whether  a  copy  thereof
 would  be  supplied;

 (c)  whether  the  South  Eastern  Rail-
 way  Administration  has  not  yet  im-
 plemented  it  in  toto;  and

 (d)  if  so,  the  names  of  such  employ-
 ees  ag  have  not  so  far  been  given
 relief  under  the  said  order  and  the
 dctails  of  their  cases?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN
 THE  MINISTRY  OF  RAILWAYS
 (SHRI  SHEO  NARAIN):  (a)  Yes.

 (b)  A  copy  of  the  relevant  order  to
 the  General  Munagers  of  the  Rail-
 wavs  is  laid  on  the  Table  of  the
 Sabha.  [Placed  in  Library.  Sez  No.
 LT-34/77}.

 (c)  and  (d).  The  South  Eastern
 Railway  has  implemented  the  orders
 except  in  a  few  cases  indicated  below,
 for  reasons  beyond  the  Administra-
 tion’s  control.

 The  information  is  given  below:—

 l.  Reinstatement  of  employees
 who  were  dismissed,  removed  or
 had  their  services  terminated.

 Out  of  82  who  were  out  of  service
 on  28th  February  977  only  two  now
 remain  out  of  service  as  they  are
 undergoing  life  imprisonment.

 2.  Taking  back  to
 under  suspension.

 duty  of  those

 All  the  39  persons  who  were  under
 suspension  on  28th  February  977  have
 been  taken  back  to  service.

 3.  Employees  initially  taken  as
 fresh  entrants  but  now  treated  as

 having  been  reinstated.
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 Number  involved  as  on  28th  Feb-
 ruary  977—252.

 All  have  been  reinstated.

 4.  Taking  back  to  duty  of  casual
 dabour/substitutes  whose  _  services
 terminated.

 Out  of  1655,  who  were  out  of  ser-
 vice  on  28th  February  1977,  58]  have
 already  joined  service.  Out  of  the
 remaining  74:—

 (i)  53  have  expired;
 (ii)  4  did  not  join  because  of  eye

 trouble,  long  sickness  or  due  to  be-
 ing  disabled;

 (iii)  7  did  not  report  for  duty  al-
 though  the  orders  of  reinstatement
 have  been  issued  and  intimated  to
 them.

 5.  Condonation  of  break  in  service
 Number  not  condoned  as  on  28th

 February  977.—20.

 Condonation  orders  issued  to  all.

 6.  Cancellation  of  transfer  effect-
 ed  in  connection  with  the  strike.

 Number  of  transfers  as  on  28th
 February  977.—70l.

 All  transfers  cancelled.

 7.  Cancellation  of  other  punishments
 ag  stoppage  of  increments,  reversion

 to  lower  grade,  etc.

 Number  involved.—3075.

 All  the  punishments  fnnulled.

 Interim  Report  on  Railways

 3636.  DR.  HENRY  AUSTIN:  Will
 the  Minister  of  RAILWAYS  be  pleas-
 ed  to  state:

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  Plan-
 ning  Commission  has  asked  the  Rail-
 ways  to  present  an  interim  report  on
 railways  covering  the  main  physica)
 targets  and  investment  estimated  for
 the  year  1978-79  period  by  the  first
 week  of  November,  1977;

 (9)  if  so,  whether  the  railway  work-
 ing  group  hag  submitted  the  same;
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 (c)  if  so,  the  details  of  the  same;
 and

 (d)  how  far  the  Planning  Commis-
 sion  has  accepted  the  estimate?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN
 THE  MINISTRY  OF  RAILWAYS
 (SHRI  SHEO  NARAIN):  (a)  and  (b).
 The  Planning  Commission  have  set
 up  a  Working  Group  on  Railways  for
 formulation  of  the  next  Five  Year
 Plan  of  the  Railways  covering  the
 period  1978.79  to  1982-83.  This  Group
 was  asked  to  submit  an  interim  report
 to  the  Planning  Commission  by  the
 first  week  of  November,  977  covering
 the  main  physical  targets  and  the  in-
 vestments  proposed.  The  Group  is
 continuing  its  deliberations  and  will
 be  submitting  the  required  report  to
 the  Planning  Commission  shortly.

 (c)  and  (d).  Do  not  arise.

 उच्चतम  न्यायालय  के  वकीलों  द्वारा  नो

 जाने  वाली  फीस

 3637.  श्री  दया  राम  शाक्य  :  क्‍या

 विधि,  न्याय  शौर  कम्पनो  कार्य  मंत्री  यह
 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (क)  क्‍या  सरकार  ने  उच्चतम

 न्यायालय  के  वरिष्ठ  वकीलों  की  फीस

 600  रुपये  प्रतिदिन  निर्धारित  कर  रखी

 है  परन्तु  वे  isco  रुपये  प्रतिदिन  अजित

 करते  हैं;  और

 (ख)  क्‍या  सरकार  न्याय  को  सस्ता

 बनाने  के  लिए  उच्चतम  न्यायालय  में  एक

 काउंटर  खोलने  की  व्यवस्था  करेंगी  जहां
 प्रार्थी  अपनी  फीस  जमा  कर  रसीद  प्राप्त

 कर  सकें  ?

 विधि,  न्याय  और  कम्पनी  कार्य

 प॒त्रालय  में  राज्य  मंत्री  (श्री  नरसिह  यादव  )  :

 (क)  जी  नहीं  ।

 (ख)  मुकदमा  लड़ने  वाला  व्यक्ति

 उच्चतम  न्यायालय  में  श्पनी  पसन्द  का

 काउन्सेल  नियुक्त  करता  है  श्रौर  फोंस  सीधे

 उन  दोनों  के  बीच  तय  होती  है।  इसलिए

 |
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 श्री  निरतिह  यादव]

 मुकदमा  लड़ते  वाले  व्यजित  द्वारा  प्रंध्िवक्‍ता

 को  दी  जाने  वालो  फीस  के  जमा  करने  शर

 उच्चतम  न्यायालय  की  रजिस्ट्री  से  उसके

 लिए  रसीद  दिए  जाने  का  सुझाव  पैदा  ही
 नहीं  होता  ।

 रवा  डिबोजन  में  नई  रेलवे  लाइन

 3638.  श्रो  यपुना  प्रसाद  शास्त्री:

 क्या  रेल  मंत्री  यह  ब्ताने  की  कृपा  करेंगे

 कि:

 (क)  उनके  द्वारा  लोकसभा  में  अपने

 पहले  भाषण  के  दौरान  दिए  गए  इस

 आश्वासन  की  पूर्ति  में  कि  मध्य  प्रदेश

 तथा  उड़ीसा  के  पिछड़े  क्षेत्रों  में  नई

 रेलवे  लाइनें  बिछाई  जायेंगी,  मध्य  प्रदेश

 के  रीवा  डिवीजन  में  तथा  उड़ीसा  के

 कोरायुट  एवम्‌  सम्बलपुर  में  जो  कि  इन

 राज्यों  के  सर्वाधिक  पिछडे  जिले  हैं,

 नई  रेलवे  लाइनें  बिछाने  के  लिए  कया  कदम

 उठापे  जा  रहे  हैं  ;  और

 (ख)  क्या  रीवा!  डिबीजन  में  सतना-

 रीवा  रेलवे  लाइन  का  निर्माण  कार्य  अगले

 वर्ष  आरम्भ  किया  जायेगा  ?

 रेल  इ्ालय  में  राज्य  मंत्री  (श्रीशिव

 नार यग ) :  (क)  शौर  (ख).  सतना

 से  ब्योटारी  तक  एक  शाखा  लाइन  के  निर्माण

 के  लिए  1973  में  याताथात  सर्वेक्षण  किया

 गया  था  और  पता  चला  था  कि  इस  परियोजना

 के  लिए  पर्याप्त  मात्रा  में  यातायात  उपलब्ध

 नहीं  हो  पायेगा  ।  973  के  दौरान

 किये  गये  सर्वेक्षण  के  आधार  पर  सतना  से

 रीवा  तक  कम  दूरी  के  लिए  हाल ही  में

 पुनर्मुल्‍्यांकन  किया  गया  है  I  इस  रिपोर्ट

 के  सभी  पहलों  की  जांच  करने  के  बाद

 शौर  संसाधनों  की  उपलब्धता  को  ध्यान

 में  रखते  हुए  इस  मामले  पर  अन्तिम  विनिश्चय

 किया  जायेगा।

 उड़ींसा  में  पड़ने  वाली  निम्नलिखित

 'रेल  लाइनों के  निर्भाण  के  लिए  सर्वेक्षण  का
 काम  इस  वर्ष  के  बजट  में  शामिल  कर  लिया
 गया  है

 1. तालचेर  से  सम्बलपुर  तक  नई

 बड़ी  लाइन

 2.  कोरापुट  से  पार्वतीपुरम/सालुर
 तक  नई  बड़ी  लाइन

 Compendium  of  Rules  under  Com..
 panies  Act,  956

 3639.  SHRI  K.  RAMAMURTHY:
 Will  the  Minister  of  LAW,  JUSTICE
 AND  COMPANY  AFFAIRS  be  pleas-
 ed  to  state:

 (a)  whether  the  compendium  of  the
 various  rules  and  forms  framed  undér
 the  Companies  Act,  ‘1956,  prepared  by
 the  Department  has  been  released;

 (b)  the  reasong  for  the  inordinate
 delay  in  preparing  such  a  compendium
 of  the  various  rules  and  forms  fram-
 ed  under  the  Companies  Act,  1856;
 and

 (c)  whether  the  Compendium  of
 rules  and  forms  will  also  be  publish-
 ed  in  the  regional  languages  of  the
 country?

 THE  MINISTER  OF  LAW,  JUS-
 TICE  AND  COMPANY  AFFAIRS
 (SHRI  SHANTI  BHUSHAN):  (a)  and
 (b).  The  Compendium  was  _  prepared
 by  the  Department  of  Company  Af.-
 fairs  and  sent  to  the  Government  of
 India  Press  for  printing  in  November,
 97¢.  As  this  publication  contains  as
 many  as  685  pazes  of  printed  matter.
 including  30  sets  of  Rules  and  250  sets
 of  Forms,  there  has  been  some  delay
 in  printing  this  publication.  It  is,
 howcver,  expected  that  the  compen-
 dium  will  be  released  for  sale  by
 Controller  of  Publications,  Delhi  short-
 ly.

 (c)  No,  Sir.
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 OCleatanee  bf  Exsential  Commoitities
 from  Railway  Godowns

 3640.  SHRI  SAMAR  GUHA:  Will
 the  Minister  of  RAILWAYS  be  pleas-
 ed  to  state:

 i
 (a)  whether  many  unscrupulous

 wholesale  traders  recently  deiayed
 clearance  of  many  essential  commo-
 dities  and  consumer’s  goods  from
 Railway  godowns  of  various  commer-
 cially  important  railway  stations;

 (b)  whether  such  delaying  tactics
 were  adopted  for  causing  artificial
 price-rise  in  case  of  many  essential
 commodities;

 (c)  if  so,  facts  thereabout  as  found
 Since  Janata  Government  was  fota-
 ed:  and

 (d)  the  steps  taken  or  proposed  in
 respect  of  regularisation  of  clearance
 of  commercial  geods  from  godowns
 and  movements  of  goods  wagons  in
 order  to  frustrate  manipulation  by
 the  wholesale  traders?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN
 THE  MINISTRY  OF  RAILWAYS
 (SHRI  SHEO  NARAIN):  (a)  to  (d).
 The  information  is  being  collected  and
 will  be  laid  on  the  Table  of  the  Sabha

 डीजल  लोकोमोटिव  वर्कश।प  कप्ृचारियों

 को  अतिरवत  बॉप्िक  वद्धि

 3641,  श्री  क्द्रशंखर  सिंह:  क्‍या

 रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  वि  ;

 (क)  डीजल  लोकोमोटिव  वर्कशाप

 के  6,000  कमंचारियों  को  अतिरिक्त

 वृद्धि  न  देने  के  क्या  कारण  हैं  जबकि

 450  ग्न्य  कर्मचारियों  को  निष्ठावान

 होने  के  कारण  अब  ग्रग्रिम  रूप  से  वापिक

 व्द्धि  दे  दी  गई  थी  ;

 (ख)  क्‍या  यह  सच  है  कि  हड़ताल
 के  दौरान  टेलीफोन  आपरेटर  सिवाय

 डीजल  लोकोमोटिव  वर्कशाप  का  कोई  श्र्न्य

 कमंचारी  8मई,  9748  16 मई,  974

 के  बीच  काम  पर  नहीं  धाया  ;

 (ग)  क्‍या  यह  भी  सच  है  कि  झापात

 स्थिति  के  दौरान  डीजंल  लोकोमोटिव

 वकंशाप॑  के  बहुत  से  कंचॉरियीं  को  निलम्बित

 किया  गंया  है,  सेवा  से  हटाया  गया  है  श्रौर,

 8  कंमंचारियों  को  पदावनति  की  गई  है,

 9  को  अनिवाय  रूप  से  सेवा-निवृत  किया  गया

 झौर  उसके  क्‍या  कारण  हैं;  झौर

 (घ)  यदि  हां,  तो  सरकार  द्वारा

 इस  मामले  में  क्या  कार्यवाही  किये  जाने  का

 विचार  है?

 रेल  मंत्रालय  में  राज्य  संत्री  (शो  शिव

 नारायंग ) :  (क)  अग्रिम  वेतन  वृद्धियों

 की  स्वीकृति  कुछ  शर्तें  पूरा  करने  पर

 झ्राधारित  थी  ।  कुल  6642  कर्मचारियों

 में  से केवल  445  ये  शर्तें  पूरी  करते  थे  और

 और  तदनुसार  उन्हें  अग्रिम  वेतन  बृद्धियां

 दी  गई  थी  t

 (a)  जी  नहीं  ।

 (7)  रेल  कर्मचारी  (भ्रनुशासन  और

 अपील )  नियमों  को  सामान्य  प्रक्रिया  के

 अन्तर्गत,  इमर्जेन्सी  के  दौरान  27  कर्मचारी

 निलम्बित  किये  गये  थे,  उनमें  से  8

 कर्मचारियों  के  निलम्बन  आदेश  रह  कर  दिये

 गये  हैं  ;  60  कमंचारी  नौकरी  से  हढाये

 गये  |बरख्वास्त  किये  गये  थे,  उनमें  से  4  कर्म-

 चारियों  को  बहाल  कर  दिया  गया  है।  ये

 सब  कर्मचारी  ग्रदांलत  द्वारा  दंडित  किये

 जाने  या  आपराधिक  कार्यों  क ेलिए  गिरफ्तार

 किये  जाने  श्रथवा  श्रनुशासद  नियमों  का

 उल्लंघन  करने  के  परिणामस्वरूप  हटाये

 गये/बरख्वास्त  किये  गये/निलम्बित  किये

 गये  थे  ।
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 9  कर्मचारी  एक  निश्चित  झायु  भथवा

 सेवा  की  भ्रवधि  पूरी  कर  लेने  के  बाद

 उनकी  सेवा  की  संबीक्षा  के  परिणामस्वरूप

 अनिवाय  रूप  से  सेवानिवृत्त  किये  गये

 थे।  इनमें  से  तीन  कमंचारियों  को  उनकी

 श्रेणी  में  ही  तथा  एक  को  निचली  श्रेणी  में

 बहाल  कर  दिया  गया  है।  दो  कमंचारी

 पदोन्नति  के  बाद  किये  गये  उनके  मामलों  की

 संबोक्षा  के  परिणामस्वरूप  पदावनत  किये

 गये  थे।  उन्हें  पुनः  पदोन्नति  कर  दिया

 गया  है।

 (घ)  अनुशासन  और  प्रपील  नियमों

 में  यह  व्यवस्था  है  कि  आक्रान्त  कर्मचारी

 अनुशासन  और  श्रपील  नियमों  के  श्रन्तगंत

 दिये  गये  दण्ड  के  खिलाफ  सक्षम  प्राधिकारी

 को  अपील!पुनविचार  याचिका  प्रस्तुत
 कर  सकते  हैं।  ये  भी  आदेश  जारी  कर

 दिये  गये  हैं  कि  उन  कमंचारियों  के  मामले

 ष्पर  जिन्हें  बचाव  का  अवसर  दिये  बिना

 इमर्जेन्सी  क्रे  दौरान  बरखास्त  कर  दिया  गया/
 नौकरी  से  हटा  दिया  गया  था,  एक  बार

 पुनः  विचार  किया  जाये  ।
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 Completion  of  Howrah-Amta  Railway
 Line

 3642.  SHRI  MOHD.  HAYAT  ALI:
 Will  the  Minister  of  RAILWAYS  be
 pleased  to  state:

 (a)  what  are  the  reasong  for  delay
 in  completing  the  Howrah-Amta
 broad  gauge  railway  line;

 (b)  the  details  of  such  otae;  pre-
 jects  on  Eastern  Railway  oa  whiel
 feasibility  study  work  hag  been  cem
 pleted  and  are  pending  with  the  Raul-
 way  Ministry;  and

 (c)  what  steps  Government  pro-
 pose  to  take  to  complete  the  work  of
 this  project?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN
 THE  MINISTRY  OF  RAILWAYS
 (SHRI  SHEO  NARAIN):  (a)  and  (c).
 The  main  reason  for  the  delay  in  com-
 pleting  the  project  is  the  paucity  of
 funds.  Efforts  are  being  made  to
 secure  a  higher  allocation  of  funds
 for  expeditious  completion  of  this
 project.

 (b)  The  following  surveys  for
 construction  of  new  Railway  lines  on
 Eastern  Railway  have  been  carried  out
 during  the  last  five  years:—

 S.  No.  Name  of  lines  which  have  been  surveyed  but
 not  yet  taken  up  for  construction

 Length  Present  Reasons  for  not
 in  Kms.  estimated  taking  up  for

 cost  of  construction
 construction.

 (in  crores  of  Rs.)

 is  2  3  4  5

 !  Pee  हुए  bee
 wy

 Tr  Lakshmikantapur-Kakdwip  via  Kulpi.  30°00

 2.  Canning-Golabari  20°00  |

 3.  Hasanabad-Pratapadityanagar  via  Bhandarkhaili.  29°00  |  25°00  Lack  of  resources  and
 limited  traffic  ‘pros-

 ro  Sonarpur/Champahati  to  Dhamkhali  B.  G.  50°00  |  pects.
 |

 5.  Canning-Pratapadityanagar  Hatgacha  है,  G.  30°00  J

 6.  Dehri-on-Sone-Pipradih  63°00  11*50  Under  Examination.

 4.  Budge  Budge  to  Namkhana  82-00  40°3  Do.
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 I  2  3  4  5

 8.  Mandarhill-Dumka  B.  G.  64.00  I0'00

 94  Dumka-SainthiaB.G.  .  56°00  6°50  |  Lack  of  resources  and

 110.  Hazaribagh  Town  to  Hazaribagh  Road.

 ३4.  Hazaribagh-Giridih.

 iz  Dumka-Baidyanathdham  :  डे

 IZ.  Madhupur-Dumka

 34.  Dumka  to  Rampurhat.

 “15.  Hazaribagh  Town  to  Ranchi  Road.

 Imiited  traffic  pros-
 78°00  13°50  |  pects.

 56°00  9°00

 63°00  r0‘00  Under  Examination.

 59°00  10°00

 54°00  700  >Lack  of  resources  and
 limited  traffic  pros-

 40°00  7°00  |  pects.

 Decision  of  Size,  Feedstock  for  New
 Fertilizers  Units

 3643.  SHRI  8.  R.  DAMANI:  Will
 the  Minister  of  PETROLEUM  AND
 CHEMICALS  AND  FERTILIZERS  be
 pleased  to  state:

 (a)  whether  Government  has  taken
 firm  decisions  on  the  choice  of  size,
 ‘feedstock,  etc  in  respect  of  fertilizer
 units  to  be  set  up  in  future;

 (b)  the  full  details  of  units  covered
 by  this  decision;  and

 (c)  the  extent  to  which  indigenous
 technologica]  know-how  and  capital
 equipment  will  be  used  in  cach  of
 the  units?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN
 THE  MINISTRY  OF  PETROLEUM
 AND  CHEMICALS  AND  _  FERTILI-
 ZERS  (SHRI  JANESHWAR  MISHRA):
 (a)  and  (b).  It  is  the  policy  of  the
 Government  to  place  maximum  re.
 liance  on  indigenously  available  feed-
 stocks  for  used  in  fertilizer  produc-
 tion.  It  is  in  accordance  with  this
 policy  that  the  Government  had  ear-
 lier  decided  that,  to  the  extent  possi-
 ble,  the  fertilizer  plants  to  be  set  up
 in  future  should  move  away  from  na-
 phtha  and  use  fuel  oil/coal.  Six  fuel
 oil  based  plants  and  two  coal  based
 plants  are  already  under  implementa-
 tion.  With  the  recenfly  confirmed
 availability  of  large  quantities  of

 associated/free  gas  from  Bombay  High
 and  Bassein  offshore  structures  and
 in  Assam,  high  priority  is  now  being
 accorded  for  setting  up  additional  fer-
 tilizer  capacity  based  on  gas  as  feed-
 stock.  Additional  capacity  based  on
 coal  can  be  considered  only  after  ex-
 perience  is  available  of  the  operation
 of  the  two  coal  based  plants  under
 construction.  The  size  of  new  plants,
 product  mix,  technology  to  be  adopt-
 ed  etc.,  would  depend  on  various  tech-
 no-economic  factors  such  as  feedstock,
 locations,  demand  in  the  economic
 marketing  zone,  etc.

 (c)  The  choice  of  technology  de-
 pends  on  factors  like  the  size  of  the
 plants,  process,  etc.  While  efforts  will
 be  made  to  standardise  ‘fhe  size  of
 plants  and  technology,  changes  in  the
 size  and  technology  in  a  few  cases  can-
 not  be  ruled  out.  Maximum  use
 would,  however,  be  made  of  the  tech-
 nological  capabilities  and  equipment
 manufacturing  facilities  available
 within  the  country  consistent  with  the
 requirements  of  individual  new  sche-
 mes.

 Development  Work  of  Railway  Lines
 in  M.P.  in  the  Sixth  Five  Year  Plas

 3644.  SHRI  SUKHENDRA  SINGH:
 Will  the  Minister  of  RAILWAYS  be
 pleased  to  state:

 (a)  whether  there  is  any  new  pio-
 jects  for  development  work  on  rail-
 way  line  in  Madhya  Pradesh  under
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 consideration  of  Government  to  be
 included  in  the  Sixth  Five  Year  Plan;
 and

 (b)  if  so,  the  details  thereof?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN
 THE  MINISTRY  OF  RAILWAYS
 (SHRI  SHEO  NARAIN):  (a)  and  (b).
 The  new  lines  and  gauge  conversion
 projects  to  be  inciuded  in  the  Sixth
 Five  Year  Plan  have  not  yet  been
 finalised.  Surveys  for  the  following
 projects  in  Madhya  Pradesh  have  how-
 ever,  been  carried  out  in  recent  years
 and  they  will  be  considered  while
 finalising  the  6th  Five  Year  Plan:

 (l)  Dhalli-Rajahara-Jagdalpur.

 (2)  Satna-Rewa-Beohari.

 (3)  Mahoba-Khujaraho.

 (4)  Indore-Mhow.

 (5)  Ranchi-Korba.

 (6)  Ratlam-Banswara.

 (7)  Conversion  of  Raipur-Dham-
 tari  narrow  gauge  line  into  broad
 gauge.

 Ahmedabad-.Gandhinagar  B.  G.  Rail-
 way  Line

 3645.  PROF.  P.  G.  MAVALANKAR:
 Will  the  Minister  of  RAILWAYS  be
 pleased  to  state:

 (a)  whetner  Government  are  aware
 of  the  fact  that  the  newly  construct-
 ed  and  completed  Ahmedabad-Gandhi-
 nagar  Broad  Gauge  Railway  jine  is
 not  picking  up  passenger-traffic;

 (b)  if  so,  reasons  thereof  and  the
 steps  being  taken  to  im2rove  the
 Situation;

 (c)  whether  Government  have  re-
 ceived  any  requests  and  _  representa-
 tions  from  the  concerned  people  about
 setting  up  of  railway  stations  on  the
 wavy  from  Ahmedabad  to  Gandhi-
 nagar;  and

 (d)  if  so,  Government’s  response
 thereto?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN
 THE  MINISTRY  OF  RAILWAYS
 (SHRI  SHEO  NARAIN):  (a)  Yes.
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 (b)  Longer  journey  time  and  more
 fare  by  rail  as  compared  to  Bus  servi-
 ces  besides  Bus  services  are  also  more
 frequent  and  run  from  the  heart  of
 the  city.

 (c)  Yes.

 (d)  Opening  of  a  station  at  Uvarsad
 village  between  Gandhinagar  and
 Kodiyar  stations  is  not  operationally
 justified.

 Nationality  of  Mrs.  Sonia  Gandhi,
 Director  of  Maruti  Companies

 3646.  SHRI  KANWAR  LAL  GUPTA:
 Will  the  Minister  of  LAW,  JUSTICE
 AND  COMPANY  AFFAIRS  be  pleased
 to  state:

 (a)  whether  Government  are  aware
 of  the  fact  that  Mrs.  Sonia  Gandhi,
 wife  of  Shri  Rajiv  Gandhi,  who  has
 been  the  Director  and  Managing
 Director  of  Maruti  ‘Technical  and
 Maruti  Heavy  Vehicles  and  share-~
 holder  of  Maruti  Companies,  has
 deciareq  her  nationality  as  ‘Italian’.

 (b)  if  so.  whether  she  had  taken
 permission  from  the  concerned  autho-
 rities  to  become  the  Director  of  these
 compnnies  and  to  make  necessary  in-
 vestments  in  India:  and

 (c)  whether  Government  propose  to
 make  inquiry  into  jt?

 THE  MINISTER  OF  LAW,  JUSTICE
 AND  COMPANY  AFFAIRS’  (SHRI
 SHANTI  BHUSHAN):  (a)  In  some
 of  the  statutory  returns  filed  with  the
 Registrar  of  Companies  Delhi  and
 Haryana.  Maruti  Heavy  Vehicles  Pri-
 vate  Limited  and  Maruti  Technical
 Service  Private  Limited  have  shown
 the  nationality  of  Mrs.  Sonia  Gandhi
 as  Italian.

 (b)  Appointment  of  Mrs.  Sonia
 Gandhi  as  Director  or  Managing  Direc-

 tor  of  Maruti  Heavy  Vehicles  Private
 Limited  and  Maruti  Technical  Servi-
 ces  Private  Limited  did  not  require  the
 approval  of  the  Central  Govern-
 ment  under  the  provisions  of  the  Com-

 panies  Act,  956  since  these  com-

 panies  are  private  limited  companies.
 According  to  the  information  furnish-
 ed  by  the  Ministry  of  Finance  (De-
 partment  of  Economic  Affairs).  Mrs.
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 Sonia  Gandhi  did  not  file  any  appli-
 cation  under  section  29(4)  of  the
 Foreign  Exchange  Regulation  Act,
 973  for  permission  to  hold  the  shares
 in  these  two  companies.

 ‘(c)  Both  Maruti  Heavy  Vehicles
 Private  Limited  and  Maruti  Technical
 Services  Private  Limited  have  infor-
 med  this  Department  that  the  Direc-
 tors  of  these  two  companies  have  can-
 celled  the  ailotment  of  shares  made
 earlier  in  favour  of  Mrs.  Sonia  Gandhi
 Since  the  allotments  were  made  in
 contravention  of  the  provisions  of
 Foreign  Exchange  Regulation  Act,
 1973.  This  intimation  is  being  exa-
 mined  with  reference  to  the  provisions
 of  the  Companies  Act.

 Vacant  Posts  of  L.D.C.s  and  U.D.Cs.
 in  Western  Railway

 3647.  SHRI  HUKAM  CHAND  KA-
 CHWAI:  Will  the  Minister  of  RAIL-
 WAYS  be  pleased  to  state:

 (a)  the  number  of  vacant  posts  of
 Lower  Division  and  Upper  Division
 Clerks  in  Western  Railway  at  pre-
 sent;  and

 (b)  the  steps  proposed  to  be  taken
 by  Government  in  future  to  fill  in
 the  said  vacant  posts?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN
 THE  MINISTRY  OF  RAILWAYS
 (SHRI  SHEO  NARAIN):  (a)  Infor-
 mation  is  being  collected  and  will  be
 laid  on  the  Table  of  the  Sabha.

 (b)  One  third  of  the  vacancies  of
 JLower  Division  Clerks  (one  fourth  in
 the  Accounts  Department)  are  filled

 by  promotion  of  Class  IV  staff.  The
 remaining  vacancies  constitute  the
 direct  recruitment  quota  to  be  filled

 through  the  Railway  Service  Commis-
 sions.  However,  due  to  ban  on  filling

 up  of  ministerial  posts,  only  75  per
 cent  of  the  direct  recruitment  vacan-

 cies  can  be  filled.

 All  vacancies  of  Upper  Division
 Clerks  in  other  Departments  and  80
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 per  cent  of  such  vacancies  in  the  Ac-
 counts  Department,  are  filled  by  pro-
 motion.  In  the  Accounts  Department
 20  per  cent  of  the  vacancies  are  filled
 by  direct  recruitment.

 The  Railway  administration  is  tak-
 ing  action  to  fill  the  vacancies  accord-
 ingly.

 Punctuality  of  Trains

 3648.  SHRI  PRASANNBHAI  MEH-
 TA:  Will  the  Minister  of  RAILWAYS
 be  pleased  to  state:

 (a)  whether  it  is  fact  that  the
 comparative  statistics  for  the  period
 April—October  in  976  show  that
 punctuality  of  trains  was  much
 better  than  during  the  same  period  in
 1977;

 (b)  if  so,  the  facts  and  the  rea-
 sons  for  deterioration  of  punctuality;

 (c)  whether  after  October,  977
 the  position  has  become  worse;

 (d)  if  so,  the  steps  that  are  being
 taken  to  improve  the  punctuality;  and

 (e)  what  are  the  areas  where  the
 punctuality  in  running  train  has
 been  maintained?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN
 THE  MINISTRY  OF  RAILWAYS
 (SHRI  SHEO  NARAIN): (a)  to  (e).
 The  punctuality  performance  of  pas-
 senger  carrying  trains  during  the  pe-
 riod  April  to  October,  977  and  also
 during  November,  977  was  more  or
 less  at  the  same  level  as  it  was  during
 the  corresponding  period  of  1976.  Dur-
 ing  October  and  November,  1977,  the
 running  of  trains  was  affected  adver-
 sely  mainly  on  Southern  and  South
 Central  Railways  on  accout  of  heavy
 rains,  cyclonic  weather  conditions  and

 agitations  etc.  Punctuality  of  trains
 igs  being  watched  at  all  levels  and
 every  feasible  effort  is  made  to  run
 the  trains  puctually.
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 Irregularities  by  Companies  publish-
 ing  Newspapers

 3649.  SHRI  SUBHASH  AHUJA:
 Will  the  Minister  of  LAW,  JUSTICE
 AND  COMPANY  AFFAIRS  be  pleased
 to  state:

 (a)  whether  he  _  has  _  recently
 received  any  complaint  regarding

 mismanagement  of  finances  and  other
 irregularities  by  certain  companies
 publishing  newspapers;  and

 (b)  if  so,  what  steps  have  been
 taken  to  prevent  further  irregulari-
 ties  by  these  companies?

 THE  MINISTER  OF  LAW,  JUSTICE
 AND  COMPANY  AFFAIRS  (SHRI
 SHANTI  BHUSHAN):  (a)  Since
 April,  977  complaints  of  the  type  re-
 ferred  to  have  been  received  in  res-
 pect  of  the  following  companies:—

 (l)  M/s.  The  Printers  (Mysore)
 Ltd.

 2.  M/s.  Associated  Jouranls  Ltd.

 3.  M/s.  Andhra  Printers  Ltd

 4.  M/s.  Lok  Prakashan  Ltd.

 (b)  Books  of  accounts  etc.,  of  The
 Printers  (Mysore)  Ltd.  have  been  ins-
 pected  and  further  action  is  under
 examination.  In  respect  of  Associated
 Journals  Ltd.  and  Andhra  Printers
 Ltd.,  such  inspection  has  been  ordered
 and  reports  are  awaited.  The  comp-
 laint  in  respect  of  Lok  Prakashan  Ltd.
 is  under  examination.

 सिलो  से  वाराणसी  तक  एक  नई

 रेलगाड़ी  चलाने  की  मांग

 3650.  श्री  मोहन  सेय्या  जेन  :  क्‍या

 रेल  मंत्नी  य्ह  ब्त्ने  की  द््पो  बरेगे  कि

 (क)  क्या  उन्हें  भिलाई  इस्पात  कारखाने

 में  काम  कर  रहे  हजारों  कर्मचारियों  और

 छत्तीस  गढ़  की  कामिक  जनता  के  लिए  भिलाई

 से  वाराणसी  के  लिए  एक  नई  रेलगांडी
 चलाने  की  मांग  की  जानकारी  है;
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 (ख)  क्‍या  उपयुक्त  यात्रियों  की  कठि-

 नाई  समाप्त  करने  के  लिए  कोई  ठोस  काये-

 वाही  कर  रहे  हैं;  और

 (ग)  यदि  हां,  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा

 क्या  है?

 रेल  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  (श्री  शिव

 नारायग  )  :  (क)  से  (ग).  द्ग  और

 वाराणसी  के  बीच  एक  सीधी  गाड़ी  चलाने

 के  लिए  बहुत  से  श्रभ्यावेदन  ज्ञाप्त  हुए  हैं  t

 वाराणसी  में  पर्याप्त  ठटमनल  सुविधाश्रों
 के  ग्रभाव  और  कुछ  मागेंवर्ती  स्टेशनों  पर

 लाइन  क्षमता  की  कमी  के  कारण  ऐसी  गाड़ी

 चलाना  परिचालनिक  दृष्टि  से  व्यावहारिक

 नहीं  पाया  गया  है  |

 रेल  बुघंटनाम्रों  में  हत।हत  व्यक्ति

 365l.  wo  ब्रह्म  प्रकाश:  क्‍या

 रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (क)  श्रप्रैल,  अक्तूबर,  977  की

 अवधि  के  दौरान  देश  में  हुई  विभिन्न  रेल

 दुघेटनाओं  के  कारण  कुल  कितने  व्यक्ति

 मारे  गये  श्रथवा  घायल  हुए  ;

 (ख)  ऐसे  मृत  लोगों  की  संख्या  कितनी

 है,  जिनके  मामलों  में  मुझावजे  का  दावा

 नहीं  किया  गया  है,  क्योंकि  उनकी  पहचान

 नहीं  हो  सकी  थी  ;

 (ग)  श्रप्रेल  से  भ्रक्तूबर,  977  तक

 की  अवधि  के  दौरान  रेलवे  को  कुल  कितने

 दावे  प्राप्त  हुए  और  उनमें  कितनी  धनराशि

 का  दावा  किया  गया  ;

 (घ)  कितने  दावों  का  श्र्ब  तक  भुगतान
 किया  जा  चुका  है  श्रौर  कितने  दावों  के  लिए

 भुगतान  किया  जाना  है  ;  शौर

 (3)  बाकी  दावों  का  कब  तक  निपटान

 होने  की  सम्भावना  हैं  झ्नौर  मृत  व्यक्तियों

 के  रिश्तेदारों  तथा  घायलों  को  कब  तक

 भुगतान  किए  जाने  की  सम्भावना  है  ?
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 रेल  मंत्रालय  मैं  राज्य  मंत्री  (भी  शिव

 नारायण  )  :  (क)  से  (ग).  222  व्यक्ति

 मारे  गये  शौर  55  घायल  हुए  ।  गाड़ी

 (दुर्घटनाओं  के  सम्बन्ध  में  मुआावज्ञा  केवल

 मृत्यु  या  गम्भीर  रूप  से  घायल  होने  की  हालत
 में  ही  दिया  जाता  है।  सत्रह  व्यक्तियों,

 जिनकी  मृत्यु  हो  गई  थी  और  जिन्हें  पहचाना

 नहीं  गया,  के  दावे  द्र्भी  तक  प्राप्त  नहीं  हुए

 हैं।  भारतीय  रेल  अधिनियम,  i890

 के भ्रन्तगेत  is6  दावें प्राप्त  हुए  हैं।  इन

 मामलों  में  लगभग  88,69,067  रुपये  के

 मुआवजे  का  दावा  किया  गया  है  ।

 (घ)  86  दावों  में,  तदरथे।
 पदेन  दावा  ओआयुकक्‍तों  द्वारा  श्रभी  तक  38

 दावों  के  सम्बन्ध  में  फैसला  किया  गया  है  और

 मुग्रावजे  के  रूप  में  5,53,104  रुपये  की

 राशि  का  भुगतान  किया  गया  है  |  एक
 रेल  कर्मचारी  के  मामले  में,  जिसकी  ड्यूटी
 के  दौरान  मृत्यु  हो  गई  थी,  कामगार  प्रतिकर

 अधिनियम  के  श्रन्तगंत  21,000  रुपये  की

 देय  राशि  कामगार  प्रतिकर  के  श्रायकत  के

 पास  जमा  कर  दी  गई  है।

 (४)  दावों  सम्बन्धी  बाकी  आवेदनों

 पर  तदर्थ  /पदेन  दावा  आयुक्तों  की  कचहरियों
 में  अन्तिम  निर्णय  अभी  किया  जाना  है  ।

 तदर्थ  पदेन  दावा  आयुक्‍तों  के  निर्णय  के

 झ्राधार  पर  इन  दावों  का  भुगतान  कर  दिया

 जायेगा  और  रेल  प्रशासन  की  और  से  इसमें

 कोई  बिलम्ब  नहीं  किया  जायेगा  ।  इस

 रेल  कमंचारियों  के  मामले,  जिनकी  ड्यूटी
 के  दौरान  मृत्यु  हो  गई  थी,  सम्बन्धित

 रेल  प्रशासन  के  विचाराधीन  हैं  ।  पांच

 रेल  कर्मचारी,  जो  ड्यटी  के  दौरान  घायल  हो
 गये  थे,  बीमारी  की  सूची  में  हैं  और  कामगार

 प्रतिकर  अधिनियम  के  भ्रन्तगगंत  मुआवजे
 के  भुगतान  के  प्रयोजन  के  लिए  उनकी  उपाजंन

 क्षमता  में  हुई  कमी  का  श्रनुमान  लगाया

 जायेगा  शौर  उन्हें  भुगतान  कर  दिया

 जायेगा  ।

 90

 व्यापारियों  द्वारा  न्यायालयों  में  दायर,

 किये  गये  दावों  के  मामले

 3652.  श्रो  लक्ष्मण  राव  सानकर  :

 क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  ;

 (क)  ब्यापारियों  अथवा  माल  पाने:

 वाले  व्यक्तियों  द्वारा  न्यायालयों  में  दायर

 किए  गए  रेलवे  के  दावों  के  मामलों  में  कितने

 प्रतिशत  मामलों  में  रेलवे  के  पक्ष  में  निर्णय

 होता  है;

 (ख)  क्‍या  ऐस  क्लेम  के  दाबों  में  से

 रेलवे  द्वारा  केवल  पांच  प्रतिशत  दावे  हो
 जीते  जाते  हैं  ;

 (ग)  रेलवे  द्वारा  जारी  किए  गए

 नुकसान  के  पत्र  (सर्टिफिकेट)  के  आधार  पर

 किए  गए  दावों  को  जिनको  न्यायालय  में

 जीतने  की  सम्भावना  नहीं  होती  तुरन्त
 समझौता  क्यों  नहीं  किया  जाता  ;  और

 (घ)  ऐसे  मामलों  पर  न्यायालय  के

 खर्च  को  बचाने  के  लिए  रेलवे  द्वारा

 क्या  कार्यवाही  की  जाने  का  प्रस्ताव  है  ?

 रेल  मंत्राल4  में  राज्य  मंत्री  (श्री  शिव

 नारायण  )  (क)  पिछले  तीन  वर्षों

 974—-75,  975—-76  और  976—-77

 के  दौरान  ब्यापारियों  अथवा  माल  पाने  वाले

 व्यक्तियों  द्वारा  रेल  प्रशासन  के  विरुद्ध  जो

 मामले  दायर  किये  गये,  उनमें  से  30.  2,

 29.5  और  28.4  प्रतिशत  मामलों  का

 निर्णय  रेलवे  के  पक्ष  में  हुआ  था  ।

 (ख)  जी  नहीं  ।



 श्र  Written  Answers

 (a)  जैसे  ही  कोई  दावा  प्राप्त  होता

 है,  उसकी  भारतीय  रेल  प्रधिनियम  के  विभिन्न

 उपबन्धों  के भ्न्तर्गत  जांच  की  जाती  है  t

 यदि  कोई  दावा  ठीक  पाया  जाता  है  और

 दावेदार  द्वारा  समय  पर  जरूरी  दस्तान्वेज

 संलग्न  कर  दिये  जाते  हैं  तो  ईस  दावे  का  जल्द

 ही  निपटारा  कर  दिया  जाता  है  श्र  भुगतान
 की  व्यवस्था  की  जाती  है।  यदि  कोई  दावा

 कानून  के  ग्रनुसार  भुगतान  के  योग्य  नहीं  होता

 है  तो  रेल  प्रशासनों  द्वारा  उसे  अस्वीकार

 करना  पड़ता  है।  रेल  प्रशासनों  द्वारा

 बढ़ा-चढ़ाकर  प्रस्तुत  किये  गये  दावों,  जैसे

 नुकसान  को  बढ़ा  कर  बताना  अथवा  झूठे
 बीजक  प्रस्तुत  करना  अथवा  खोयी  व

 क्षतिग्रस्त  वस्तुओं  की  किस्म  के  विषय  में

 गलत  बयान  करना  आदि  शामिल  हैं

 के  बारे  में  भी  सावधानी  बरतनी  होती  है  t

 (घ)  रेल  प्रशासनों  के  पास  पहल  से

 ही  ऐसी  हिदायतें  हैं  कि  ऐस  दावे  जो  कि  कानन
 के  अनुसार  भुगतान  के  योग्य  हैं,  अस्वीकार

 न  किये  जायें।  दावे  किन्हीं  टास  कारणों

 सेही  अस्वीकृत  किये  जाते  हैं।  अस्वीकार

 किये  गये  अथवा  कम  भुगतान  किये  गये

 दावों  पर  यात्रिकाओों  की  समीक्षा

 वरिष्ठ  अधिकारियों  द्वारा  की  जाती  है

 मामलों  की  न्यायालयों  में  भेजने  से  पहले
 बारीकी  से  समीक्षा  की  जाती  है।  न्यायिक

 मामलों  की  पण  रक्षा  ब््तु  रेलवे  ऐडबोकेटों
 को  हिदायतें  देते  के  लिए  प्रभावी  कार्रवाई

 की  जातो  है।  इस  बात  का  भी  प्रयत्न  किया

 जाता  है  कि  मुक़दमवाजी  पर  अनावश्यक

 ख्च  नहा  1

 Rail  Link  between  Eastern  and
 Western  part  of  Orissa

 3653.  SHRI  JENA  BAIRAGI:  Will
 the  Minister  of  RAILWAYS  be  pleas-
 ed  to  state:

 (a)  whether  there  was  a  proposal
 to  connect  the  Eastern  part  and  Wes-
 tern  Part  of  Orissa  by  Rail  Line  from
 Cuttack  to  Sambalpur  vig  Meramandi
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 in  view  of  urgent  need  for  greater
 integration  of  different  parts  of  Orissa;
 and

 (b)  if  so,  steps  taken  in  this  regard?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN
 THE  MINISTRY  OF  RAILWAYS
 (SHRI  SHEO  NARAIN):  (a)  and  (b).
 A  survey  for  construction  of  a  line
 form  Taicher  to  Sambalpur  which
 will  connect  eastern  and  western  part
 of  Orissa  via  Meramandoli  has  been
 included  in  this  year’s  Budget.  The
 survey  work  will  be  taken  up  shortly.
 Cuttack  and  Talcher  are  already  con-
 nected  by  a  railway  line.

 Kolhapur-Ratnagiri  Railway  Line

 3654.  SHRI  RAJARAM  SHANKAR.
 RAO  MANE:  Will  the  Minister  of
 RAILWAYS  bec  pleased  to  state:

 (a)  whether  the  work  of  survey  of
 new  Kolhapur-Ratnagiri  Railway  line
 will  be  taken  in  hand;  and

 (b)  if  so,  by  what  time  the  survey
 of  this  work  will  be  completed;  and
 in  which  year  of  which  plan  this
 work  will  be  started?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN
 THE  MINISTRY  OF  RILWAYS
 (SHRI  SHEO  NARAIN):  (a)  and  (b).
 It  will  be  difficult  to  take  up  the  sur-
 vey  for  this  project  at  present  on
 account  of  paucity  of  resources.

 Splitting  up  of  Planning  and  Deve-
 lopment  Division

 3655.  SHRI  P.  RAJAGOPAL  NAI.-
 DU:  Will  the  Minister  of  PETRO-
 LEUM  AND  CHEMICALS  AND  FER-
 TILIZERS  be  pieased  to  state:

 (a)  whether  Planning  and  Develop-
 ment  Division  also  was  split  up  with
 the  splitting  up  of  Fertilizer  Corpo-
 ration;  and

 (b)  if  so,  into  how  many  divisions?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN
 THE  MINISTRY  OF  PETROLEUM
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 AND  CHEMICALS  AND  FERTILI-
 ZERS  (SHRI  JANESHWAR  MISHRA):
 (a)  There  is  no  proposal  under  con-

 sideration.  te  split  up  the  Planning  and

 Developmen
 Division  of  the  F.C.I.  into

 smaller  units.

 40)  Does  not  arise.

 Petro-Chemical  Complex  at  Haldia

 3656,  SHRI  AMAR  ROY  PRADHAN:
 Will  the  Minister  of  ‘. PETROLEUM
 AND  CHEMICALS  AND  FERTILI-
 ZERS  be  pleased  to  state:

 What  is  the  financing  pattern  of
 Haldia  petro-chemical  complex?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN
 THE  MINISTRY  OF  PETROLEUM
 AND  CHEMICALS  AND  FERTILI-
 ZERS  (SHRI  JANESHWAR  MISHRA):
 The  financing  pattern  of  the  Ifaldia
 Petro-Chemical  Complex  is  yet  to
 be  finalised  by  the  West  Bengal  In-
 dustrial  Development  Corporation.

 Viramgam-Okha  Broad  Gauge
 Railway  Line

 3657.  SHRI  VINODBIAI  8.  SHETH:
 PROF,  P.  G.  MAVALANKAR:

 Will  the  Minister  of  RAILWAYS  be
 pleased  to  state:

 (a)  is  it  true  that  Government  pro-
 pose  to  lay  Viramgam-Okha  broad-
 gauge  railway  line  in  two  phases;

 (b)  if  so,  which  is  the  point  of  com-
 pletion  of  the  first  phase  and  the
 second  phase;  and

 (९)  whether  any  representation  has
 been  received  from  the  Nawanagar
 Chamber  of  Commerce  and  Industry
 to  have  the  first  phase  up  to  Jamnagar
 or  Kanalus  from  where  the  line  has  to
 be  bifurcated  to  Okha  and  Porbandar
 which  is  economic  and  sound  proposi-
 tion?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN
 THE  MINISTRY  OF  RAILWAYS
 (SHRI  SHEO  NARAIN):  (a)  to  (c).
 A  number  of  alternative  suggestions
 have  been  received  from  various

 bodies:  for.  phasing  the  gauge  conver-
 sion  of  Viramgam-Okha/Porbandar
 line  to  broag  gauge,  A  final  decision
 about  the  phasing  is  yet  to  be  taken.

 पश्चिस  रेलवे  डिवोजन  मुख्यालय  को

 न्यद्र  ले  जाना

 3658.  श्री  धर्म  सिह  भाई  पटेल:

 क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि:

 (क)  क्‍या  पश्चिम  रेलवे  डिवीजन

 मुख्यालय  को  भावनगर  से  पोरबन्दर  ले

 जाने  सम्बन्धी  कोई  मांग  मिली  है  श्रौर  यदि

 हां,  तो  कहां  से,  कब  और  उसका

 स्वरूप  क्‍या  है;

 (ख)  डिवीजन  मुख्यालय  को  पोरबन्दर

 कब  ले  जाने  का  प्रस्ताव  है;  और

 (ग)  डिवाजन  मुख्यालय  की  बजाए

 पोरबस्दर  में  एरिया  सुपरिण्टोडिग  कार्यालय

 की  स्थापना  करने  में  को  स्थापना  करने  में

 सरकार  को  क्या  कठिनाई  है  और  पोरबन्दर

 में  एरिया  सुपरिण्टेंडेट  कार्यालय  की  स्थापना

 कब  लक  हो  जाघगी  ?

 न पंत्रालर  में  राज्य  मंत्र  (श्री  शिव

 (क)  जी  नहीं  । नरायंग | 1

 स्)  प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 (ग)  पोरबन्दर  में  द्षत्रीय  सुपरिण्टेंडेट
 काय  रूय  स्थापित  करने  का  न  तो  आथिक

 दृष्टि  मे  और  न  ही  परिचालनिक  तथा

 प्रशासनिक  दृष्टि  से  कोई  झोचित्य  है  ।

 Oij  Prices  Committee

 3659,  SHRI  ANANT  DAVE:  Will  the
 Minister  of  PETROLEUM  AND
 CHEMICALS  AND  FERTILIZERS  be

 pleased  to  state:

 (a)  whether  there  are  11,060  petrol
 dealers  all  over  India  and  most  of
 them  are  from  the  middle  class  and
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 include  war-widows,  ex-servicemen,
 unemployed  graduates  and  persons
 from  scheduled  castes  and  tribes;

 (b)  whether  the  Oil  Priceg  Commit-
 tee  in  its  final  recommendation  had
 stipulated  any  specific  date  for  imple-
 menting  the  fina]  recommendations  in
 connection  with  dealers  commission  on
 M.S.  and  H.S.D.;  if  so  what  was  that
 date;  and

 (c)  what  amount  these  dealers  have
 to  deposit  with  oil  companies  towards
 cost  of  pump  and  tanks?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN
 THE  MINISTRY  ORF  OF  PETRO-
 LEUM  AND  CHEMICALS  AND  FER-
 TILIZERS  (SHRI  JANESHWAR
 MISHRA):  (a)  The  existing  11,000
 (Approx.)  reail  outlet  in  the  country

 are  held  by  various  categories  of
 people  including  war-widows,  ex-
 servicemen,  unemployed  graduates.
 Scheduled  Castes  and  Scheduled
 Tribes.

 (b)  No,  Sir.

 (c)  Only  Indian  Oil  Corporation  and
 Indo-Burma  Petroleum  Company
 Limited  collect  in  respect  of  retail  out-
 lets  not  owned  by  the  oil  company  de-
 posit  of  Rs.  25,000  for  lone  Motor
 Spirit  (MS)  or  lone  High  Speed  Diesel
 (HSD’)  pump  and  Rs.  45,000  for  com-
 bined  MS  and  HSD  pump  towards
 cost  of  pumps  and  tanks.  This  depo-
 sit,  however,  is  not  collected  from  cer-
 tain.  categories  of  dealers  like  those
 belonging  to  Scheduled  Castes  and
 Scheduled  Tribes.  Interest  at  the  rate
 of  7  per  cent  is  paid  to  the  dealers
 from  whom  this  security  deposit  ‘s
 collected.

 बेटरों  को  ऊती  पट  लथा  कोट  की  सप्लाई

 366).  श्  युवराज  :  क्‍या  रेल  मंत्री

 यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि:

 (क)  क्या  यह  सव  है,  कि  रेलवे  के

 विभागोय  बेटरों  तथा  स्टाफ  के  ऐसे  अन्य

 सदस्यों  को  जाड़े  में  ऊनी  पैंट  तथा  कोट

 सप्ताई  नहीं  किये  जाते  हैं  :
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 (ख)  क्‍या  यह  भी  सच  है,  कि

 यात्रियों  को  भोजन  श्ादि  बेचने  वाले  बेटर्स  को

 भोजन  की  बिक्री  पर  .o  प्रतिशत  कमीशन

 और  चाय  की  बिक्री  पर  i7  प्रतिशत

 कमीशन  दिया  जाता  है  जब  कि  चार  वर्ष

 पूर्व  कमीशन  की  दर  क्रमश:  7  और  2

 प्रतिशत  थी  ;

 (ग)  क्या  यह  भी  सच  है  कि  मशालची,

 मेठ  और  रसोइये  को  माहवार  वेतन  दिया

 जाता  है  श्रौर  इनके  पद  भी  स्थायी  हैं;
 और

 (घ)  यदि  हां,  तो  विभागीय  बेट्स

 के  पदों  को  कब  तक  स्थायी  घोषित  किया

 जाएगा  और  स्टाफ  को  ऊनी  कपड़े  कब

 सप्लाई  किए  जायेंगे  यदि  नहीं,  तो  उसके

 क्या  कारण  हैं  ?

 रेल  मंत्राल4  में  राज्य  मंत्री  (क्री  शिव

 नारायण)  :  (>)  जी  हां  |  लेकिन,

 ऐसे  जलवायु  वाले  क्षेत्रों  में  जो  सर्द,  गर्म!

 तथा  साधारण  सर्द  क्षेत्रों  के  रूप  में  वर्गीकृत

 हों,  काम  करने  वाले  वेटरों  को  गर्म  जसिया

 दी  जाती  हैं

 (a)  कमोशन  की  दर  भिन्न-सिन्न

 बस्तुप्रों  के लिए  तथा  भिन्न-भिन्न  रलों  पर

 अ्रलग-झलग  है  ।  कमीशन  की  दरें  निश्चित

 करने  का  अधिकार  क्षेत्रीय  रेलों  को  दिया  गया

 हैं  जो  बिक्री  की  मात्रा,  लाभ,  खाद्य  वस्तुओं

 को  मांग  आदि  के  आधार  पर  दर  निश्चित

 करती  हैं।  दरें  निश्चित  करते  समय  इस

 बात  को  सुनिश्चित  करना  होता  है  कि
 कमीशन

 पाने  वाले  बैरों  और  खोमचेवालों

 को  उचित  पारिश्रमिक  मिलता  है  ।  रेलों

 को  ऐसे  आदेश  हैं  कि  वे  कमीशन  पाने  वाले

 बैरों  और  खोमचे  वालों  की  आदमदनी  की

 ग्रावधिक  समीक्षा  करें  और  जब  जरूरी  समझे

 कमीशन  की  दर  बढ़ा  दें  तथा  उनका  उचित

 पारिश्रमिक  सुनिश्चित  करने  के  लिए  अन्य

 प्रोत्साहन  दें  ।
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 (ग)  विभागीय  खान-पान  स्थापनाओओं

 में  कुछ  कर्मचारी  जैसे  रसोइया,  हैल्पर,
 मशालची  तथा  कुछ  बैरे  श्रादि  रेलवे  के

 ।  नियमित  कमंचारी  हैं  ।  इनके  श्रतिरिक्त,

 विभागीय  खान-पान  स्थापनाएं  ऐसे  बैरे

 शर  खोमचे  वाले  भी  नियुक्त  करती  हैं  जो

 कमीशन  के  श्राधार  पर  खाने  की  वस्तुएं
 बेचते  हैं।  वे  रेलवे  के  कमंचारो  नहीं

 होते  ।

 (घ)  कमीशन  पाने  वाले  बैरों  और

 खोमचे  वालों  के  काम  करने  और  सेवा  की

 परिस्थितियों  की  सरकार  द्वारा  इस  समय

 जांच  की  जा  रही  है  I

 बेटरों  को  ऊनी  जर्सी  देने  के  सम्बन्ध  में

 बतंमान  वर्दी  विनियमों  में  ऐसी  व्यवस्था

 पहले  से  ही  है  कि  जिस  जलवायु  क्षेत्र  में  वे

 काम  करते  हैं,  उसके  आधार  पर  उनको  केवल

 ऊनी  जसियां  दी  जायें  ।

 Vacancies  in  Section  Officers’  Grade  in
 Railway  Board

 366l.  SHRI  R.  L.  KUREEL:  Wili  the
 Minister  of  RAILWAYS  be  pleased  to
 state:

 (a)  whether  the  number  of  vacan-
 cies  in  the  Section  Officers’  Grade  of
 the  Railway  Board  Secretariat  Service
 filled  up  on  the  results  of  the  Combin-
 ed  Limiteq  Departmental  Competitive
 Examination  held  by  the  U-P.S.C.  in

 September,  976  was  initially  adver-
 tised  as  2  without  making  any  reser-
 vation  for  the  Scheduled  Castes/Sche-
 duled  Tribes,  but  was  subsequently
 increased  to  9  with  two  vacancies  re-
 served  for  the  Scheduled  Castes  and
 one  for  the  Scheduled  Tribes  and  with-
 out  bringing  the  additional  7  vacancies
 to  the  notice  of  the  eligible  employees;
 and

 (b)  if  so,  the  reasons  for  such  abnor-
 mal]  increase  in  the  notified  number  of
 vacancies?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN
 THE  MINISTRY  OF  RAILWAYS

 (SHRI  SHEO  NARAIN):  (a)  and  (bd).
 The  available  number  of  two  vacan-
 cies  of  Section  Officers  in  976  were
 initially  notified  to  the  U.P.S.C.  for
 the  Combined  Limited  Departmental
 Competitive  Examination.  The
 U.P.S.C.  in  notifying  the  vacancies  for
 information  of  prospective  candidates
 made  it  clear  that  these  were  liable
 to  change.  With  the  progressive  ex-
 tension  of  the  Desk  Officer  System  in
 this  Ministry,  under  instructions  of  the
 Department  of  Personnel  &  Adminis-
 trative  Reforms,  more’  vacancies
 became  available.  Due  to  this  reason
 and  the  fact  that  the  Combined  Limi-
 ted  Departmental  Competitive  Ex.
 amination  for  Section  Officers’  Grade
 in  4977  had  been  postponed  by  the
 Commission,  the  number  of  vacancies
 for  976  Examination  were  increased
 to  nine  in  administrative  interest.  As
 per  reservation  roster,  no  vacancies
 could  be  reserved  for  Scheduled  Castes/
 Scheduled  Tribes  candidates  initially,
 but  as  the  number  of  vacancies  increa-
 sed  to  nine,  reservation  for  Scheduled
 Castes/Scheduled  Tribes  was  made  ac-
 cordingly.

 Remittance  of  profits  by  Cadbury  Fry

 3662.  DR.  V.  A.  SEYID  MUHAM-
 MAD:  Will  the  Minister  of  LAW,  JUS-
 TICE  AND  COMPANY  AFFAIRS  be
 pleased  to  state:

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  Cad-
 bury  Fry  (India)  Private  Limited  a
 subsidiary  of  a  multinational  com-
 pany  has  been  making  a  profit  of  200
 per  cent  on  its  capital;

 (b)  if  so,  the  percentage  of  com-
 pany’s  profits  which  were  remitted  ab.
 road  as  dividends  during  the  last  six
 months;  and

 (c)  whether  Government  propose
 to  impose  a  limit  on  such  remittance?

 THE  MINISTER  OF  LAW,  JUSTICE
 AND  COMPANY  AFFAIRS’  (SHRI
 SHANTI  BHUSHAN):  (a)  The  per:
 centage  of  profits  earned  on  its  capital
 by  Cadbury  Fry  (India)  Private  Limi-

 ted,  now  known  as  Cadbury  India
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 Limited  during  the  last  three  years
 is  85  unhder:—

 Profirs  after  tax  as
 Year  ended  percentage  of  paid-up

 capital.

 4-I-T)75  73  I°9%

 9-1-1976.  334°  $%

 1-1-1997  320°  1%,

 (b)  and  (c).  According  to  informa-
 tion  furnished  by  the  Ministry  of
 Finance,  the  company  has  not  remit-
 ted  any  profit/dividend  during  the  last
 six  months.  In  the  case  of  approved
 foreign  investment  there  is  no  restric-
 tion  on  remittance  of  current  earnings.
 Such  companies  may  remit  profits,
 dividends,  royalties,  know-how  fees
 etc.  subject  to  tax  clearance.  There
 is  no  proposal  under  consideration  to
 limit  any  of  these  remittances.

 Raw  Material  Sources  for  Drugs  in
 Andaman  and  Nicobar  Islatids

 3663.  SHRI  MANORANJAN  BHAK-
 TA:  Will  the  Minister  of  PETRO.
 LEUM  ANT  CHEMICALS  AND  FER-
 TILIZERS  be  pleased  to  state:

 (a)  whether  there  is  a  great  poten-
 tial  of  raw  material  sources  for  pro-
 ducing  drugs  in  the  Andaman  and
 Nicobar  Islands.

 (b)  if  so,  facts  and  efforts  made  by
 Government  to  exploit  these  resour-
 ces;

 (c)  whether  it  is  proposed  to  set  up
 some  drug  manufacturing  plants  in
 this  Union  Territory  by  IDPL  and  by
 some  private  enterpreneurs;  and

 (d)  if  so,  whether  any  licences  have
 been  issued  for  setting  up  the  drug
 plants  there?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE
 MINISTRY  OF  PETROLEUM  AND
 CHEMICALS  AND  FERTILIZERS
 (SHRI  JANESHWAR  MISHRA):  (a)
 and  (b).  No  data  is  readily  available with  Government.
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 (c)  No  such  proposal  has  beén  made
 to  the  Government  so  far.

 (d)  Does  not  arise.

 Pilgrims  Travelling  by  Railway  to
 Jagannath  Puri

 3664,  SHRI  GOVINDA  MUNDA:
 Will  the  Minister  of  RAILWAYS  be
 pleased  to  state:

 (a)  the  number  of  pilgrims  estimat-
 ed  to  have  been  carried  by  the  special
 trains  running  to  the  sacred  Jagannath
 Puri  during  the  last  two  years;

 (b)  whether  Government  have  re-
 ceived  any  complaints  from  the  pil-
 grims  during  1976-77  regarding  incon-
 venience  experienced  by  them;  and

 (c)  if  so,  the  number  of  such  com-
 plaints  and  the  reaction  of  Govern-
 ment  thereon?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN
 THE  MINISTRY  OF  RAILWAYS
 (SHRI  SHEO  NARAIN):  (a)  17,120

 and  11,290  pilgrims  were  carried  by
 special  trains  quring  the  years  1975-76
 and  1976-77,  respectivey.

 (b)  No.

 (ce)  Does  not  arise.

 ‘Plea  for  ‘Ombudsman  Clause  in  the
 Constitution’

 3665.  SHRI  RAJKESHAR  SINGH:
 Will  the  Minister  of  LAW,  JUSTICE
 AND  COMPANY  AFFAIRS  be  pleased
 to  state:

 (a)  whether  attention  of  the  Gov-
 ernment  has  been  drawn  to  the  news
 item  published  under  the  Caption
 ‘Plea  for  Ombudsman  Clause  in  the
 Constitution’  in  the  Indian  Express
 dated  9th  November,  1977;  and

 (b)  if  so,  the  reaction  of  Govern-
 ment  thereto?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN
 THE  MINISTRY  OF  LAW,  JUSTICE
 AND  COMPANY  AFFAIRS  (SHRI
 NARSINGH  YADAV):  (a)  Yes,  Sir.
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 (b)  The  Government  is  inhibited  in
 expressing  its  reaction  to  the  News
 Item  referred  to  in  para  (b)  of  the
 question,  which  relates  to  fhe  Lokpal
 Bill,  1977,  beeause  the  Bill  is  presently
 under  examination  by  a  Joint  Selec-
 tion  Committee  of  both  Houses.

 Centract  with  Foreign  Companies  by
 O.N.G.E,

 3666.  SHRI  5.  S.  REDDI:  Wili  the
 Minister  of  PETROLEUM  AND  CHE-
 MICALS  AND  FERTILIZERS  _  be
 pleased  to  state:

 (a)  how  many  contracts  with  foreign
 companies  have  been  signed  by  the
 O.N.G.C.  ever  since  April,  1977;

 (b)  what  were  the  lowest  and  ac-
 cepted  tenders  in  each  case;  and

 (c)  whether  the  accepted  tenders
 were  not  the  lowest  tender,  if  so,  the
 reasons  thereof?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN
 THE  MINISTRY  OF  PETROLEUM
 AND  CHEMICALS  AND  FERTILI-
 ZERS  (SHRI  JANESHWAR
 MISHRA):  (a)  Since  April,  1977,
 the  ONGC  has  placed  a  very  large
 number  of  contracts  with  foreign
 companies  for  suply  of  equipment  ete.
 and  the  labour  involved  in  collection
 and  scrutiny  of  such  information  will
 not  be  commensurate  with  the  result
 to  be  achieved.

 (b)  and  (c).  ONGC  have  generally
 followed  the  policy  of  placing  orders
 on  the  lowest  technically  acceptable
 tenderer  and  where  the  contrct  is
 not  so  awarded,  the  reasons  are  care-
 fully  gone  into  and  recorded.

 Production  beyond  Licensed  Capacity
 by  Foreign  Drug  Firms

 3667.  SHRI  NATWARLAL  B.  PAR-
 MAR:  Will  the  Minister  of  PETRO-
 LEUM  AND  CHEMICALS  AND  FER-
 TILIZERS  be  pleased  to  state:

 (a)  the  names  of  foreign  drug
 manufgcturing  companies  who  havé

 exceeded  their  licensed  capacities  dur-
 ing  the  last  three  years;

 (b)  the  items  where  they  exceed-
 ed  production  unauthorisedly,  the  ex-
 tent  of  unauthorised  production;

 (c)  whether  this  unauthoriseg  pro-
 duction  by  foreign  fittns  has  adverse-
 ly  affected  the  production  of  simflar
 items  by  Indian  cOricerns;  and

 (d)  action  taken/propesed  to  be
 taken  against  the  defaulting  firms?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN
 THE  MINISTRY  OF  PETROLEUM
 AND  CHEMICALS  AND  FERTILI-
 ZERS  (SHRI  JANESHWAR
 MISHRA):  (a)  ang  (b).  A  State-
 ment  showing  the  names  of  foreign
 drug  manufacturing  companies  who
 have  exceeded  their  licensed  capaci-
 ties  of  bulk  drugs  during  the  last
 three  years  along  with  the  other
 details  asked  for  is  laid  on  the  Table
 of  the  Sabha.  [Placed  in  Library.
 See  No,  LT-342/77].

 (९)  and  (d).  The  policy  on  éxcess
 production  is  under  active  examina-
 tion  by  Government,  having  due  re-
 gard  to  the  relevant  recommendations
 of  the  Hathi  Committee.

 Sale  of  Medicines  bearing  ‘Generic
 Names’

 3668.  SHR]  MOTIBHAI  R.  CHAU-
 DHARY:  Will  the  Minister  of  PET-
 ROLEUM  AND  CHEMICALS  AND
 FERTILIZERS  be  pleased  to  state:

 (a)  the  names  of  medicines  which
 are  being  sold  by  various  drug  manu-~

 facturing  companies  bearing  ‘Generic

 Names’:  and

 (b)  the  prices  comparison  between
 the  product  of  various  concerns  of
 same  medicines  and  reasons  for  ap-
 proving  different  prices  for  different
 companies?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN
 THE  MINISTRY  OF  PETROLEUM
 AND  CHEMICALS  AND  FERTILI-
 ZERS  (SHRI  JANESHWAR
 MISHRA):  (a)  and  (b).  &  large
 number  of  medicines  are  sold  under
 generic  names.  Time  and  effort  ih-
 volved  in  collecting  the  names  of  ‘ma-
 nufacturers  of  such  medicines  as  well

 T02.
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 as  Othéf  détails  relating  to  such  me-
 dicihds'-are  ‘not  commensurate  with
 the  likely.  regults  to  be  achieved.  How-
 ever,  8  representative.  Statercent  of
 prices  “af  some  of  .the  medicines  sold
 under.  generic

 nap
 es  by  the  various

 mianufactuyers  is  nitached.  ;

 Reasons  for  variation  in  prices  of

 different  manufacturers  for  the  same
 medicines  sold  under  generic  names
 are  as  follows:—

 qd)  ‘In  970  when  the  Drugs  (Pri-
 ces  Control)  Order,  970  came  into
 operation,  the  concerned  manufac-
 turers  were  requireg  to  submit  price
 lists  along  with  details  of  calcu-

 ‘lations.  As  large  number  of  pack-
 ages  were  involved  the  prices  were
 fixed’  based  on  mutual  discussion.

 _Under  the  alternative  scheme  of
 pricing  as  per  para.  4  of  the  Drugs
 (Prices  Control)  Order,  1970,  prices

 were  fixed,  depending  upon  the
 --preduct-mix  of  individual  compa-

 nies  so  as  restrict  mark  ups  at  mi-
 nimum  possible  levels  on  essential
 formulations  ang  to  compensate  for
 such  reduction  in  prices  resulting
 therefrom,  varying  marks  ups  were
 allowed  on  the  other  less  essential
 formulations.  As  a  result  of  these,
 variations  which  existed  at  the
 coming  into  force  of  the  Drugs  (Pri-

 -cex.Control)  Order,  1970,  continue
 to  be  in:  farce:

 (2)  Prices  of  formulations  depend
 upa@a  the  prices  of  bulk  drugs.

 Written  Answers  7०04

 Depending  upon  the  prices  of  bulk
 drugs  approved/allowed  to  differ-

 ent  manufacturers  which  in  turn
 depended  on  the  source  of  procure-
 ment  of  the  bulk  drugs,  there  is
 variation  in  prices  of  the  formula-
 tions,

 (3)  Imported  bulk  drugs  are  pro-
 cured  by  the  formulators  at  differ-
 ent  prices,  from  different  sources  in
 the  world.  These  differences  are
 reflecteg  in  the  prices  of  formula-
 tions.  To  minimise  these  varia-
 tions,  Government  have  already
 canalised  45  bulk  drugs  for  imports
 through  the  State  Chemicals  and
 Pharmaceuticals  Corporation  of
 India  Ltd,  and  IDPL  at  a  single
 uniform  price.  The  list  of  canalised
 bulk  drugs  is  reviewed  from  time
 to  time,  depending  upon  the  re-
 quirements  of  ang  production  pro-
 gramme  in  the  country  as  also  the
 differences  in  the  import  prices
 from  different  sources.

 (4)  Difference  in  prices  also  ac-
 crue  due  to  different  packing  mate-
 rials  adopted  by  different  forrrula-
 tors.

 The  Hathi  Committee  on  Drugs  and
 Pharmaceutical  Industry  have,  inter
 alia,  recommended  rationalisation  of
 prices  of  drugs.  The  recommenda-
 tions  are  in  the  final  stages  of  consi-
 deration.

 coy  Statement

 Sl.  Name  of  the  Manufacturer  Name  of  the  Formulation  Pack  Maximum
 No,  हे  size  retail

 Price
 approved

 by  the
 Government

 qa)  (2)  (9)  (4)  (5)

 3.  है|.  IDPL..  Tetracycline  Capsules  250mg.  70  ट 4  70  47°88
 I00's  45.  82

 42.  M/s.  Haffkine  ”  1100's  43°05

 3.  M/s.  H.AL.L.  .  .  .  डे  7  I0  XI0  52°94

 &  M/s.  Smith  Stanistreet  क  I0  रद  I0  52°33

 re  700°s  95°92 5.  M/s.  Fairdeal  Corpn.
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 6.  M/s.  IDPL  .  Oxytetracycline  Capsu'es  250mg.  70  x  70  58° or

 y.  M/s.  Smith,  Stanistreet  ad  0X  30  52°78
 8.  M/s.  IDPL  Chloramphenicol  Capsules  250m 3.  r00’s  37°43

 g.  M/s.  Smith,  Stanistreet  के  I0  १६  TO. Lf  138100.

 to.  M/s.  Boehringer-Knoll  .  t00's  35°99
 ir.  M/s.  Chowgule  &  Co.  »  008  aac

 29°97

 r2.  M/s.H.  A.  L.  Ampieillin  १३  :yiz523  Capsa’es:  7925  B5qh  9
 250  mg

 i3.  M/s.  Haffkine  7  Te  *100°8  89.  88

 14.  M/s.  IDPL  Analgin  Tab‘et s
 °

 Io  x  39  °*
 842

 500  mg.  yes
 15.  M/s.  Smith,  Stanistreet  "i  2°  r0xXI0  rg

 i6.  M/s.  IDPL  A.  P.  G.  Tablets  ‘1000,  42°08

 qe  M/s.  Boots  (I)  Ltd.  हि  1000  42°38

 i8.  M/s.  Zandu  Pharmaceuticals  .  -  3000  4734

 I9.  M/s.  IDPL  I.  N.  H.  Tablets  I000  33°32

 20.  M/s.  Cadila  wD  I000  30°65,

 at.  M/s.  Haffkine  A  I000  26°99

 22,  M/s.  Dey’s  Medical  Stores.  .  >  3000  29°82

 23.  M/s.  Albert  david  Ltd  8  8000  30°00

 24.  Myjs.I.D.P.L.  a  Phenobarbitone  Tablets  30  mg.  —009  I5°QI

 25.  M/s.  Kerala  State  Drugs  &  Phar-
 maceuticals  Ltd  है  9  3000  2I°23

 26.  M/s.  Haffkine  5  000  20°  24

 जून,  977  4  सेनूनों  में  यात्रा  करने  कार्यवाही  की  गई  है  श्रयवा  करने  का  विचार

 वाले  वानापुर  डिशेजन  के  श्रधिकारोी  है  ?

 3669.  श्री  रामानन्द  तिवारी  :  क्‍या  रेल  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  (श्री  शिव

 रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (क)  दानापुर  डिवीजन  के  उन

 प्रधिकारियों  के  नाम  क्‍या  हैं  जिन्होंने  सरकारी

 ग्रादेशों  का  उल्लंघन  करके  जून,  977  में

 सैलूनों  में  यात्रा की थी;  और

 (ख)  झादेशों  का  उल्लंघन  करने  के

 लिए  इन  प्धिकारियों  के  विढद़  थ्ला

 नारायण  )  :  (क)  श्रौर  (ख)  ऐसी

 हिदायतें  जारी  की  हुई  हैं  कि  निरीक्षणयात

 जो  भ्राम  तौर  पर  सैलून  कहे  जाते  हैं,  केवल

 कत्तंथ्यों  के  सम्बन्ध  में  तथा  उन  स्थानों  के

 लिए  जहां  उपयुक्त  स्थान  उपलब्ध  नहीं  होता

 है,  उपयोग  में  लाये  जाएं।  ऐसा  कोई  भी

 मामला  ध्यान  में  नहीं  भाया  जिसमें  दानापुर
 मंडल  के  भ्रधिकारियों  ने  इन  हिंदायतों  का

 उल्लंघन  किया  हो  t
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 Advance  Increments  to  sonf  Pareel
 Olerks  at  New  Delhi  Station

 3670.  SHRI  MAHMOOD  HASAN
 KHAN:  Will  the  Minister  of  RAIL-
 WAYS  be  pleased  to  state:

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  some
 Parcel  Clerks  working  at  New  Delhi
 station  were  given  the  benefits  of  ad-
 vance  increments  and  other  cash
 awards  by  the  administration  for
 being  loyal]  to  the  administration  dur-
 ing  the  railway  strike  1974;

 (b)  if  so,  whether  the  administra-
 tion  had  withdrawn  some  of  the  bene-
 fits  on  the  complaint  of  some  Mem-
 ber  of  Parliament;  and

 wa
 (c)  if  so,  action  taken  against  the

 officials  responsible  for  such  lapses?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE
 MINISTRY  OF  RAILWAYS  (SHRI
 SHEO  NARAIN):  (a)  Yes.

 (b)  In  one  case,  initially  a  cash
 award  of  Rs.  200/-  was  granted  but
 subsequently  it  was  converted  into
 advance  increment.  The  advance  in-
 crement  was,  however,  withdrawn  as
 the  employee’s  ward  had  been  appoint-
 ed  on  the  Railways.  This  had  not  been
 effected  on  receipt  of  a  complaint
 from  an  MP.

 (९)  Does  not  arise.

 झ्ौषधिपों  के  मूल्य

 367l.  थी  शानेश्वर  प्रसाद  यादव  :

 क्या  पेट्रोलियम  तया  रसायन  श्लौर  उर्वरक

 मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (क)  क्‍या  चवष  1975-76,  976—

 77  और  977-78  के  दौरान  औषधियों

 के  मूल्यों  में  भारी  वद्धि  हुई  हैं  ;

 (ख)  यदि  हां,  तो  सरकार

 इनके  मूल्य  कम  करने  के  लिए  क्‍या  कार्य वही
 कर  रही  है  ;

 (ग)  क्‍या  सरकार  का  विचार  ग्रामीण
 क्षेत्रों  में  ग्रौषधियों  की  बिक्री  क ेलिए  उचित
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 मूल्य  की  दुकानें  खोलने  के  लिए  कोई  कार्य -
 वाही  करने  का  है;  शौर

 (घ)  यदि  हां,  तो  सरकार  इस  सम्बन्ध

 में  क्या  कार्यवाही  कर  रही  है  ?

 पेट्रोलियम  तथा  रसायस  झोर  उर्वरक

 मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  (भो  जनेश्वर  प्रिश्ष  ):

 (क)  श्रौर  (ख).  शषधों  के  मुल्य  कानूनी
 रूप  से  भ्रौषध  (मूल्य  नियंत्रण  )  आ्रादेश,  970

 के  प्रवधानों  के  भ्रन्तगंत  नियंत्रित  हैं।  अन्य

 पदार्थों  की  तुलना  में  झौषध  और  दवाइयों

 के  थोक  मूल्य  सूचक  में  (i970-7l  के

 साथ  100  के  आधार  पर)  प्नन्य  पदार्थों

 में  तेज  वृद्धि  की  तुलना  में,  धीरे  धीरे

 वृद्धि  हुई  है  :--

 ay  झन्य  पदार्थ.  श्रौपध  और

 दवाइयां

 1974-75  74.9  08.2

 1975-76  73  l8.7

 1976-77  76.6  33.9

 set  आदेश  के  ज़रिए  श्रन्य  पदार्थों

 के  मूल्यों  की  तुलना  में,  मूल्यों  को  उचित

 स्तरों  तक  बनाए  रखना  संभव  हो  पाया  हैं  ।

 झ्रौषधों  के  मूल्यों  को  कम  करने  के

 लिए  कई  कदम  उठाए  गए  हैं।  सेरा,  टीका,

 एनासथेटिक्स  और  मेडोसीनल  ग्रेड  ग्राक्सीजन

 पर  कोई  उत्पादन  शुल्क  नहीं  है।  सामान्य

 नामों  के  अ्रन्तगंत  बेचे  जाने  वाले  सभी  सूत्रयोगों
 पर  केवल  1%  उत्पाद  शल्क  की  दर  पर

 रियायत  है।  जीवन  रक्षक  25  श्रनिवार्य

 प्रपंज  औषधों  पर  श्राधारित  पेटेंट  अ्रथवां

 स्वामित्व  प्राप्त  सूत्रयोंग  मई,975  से  2  5%
 की  सामान्य  दर  के  स्थान  पर  2.5%
 उत्पाद  शुल्क  की  रियायत  के  लिए  पात्र  हैं।

 75  जीवन  रक्षक  प्रौषध  सूत्रयोग  जब  वे
 “
 वास्तैधिक  उपभोक्ता  द्वारा  आयात  किए
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 जाते  हैं,  सीमा  शुल्क  से  पूरी  छूट  है।  इन

 उपायों  के  प्ररिणामस्वरूप  कुछ  अझौषध  सूत्र-
 योबों  के  ह... छ  पहले  ही  कम  है।

 झौषोधों  श्र  भेषज  उद्योग  पर  हाथी
 समिति  नें  शस्य  बातों  के  साथ  साथ  श्रौषप्नों

 के  मूल्यों  को  युक्तिसंगत  बनाने  की  सिफारिश

 की  है।  समिति  की  सिफारिश  श्रन्तिम  चरणों

 में  विचाराथ  हैं।

 विल  मंत्रालय  ने  भी  अप्रत्यक्ष  कर  जांच

 समिति  गठित  की  है  जो  दवाइयों  सहित  सभी

 पदार्थों  पर  श्रप्रत्यक्ष  कर  पर  विचार  कर  रही

 है।  इस  समिति  की  सिफारिशों  के  आधार

 पर  भ्रप्नत्यक्ष  करों  में  कटौती  का  झौषधों  के

 मूल्य  में  कटौती  पर  प्रभाव  पड़ेगा।

 (ग)  झ्ौर  (घ).  इस  समय  ऐसा  कोई

 प्रस्ताव  सरकार  के  विचारधीन  नहीं  है।

 स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्रालय  ने

 सामुदायिक  स्वास्थ्य  कमंचारी  स्कीम  (कम्यू-
 निटी  हैल्थ  वकर्स  स्कीम)  तैयार  की  हैं।

 इस  मगोलना  के  अन्तर्गत  सरकार  द्वारा  सप्लाई

 की  गई  कुछ  दवाइयां  सामुदायिक  स्वास्थ्य

 कमंचारियों  द्वारा  ग्रामीणों  को  मुफ्त  वितरित

 की  जाएंगी।  तथापि,  चबत॑मान  चरण  में

 योजना  देश  में  केवल  777  प्राथमिक  स्वास्थ्य

 केन्द्रों  में  चल  रही  हैं  इसलिए  वह  केबल

 उन  गाबों  के  लिए  लागू  है  जो  इन  केन्द्रों  के

 अन्तगंत  श्पाते  हैं  ?

 Investment  made  by  J-K.  Synthetics
 in  Maruti  Limited

 3672.  DR,  VASANT  KUMAR  PAN-
 DIT:  Will  the  Minister  of  LAW,
 JUSTICE  AND  COMPANY  AFFAIRS
 be  pleased  to  state:

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  the
 J.  K.  Synthetics  Limited  by  their  Re-
 solution  of  General  Body  on  29th

 September,  976  resolved  to  invest
 Rs.  40  lakhs  in  Maruti  Limited  in  con-

 ‘travention  of  Section  872  of  the  Com-
 -Panies  Act;

 (b)  whether  it  is  a  fact  that  in

 pursuanee  of  the  above  resolution  the
 Directors  circulated  to  the  share
 holders  an  explanatory  statement
 under  section  76  of  the  Companiss
 Act  presenting  a  false  picture  of  the

 prospects  ef  Maruti  Limited;  and

 (०)  whether  the  Government  have
 inquired  into  the  matter  and  if  so,
 how  do  Government  propose  to  protect
 the  interests  of  the  shareholders  of
 J.  K,  Synthetics  Limited?

 THE  MINISTER  OF  LAW,  JUSTICE
 AND  COMPANY  AFFAIRS:  (SHRI
 SHANTI  BHUSHAN):  (a)  M/s.  J.  K.
 Synthetics  Ltd.  had  passed  a  resolution
 at  the  general  body  meeting  held  on
 29th  September,  976  for  making  an
 investment  of  a  sum  not  exceeding
 Rs.  40.00  lakhs  in  the  equity  shares
 of  Rs.  10/-  each  of  Maruti  Limited
 since  this  investment  exceeded  the
 percentare  of  limits  specifled  in  sub-
 section  (2)  of  Section  372  of  the
 Companies  Act,  1956.  The  resolution
 was  passed  to  comply  with  the  re-
 quirements  of  Section  372  of  the  Act
 and  there  was  no  contravention  in
 this  regard.

 (b)  and  (c).  The  Board  of  Direc-
 tors  circulated  an  explanatory  state-
 ment  under  Section  73  of  the  Com-
 panies  Act  (not  under  Section  78
 which  is  not  applicable)  to  the  share-
 holders.  The  matter  has  been  examin-
 ed  and  it  is  observed  that  the  Directors
 formed  their  opinion  based  on  certain
 facts.  Unless  these  facts  are  proved
 to  be  false  it  cannot  be  said  that  the
 Directors  presented  a  false  picture  of
 the  prospects  of  Maruti  Ltd.

 Incomplete  Electoral  Rolls  for  Par-
 limentary  and  other  Elections  in

 Delhi

 3673.  SHRI  KACHARULAL  HEM-
 RAJ  JAIN:  Will  the  Minister  of
 LAW,  JUSTICE  AND  COMPANY
 AFFAIRS  be  pleased  to  state:

 (a)  whether  it  hag  come  to  the
 notice  of  the  Government  that  the
 electora!  rolls  prepared  at  the  time  of
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 parliamentary  election  and  .otacr
 elections  for  Municipa}  Corporation
 ‘and  Metropolitan  Council  in  1977  in
 Delhi  were  not  complete  and  they  did
 mot  have  even  the  names  of  those

 ‘persons  who  had  been  residing  in  a
 particular  place  for  more  than  5  years;

 (b)  whether  it  is  also  a  fact  that

 even  after  applying  for  inclusion  of
 names  in  the  electoral  list  later,  their
 Mames  did  not  appear  even  in  the

 supplementary  lists  issued;  and

 (ec)  the  action  Government  propose
 to  take  to  revise  the  electoral  roils

 _and  make  it  uptodate  and  engage  stich
 -_persong  on  the  job  who  could  be  held
 responsible  for  any  complaint  later?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE

 ‘MINISTRY  OF  LAW,  JUSTICE  AND
 COMPANY  AFFAIRS  (SHRI

 NARSINGH  YADAV):  (a)  and  (b)
 The  Election  Commission  arranged  for
 widest  publicity  to  be  given  to  the

 electoral  rolls  which  were  revised  and
 brought  uptodate  in  April-May,  1976.
 On  the  basis  of  applications  received
 from  voters  for  enrolment,  the  rolls
 ‘were  further  revised  and  published
 in  final  form  in  August,  1976.  Further,
 the  Chief  Electoral  Officers,  Delhi
 arranged  to  secure  information  from
 the  Delhi  Development  Authority
 ‘Municipal  Corporation  of  Delhi,  New
 Delhi  Municipal  Committee  etc.  about
 the  shifting/resettlement  of  pepula-
 tion  in  their  respective  jurisdiction,  so
 that  special  revision  of  rolls  could  be
 carried  out  in  the  affected  areas  where
 large  scale  shifting  of  population  had
 taken  place.  On  the  basis  of  infor-
 mation  received  from  the  aforesaid
 agencies,  special  revision  of  rolls  con-
 tinued  till  December,  976  and  efforts
 were  made  to  enlist  all  eligible  per-
 sons.  Two  sets  of  electoral  rolls  were
 also  supplied  to  the  political  parties
 seeking  their  cooperation  to  make  the
 rolls  as  uptodate,  as  possible.  Thus,

 -all  efforts  were  made  to  enlist  all
 eligible  persons  in  the  electoral  rolls.

 (c)  The  Election  Commission  pro-
 poses  to  revise  the  electoral  rolls  every
 ‘alternate  year.  The  staff  for  future
 _Tevision  may  be  requisitioned  from
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 amongst  the  regular  staff  of  Delhi
 Administration/Central  Government
 as  in  the  past  so  that  in  case  of  any
 default,  responsibility  could  be  fixed
 on  the  individual  concerned,

 Guideline,  for  Addition  or  Construc-
 tion  of  Additional/New  Railway  Lines

 3674.  SHRI  L,  L.  KAPOOR:  Will
 the  Minister  of  RAILWAYS  be  pleased
 to  state:

 (a)  the  guidelines  which  have  been
 prevailing  for  addition  or  construction
 of  additional/  new  railway  lines;

 (b)  whether  the  Janata  Government
 have  given  fresh  thought  to  the  prob-
 lem  of  constructing  new  railway  lines
 in  economically  backward  areas  so  as
 to  create  transportation  infra  struc-
 ture  therein  for  the  economic  deve.
 lopment  of  such  areas;  and

 (c)  if  not,  whether  any  policy  for
 constructing  new  railway  lines  in
 backward  regions  is  going  to  be  ad-
 opted  by  Government?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE
 MINISTRY  OF  RAILWAYS  (SHRI
 SHEO  NARAIN):  (a)  A  Statement
 is  attached.

 (b)  and  (c).  The  policy  regarding
 construction  of  new  railway  lines  is
 under  consideration  in  consultation
 with  other  concerned  Ministries,

 Statement

 Construction  of  a  new  railway  line
 or  extension  of  an  existing  railway
 line  is  taken  up  after  detailed  survey
 and  jnvestigations  when  it  is  estab-
 lished  that  a  railway  line  will  provide
 the  best,  cheapest  and  the  most  econo-
 mical  needs  of  transport  to  meet  the
 traffic  needs  of  the  area.  Railtransport

 is  most  suitable  for  the  mass  transport
 while  road  transport  has  advantages
 for  distribution  of  goods  and  passen-
 gers  in  smaller  quantities/number
 over  short  distances.  It  is  the  policy
 of  the  Railways  to  avoid  unhealthy
 competition  with  road  transport  and
 to  confine  themselves  to  only  such
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 transport  activities  for  which  they  are
 the  most  suitable.  On  these  considera-
 tions,  construction  of  railway  lines
 would  be  justified  in  areas  which
 have:

 '  Gj)  mineral  deposits  which  cannot
 be  exploited  without  development  of

 railway  traasport;  or

 (ii)  have  the  raw  materials  and
 potential  for  the  development  of
 major  industries  like  steel,  cement,
 fertilisers,  oil  refineries  etc.,  which
 offer  substantia]  traffic;  or

 (iii)  where  a  very  large  number
 of  passengers  have  to  be  moved  85
 in  the  case  of  suburban  lines  in  the
 metropolitan  areas  and  other  thickly
 populated  areas;  or

 (iv)  where  an  existing  line  has
 become  saturated  and  the  new  lines
 will  provide  an  alternative  route  at
 the  same  time  opening  up  a  new
 area,

 Roads  provide  a  cheaper  and  more
 efficient  mode  of  transport  for  lighter
 traffic  and  construction  of  railways
 which  involve  very  heavy  investment
 will  not  be  justified  in  such  situations
 except  where  their  construction  is
 considered  essential  on  strategic  con-
 siderations,

 The  financial  returns  on  the  invest-
 ment  are  also  considered.  Time-lag
 between  the  construction  of  a  railway
 line  and  development  of  traffic  is,
 however,  fairly  long  even  for  links
 which  have  potential  for  development
 of  sufficient  traffic  to  justify  them
 financially  in  the  long  run  and  this
 fact  is  taken  into  account  while  taking
 decision  on  the  construction  of  new

 railway  lines.

 From  the  above  policy  arose  the
 necessity  to  provide  protection  to  the
 Railways  against  losses  on  new  lines
 in  the  initial  stages  and  the  Ministry
 of  Railways  have  secured  moratorium
 from  the  Convention  Committee  on
 the  payment  of  divideng  on  the  capital
 investment  on  new  railway  lines
 during  the  period  of  construction  and
 for  the  first  ffvé  years  of  their  opera-
 tion.  Relief  for  a  longer  period  may
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 be  necessary  in  some  cases  and  the
 Convention  Committee  have  been
 approached  in  this  regard,

 Steps  are  also  taken  to  reduce  the
 losses  of  the  Railways  by  securing
 participation of  the  State  Governments
 in  the  capitat  cost  of  the  projects.  It
 has  been  suggested  to  them  to  give
 land  and  the  labour  component  of
 the  projects  free  of  cost  ang  in  some
 cases  to  participate in  fhe  construction
 and  operation  of  the  projects  on  a
 percentage  basis.  Inflation  of  the
 chargeable  kilometreage  is  also  con-
 sidered  in  order  to  improve  the  earn-
 ings  till  such  time  the  lines  become
 remunerative.

 Electrification  of  Railways  in  Tamil

 Nadu

 3675.  SHRI  S,  G.  MURUGAIYAN:
 Will  the  Minister  of  RAILWAYS
 be  pleased  to  state:

 (a)  which  are  the  sections  in  Tamil
 Nadu  under  various  stages  of  electri«
 fication;  and

 (b)  what  is  the  progress  so  far
 Made  in  each  of  the  sections  and  by
 when  jt  is  expected  to  be  completed?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE
 MINISTRY  OF  RAILWAYS  (SHRI
 SHEO  NARAIN):  (a)  (i)  Madras-
 Elavur  as  part  of  _  electrification  of
 Madras-Gudur  section,

 (ii)  Madras-Trivellore.

 (b)

 Progress  Likely
 Seetion  upto  date  of

 Sept.,  77.  completion

 (i)  Madras-Gudur.  =  52°46%  1979-80

 (ii)  Madras-Trivellore  25%  979-8e.
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 Bepresentation  to  Government  by
 Railwaymen  for  Bonus

 3676.  SHRI  M.  KALYANASUNDA-
 RAM:

 SHRIMATI  PARVATHI
 KRISHNAN:

 Willi  the  Minister  of  RAILWAYS
 be  pleased  to  state:

 (a)  whether  Railwaymen  have  re-
 presented  to  the  Government  regard-
 ing  the  payment  of  8.38  per  cent  of
 honys;  and

 (b)  if  a0,  the  details  thereof  and
 Government’s  decision  thereon?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE
 MINISTRY  OF  RAILWAYS  (SHRI
 SHEO  NARAIN):  (a)  Yes.

 (b)  During  recent  discussion  with
 ‘he  representatives  of  railwaymen,  it
 was  clarified  that  Government  have
 restored  the  pre-emergency  provisions
 of  the  Bonus  Act  ang  that  the  question
 of  payment  of  bonus  to  the  employees
 of  the  Government  departmental
 undertakings  like  Railways,  which  are
 statutorily  excluded  from  the  scope  of
 the  existing  Act,  will  be  considered
 after  receipt  of  the  report  of  the  Study
 Group,  appointed  by  Government  to
 evolve  a  national  policy  on  wages,
 incomes  and  prices  in  all  sectors,  The
 report  of  the  Study  Group  is  expected
 in  six  months.

 Memorandum  from  Railway  Users’
 Association

 3677.  SHRI  K.  A.  RAJAN:  Will  the
 Minister  of  RAILWAYS  be  pleased  to
 state:

 (a)  whether  he  has  received  a
 memorandum  from  the  Railway  Users
 Association,  Kerala  during  his  visit  to
 the  State  on  October  8th  and  9th  of
 this  year;  and

 (b)  if  so,  what  are  the  demands
 they  have  pressed  for  immediate
 action  and  what  is  Government's
 reaction  thereto?
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 THR  MINISTER  OF  STATE  IN  THE
 MINISTRY  OF  RAILWAYS  (SHRI
 SHEO  NARAIN)  (a):  Yea  Sir,

 (b)  The  various  demands  made  in
 the  memorandum  of  the  Railway
 Users  Association,  Kerala,  and  the
 latest  position  regarding  each  item  are
 given  below:

 l.  West  Coast  Line  from  Mangalore
 to  Bombay

 The  feasibility  report  of  the  West
 Coast  Railway  Project  has  been
 finalised  and  the  question  of  taking
 up  the  construction  of  the  line  is
 under  consideration  of  the  Govern-
 ment,

 2.  Additional  Railway  Divisional
 Headquarters  in  Trivandrum

 A  decision  has  already  been  taken
 to  set  up  an  additional  Divisional
 Headquarters  at  Trivandrum.

 3.  Speeding  up  of  Trivandrum-Nager-
 coil-Cape  Comorin  Broad  Gauge
 line  and  the  completion  of  the
 same  by  the  end  of  1978,

 The  construction  work  is  in  pro-
 gress  and  the  progress  made  is  44

 per  cent.  Subject  to  adequate  funds

 being  made  available,  the  Section
 from  Trivandrum  to  Nagercoil  is  ex-
 pected  to  be  completed  by  1978  and
 from  Nagercoil]  to  Tirunelveli/Kanya-
 kumari  by  1980,

 4.  (a)  Ernakulam-Alleppey-Kayam-
 kulam  B.  G.  Line

 The  matter  is  under  examination  in
 consultation  with  the  Railway  Admi-
 nistration  and  the  Planning  Commis-
 sion,

 (b)  Kuttipuram-Guruvayur-  Trichur

 The  Planning  Commission  have  no‘
 agreed  to  include  this  in  the  Budge!
 for  1977-78  on  the  plea  of  inadequate
 resources,

 5.  Electrification  of  section  betwec"
 Mangalore  and  Kanyakumari  and
 Shoranur  to  Arkonam

 There  is  no  proposal  at  present  for
 electrification  of  Mangalore  Shoranur-

 Section.
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 However,  Arkonam-GShoranur-Trivan-

 drag
 _Section  has  been  surveyed  for

 electrification.  The  finalization  of
 Sarvey  Report  awaits  confirmation
 fram  Government  of  Kerala  on  availa-
 bility  of  Power  cheaper  than  normal
 Industrial  Tariff.

 6  Daily’  fast  ‘service  between  Trivan-
 :  ‘drum.and  Bombay  on  the  pattern

 of  Kerala-Karnataka  Express

 There  is  no  proposal  to  introduce
 daily  fast  service  between  Trivan-
 drum  and  Bombay  on  the  pattern  of
 Kerala-Karnataka  Express.

 7.  Doubling  of  Shoranur-Trivandrum
 Section

 On  the  Shoranur-Alwaye  Section,
 work  on  doubling  Mullurcarai-Wada-
 kkancheri  (8  km.)  and  Pudukad-
 Irinjalakuda  (l0  km)  portions  is
 expected  to  be  completed  and  the
 sections  opened  for  goods  traffic  by
 December,  1977.  Doubling  of:

 Wadakkancheri-Mulagunnathukavu  7°45  km.

 Trichur-Pudukad  75674  5

 Shoranur-Mullurcarai  8-07  ,,and

 Chalakudi-Angamalai  5ST  55.
 has  been  sanctioned  at  a  cost  of  about
 Rs,  7  crores  and  the  work  is  in  pro-
 gress.  It  will  take  about  24  years  ‘to
 complete  the  same.

 On  the  Ernakulam-Trivandrum
 Section,  the  utilisation  of  capacity  is
 between  64-73  per  cent.  There  is,
 therefore,  enough  capacity  to  meet  the
 requirements  of  traffic  and  doubling
 of  the  Section  is  not  justified  or
 necessary  for  the  present,

 Payment  of  Compensation  to  Victims
 of  Railway  Accidents

 3678.  SHRI  SUKHDEO  PRASAD
 VERMA:  Will  the  Minister  of  RAIL-
 WAYS  be  pleased  to  state  whether
 Government  propose  to  bring  the
 amount  of  compensation  payable  to
 victims  of  the  railway  accidents  at
 par  with  that  of  air-crash  victims?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE
 MINISTRY  OF  RAILWAYS  (SHRI
 SHEO  NARAIN):  No.  The  existing
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 limit  of  compensation  of  Rs.  50,000/-
 payable  to  the  victims  of  train  acci-
 dents  under  Indian  Railways  Act,  890
 has  been  considered  adequate,

 रेलवे  सुरक्षा  सम्बन्धी  कृप्रालसह  समिति

 3679.  शी  ब्रज  भूषण  तिवारी  :  क्या
 ह. ह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :,

 (क)  क्या  रेलवे  सुरक्षा  के  प्रश्न  की

 जांच्र  करने  के  लिए  कृपालसिह  समिति  गठित

 की  गई  थी  ;  |

 (ख)  यदि  हां,  तो  इस  बारे  में  तथ्य

 क्‍या  हैं  ;  श्रौर

 (ग)  समिति  की  सिफारिशों  को  कार्या-

 न्बित  करने  के  लिए  कया  कार्यवाही  की  गई

 है?

 रेल  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रों  (श्रीशिव
 नारायण  )  :  (क)  जी  नहीं,  यह  समिति

 रेलवे  संरक्षा  के  प्रश्न  पर  विचार  के  लिए

 नहीं  वल्कि  रेलों  पर  शभ्रपराध-समस्या  के

 प्रध्ययन  के  लिये  गठित  की  गयी  थी।

 (ख)  श्रौर  (ग)  प्रश्न  नहीं  उठता  t

 Proposal  to  start  a  Shuttle  Train
 between  Mathura  and  Agra

 3680.  SHRI  SHAMBHU  NATH
 CHATURVEDI:  Will  the  Minister  of
 RAILWAYS  be  pleased  to  state:

 (a)  whether  representations  have
 been  received  for  starting  a  shuttle
 train  between  Mathura  ang  Agra  in
 the  morning  and  return  in  the  even-
 ing  for  the  convenience  of  office  and
 court  going  public  or  in  the  alternative
 provide  separate  accommodation  in  the
 Taj  Express  without  charging  the
 surcharge;  and

 (b)  if  so,  what  action  Government
 has  taken  or  propose  to  take  to  meet
 this  demand?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE
 MINISTRY  OF  RAILWAYS  (SHRI
 SHEO  NARAIN):  (a)  Yes.
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 (b)  It  is  not  operationally  feasible
 to  start  Agra-Mathura  train  mainly
 due  to  inadequate  terminal  facilities
 both  at  Agra  and  Mathura.  79  Dn/
 80  Up  Taj  Express  is  running  with
 maximum  load  and  there  is  no  room
 to  attach  the  additional  bogie  for
 Mathura  Passengers.  This  being  a
 superfast  train,  the  accommodation  is
 fully  reserved  and  surcharge  is  pay-
 able  by  season  ticket  holders,

 शजरात  में  तेल  और  गस  की  खोज  के  लिए
 नये  स्थान

 368l.  st  झमर  सिह  वी  राठवा :

 क्या  पेट्रोलियम  तथा  रसायन  शोर  उर्वरक

 मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (क)  तेल  तथा  प्राकृतिक  गैस  की  खोज

 के  लिय  गुजरात  में  कितने  नये  स्थान  चुने
 गये  हैं  और  कितने  नये  कुप्रों  स ेतेल  तथा

 मैस  मिलने  को  सम्भावना  है  ;

 (ख)  गुजरात  में  मिलने  वाले  तेल

 प्र  राज्य  सरकार  को  प्रतिबरल  कितनी

 रायल्टी  दी  जाती  है  श्रौर  उनकी  वाषिक

 रायल्टी  कितनी  दी  जाती  है;  और

 (ग)  क्‍या  राज्य  सरकार  ने  तेल

 पर  रायल्टी  बढ़ाने  की  मांग  की  है  और

 इस  पर  केन्द्रीय  सरकार  की  क्‍या  प्रतिक्रिया

 है  ?

 पेट्रोलिकक्‍म  तया  रसायन  श्र  उर्वरक

 मंत्ञालथ  में  राज्य  मंत्री  (श्री  जनेश्वर  सिश्र  )  :

 (क)  इस  समय  श्रो एन  जी  सी  गुजरात
 में  तीन  नये  स्थलों  पर  खुदाई  कर  रही  है।

 इसके  अतिरिक्त  भविष्य  में  गुजरते  में

 अच्वे ब गात्मक  खुदाई  के  लिये  ie  और  नये

 स्थलों  का  भी  चयन  किया  गया  है।  यह

 कहना  कठित  है  किइन  स्थलों  में  हाईड्रो-
 कार्जन्स  हैं  या  नहीं

 (ख)  और  (7).  8  सितम्बर,  976

 दे  कच्चे  तेल  और  'केसिंग  हेड  कन्डेन्सेन्ट”  पर

 ण्यल्टी  ही  RCS  ्  से  बढ़ा
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 कर  42  रुपये  प्रति  मीटरी  टनकी  गई
 थी  ।  तेल  (विनियमन  एवं  विकास)
 प्रधिनियम  i948  की  घधाराझों  अन्तरगत
 रायल्टी  की  दर  में  चार  वर्षों  में  केवल  एक
 बार  वृद्धि  की  जा  सकती  है।.  गुजरात
 सरकार  ने  रायल्टी  में  भ्रौर  भ्रधिक  वृद्धि
 के  लिये  भ्रनुरोध  किया  था।  .  उन्हें
 सूचित  किया  गया  है  कि  i980%  वर्तमान
 दर  के  पुनशवलोकन  तक  वर्तमान  स्थिति
 जारी  रहेगी  1

 राज्य  में  कच्चे  तेल  के  उत्पादन  के  वर्तमान

 स्तर  पर  गुजरात  सरकार  को  कच्चे  तेल

 पर  रायल्टी  की  राशि  7  करोड़  रुपये

 प्रति  वर्ष  है  |

 Road  under  bridge  near  Arkonam
 Railway  Station

 3682.  SHRI  0  V.  ALAGESAN:  Will
 the  Minister  of  RAILWAYS  be  pleased
 to  state:

 (a)  is  it  not  a  fact  that  the  road-
 under-bridge  under  the  Railway  line
 consisting  of  2  spans  of  l0  ft.  each
 near  Arkonam  Railway  Station  on  the
 Southern  Railway  is  too  narrow  for
 present  day  road  traffic  and  causing
 traffic  hazards;

 (b)  was  any  representation  made  to
 the  Hon’ble  Railway  Minister  when
 he  visited  the  place  by  the  public  that
 the  bridge  should  be  widened  by  the
 Railway  and  if  so,  what  is  his  res-
 ponse;  and

 (c)  as  per  extent  rules,  it  is  not  the
 responsibility  of  the  Railway  autho-
 rities  to  widen  the  Railway  portion  of
 the  under-bridge  at  their  cost  and  the
 responsibility  of  the  Road  authorities
 is  to  take  care  of  the  road  portion
 only  outside  the  Railway  limits?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE
 MINISTRY  OF  RAILWAYS  (SHRI
 SHEO  NARAIN):  (a)  There  has  no
 doubt  been  increase  in  the  road  traffic
 passing  through  the  under-bridge  but
 no  specific  traffic  hazards  have  been
 reported.
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 (b)  A  representation  was  received
 from  the  Presiderit,  Janata  Party,
 Town  Organization,  Arkonam  for
 rebuilding  the  road  under-bridge  at
 Palanipet  and  he  has  been  advised
 that  as  the  road  under-bridge  is  in  a
 satisfactory  condition,  it  does  not
 require  rebuilding,

 (c)  As  per  extant  rules,  proposals
 for  widening  of  the  existing  road
 under-bridges  to  cater  to  the  increased
 road  traffic  are  considered  subject  to
 the  State  Government/Local  Autho-
 rity’s  bearing  the  entire  cost  thereof.
 No  firm  proposal]  has  so  far  been
 receiveq  either  from  the  State  Gov-
 ernment  or  the  Arkonam  Municipality
 for  the  widening  of  the  road  under-
 bridge  at  Arkonam,

 Assistant  Offieers  in  Railway  adminis-
 tration

 3683.  SHRI  है.  D.  GATTANI:  Will
 the  Minister  of  RAILWAYS  be  pleased
 to  state:

 (a)  whether  there  are  a  number  of
 Class  I  Officers  known  es  ‘Assistant
 Officers’  in  the  Railway  Administra-
 tion  who  were  recruited  by  the  Union
 Public  Service  Commission  through
 the  process  of  interview  0  to  22  years
 ago  and  who  for  no  fault  of  theirs  are
 still  temporary;

 (b)  if  so,  their  number;

 (c)  whether  persons  recruited  years
 after  them  by  the  same  Commission
 on  the  same  or  similar  posts  through
 written  examination  have  been  made
 senior  to  them  and  for  what  reasons;
 and

 (d)  when  do  the  Government  pro-
 pose  to  confirm  the  services  of  the
 above  mentioned  temporary  officers?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE
 MINISTRY  OF  RAILWAYS  (SHRI
 SHEO  NARAIN):  (a)  and  (b).  4089

 Temporary  Officers  who  were  neither
 in  Class  I  nor  in  Class  II  ie.,  “Un-
 classified”  were  recruited  from  4955
 to  १968  and  only  303  of  them  are  now
 left  to  be  confirmed  in  Class  ह
 Junior  Scale.

 (९)  Officers  recruited  directly
 against  permanent  Class  I  cadre  on
 the  basis  of  the  Competitive  Examin®-
 tions  conducted  by  the  Union  Public
 Service  Comnmftission  have  been  con-
 firmed.

 (d)  The  Government  have  recently
 increased  substantially,  the  annual
 quota  for  confirmation  in  Class  I/
 Junior  Scale  of  Temporary  Officers.
 lt  is  expected  that  the  remaining
 officers  would  be  confirmed  in  about
 4  years  time.

 It  is  also  proposed  to  absorb  per-
 manently  a  number  of  these  officers  jn
 Indian  Railway  Stores  Service  and
 Indian  Railway  Personne]  Service.

 Sleeper  Bogies  on  Manmad  Zone

 3684.  SHRI  BALASAHEB  VIKHE
 PATIL:  Will  the  Minister  of  RAIL-
 WAYS  be  pleased  fo  state  that  the
 Minister  proposes  to  increase  thé
 number  of  sleeper  bogies  on  MAN-
 MAD  zone  from  Ahmednagar  or  not,
 if  so,  please  indicat.  the  exact  plan?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE
 MINISTRY  OF  RAILWAYS  (SHRI
 SHEO  NARAIN):  There  is  no  such
 proposal  under  consideration  at
 present,

 Distribution  of  Ammonium  Sulphate
 by  F.C.

 3685.  SHRI  SARAT  KAR:  Will  the
 Minister  of  PETROLEUM  AND
 CHEMICALS  AND  FERTILIZERS  be
 pleased  to  state:

 (a)  whether  the  principle  of  distri-
 bution  of  Ammonium  Sulphate  to  the
 dealers  of  Orisga  by  the  F.C.I,  of  India
 limited  is  in  keeping  with  the  policy
 of  F.C.I.  towards  other  States;

 (b)  whether  there  was  any  discri-
 pancy  in  the  total  quantity  of  Ammo-
 nium  sulphate  supplied  to  Orissa,
 Bihar,  West  Bengal  and  Andhra  Pra-
 desh  during  last  two  years;  and

 (c)  whether  the  dealerships  of  some
 have  been  cancelled  in  Orissa  during
 emergency  without  any  reason  and
 rhyme?
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 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE
 MINISTRY  OF  PETROLEUM  AND
 CHEMICALS  AND  FERTILIZERS
 (SHRI  JANESHWAR  MISHRA):  (७)

 to  (c).  The  information  is  being
 collected  and  will  be  laid  on  the
 Table  of  the  House,

 बिहार  का  पिछड़ा  क्षेत्र

 3686.  डाज  रामजी  सिह  :  गया

 रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (क)  क्या  सरकार  की  जानकारी

 है  कि  बिहार  के  संताल  परगना  जिले  के

 ग्रदिवासी  क्षेत्र  के  मेहरामा  महागामा

 तथा  बुसारी  जोर  ब्लॉकों  में  22  मील  के

 #27  में  44,000  मिलियन  टम  कोयला

 (ईस्टर्न  कोल  फील्डस  लिमिटेड),  बहुत

 बड़ी  मात्रा  में  चाइना  कले  स्टोन  चिप्स  जंगल

 की  साबि घान,  बीडी  के  पत्ते  आदि  के

 विशाल  निक्षेत  हैं  ;

 (ख)  यदि  हां,  तो  क्‍या  इस

 पिछड़े  परन्तु  खनिज  सम्भावनाओं  से  परिपूर्ण
 आदिवासी  क्षेत्र  में  रेलवे  लाइनें  न  बिछाना

 राष्ट्रीय  हित  के  विरुद्ध  हैं;

 (ग)  यदि  हां,  तो  क्या  इस  क्षोत्र

 को  आगामी  ब्  को  योजना  में  शामिल

 किया  जायेगा  ;  ा

 (घ)  कया  प्रस्तावित  भागलपुर-
 देवघर  लाइन  (बास्ता  पीटपती  तथा

 लत॒मटिया)  को  हैपरीहा  लाइन  से  जोड़मा

 उपयुक्त  होंगा  ?

 रेल  मेत्रालन  में  राज्य  मंत्री  (श्री  शिव

 नारायण)  :  (क)  से  (घ).  विहार
 के  संथाल  परगना  जिला  में  खनिज  निक्षेय्रों  के

 सम्त्रन्ध  में  सकार  अबगत  है।  मंदारहिल
 से  दुमका,  दुमका  से  सैथिया,  दुमका  से

 बैचेन  थधोम  (देव॑वर),  दुमका  से  मधंपुर
 शा  दुमका  से  रामपुरहाट  तक  एक  नवी

 बड़ी  लाइन  के  लिए  टोह  इंजीनिर्यारिग
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 सहित  यातायॉति  सर्वेक्षण  किया  गयी  |

 मंदारहिल,  और  बैद्यमायधाम  (देवघर)
 के  बीच  एक  सीधी  बडौ  लॉइन  बिछाने

 के  सर्वेक्षण  को  रेलवं  के  इस  वर्ष  के  बंजैंट

 में  सम्मिलित  किया  गया  है  श्रौर  उसे  शीघ

 ही  शुरु  किया  जायेगा।  पिरफैती  रेल  के

 पहले  ही  जुड़ा  हा  है  जौर  मंदा  रहिल
 श्रौर  दुमका  के  बीच  प्रस्तावित्त  रेल  लाइन

 से  हंसडहा  भी  उससे  जुड़  जायेगा  ।  इन

 लाइनों  के  सम्बन्ध  में  श्रन्तिम  निर्णय  झ्भी

 तक  नहीं  किया  गया  है।

 Improvement  jn  Railway  Cuteriig
 and  vending  Establishments

 3687.  SHRI  §.  K.  SARDA:  Will  the
 Minister  of  RAILWAYS  be  pleased
 to  state:

 (a)  whether  jit  is  a  fact  that  the

 Inspectors;/Managerg  and  other  em-
 ployees  of  the  Catering  and  Vending
 Establishments  have  their  almost  all
 meals  and  refreshments  from  the
 items  daily  cooked  for  supply  to  the
 travelling  public;

 (b)  whether  this  has  caused  dete-
 rioration  jn  the  supply  of  cooked  food
 articles;  to  the  travelling  public;  and

 (९)  what  preventive  steps  are  being
 taken  to  remedy  the  situation  and  to
 improve  the  quality  of  food  articles
 supplied  to  the  travelling  public?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE
 MINISTRY  OF  RAILWAYS  (SHRI
 SHEO  NARAIN):  (a)  On  the
 Southern  Railway  only,  Managers,
 Assistant  Managers,  Cooks  Bearers/
 Servers  and  Cleaners  working  in
 static  catering  units,  who  were
 appointed  p¥lor  to  l4th  September,
 955  are  being  supplied  free  food  on  a
 prescribed  scale  as  per  their  service
 conditions.  The  staff  working  in
 dining  cars  while  they  are  on  duty
 during  the  run  of  the  trains  are  given
 food  oh  prescribed  scales  and  in  lieu

 they  are  ptid  only  half  of  the  daily
 travelling  allowaride  admissible  to
 themn  ufider  the  rules.  No  other  staff
 get  free  food  from  the  catéring  esta-
 blishments.
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 (b)  No,

 (९)  Does  not  arise.

 Transfer  of  Managers/Inspectors  in
 Catering  and  Vending  Establishments

 at  Allahabad

 3688.  SHRI  s.  K,  SARDA:  Will  the
 Minister  of  RAILWAYS  be  pleased  to
 state:

 (a)  whether  it  is  g  fact  that  the
 sweets  and  othe,  eataBles  items  are
 being  daily  sent  free  of  charge  to  the
 Senior  officers  especially  belonging  to
 Commercial  Branch  by  Managers  /
 Inspectors  of  Catering  and  Vending
 Establishments.

 (b)  if  so,  whether  the  Railways  had
 ever  trieq  to  exercise  surpriga  checks
 through  Vigilance  Departmen;  to  stop
 these  malpractices;  and

 (c)  whether  Government  would
 transfer  the  Managers;Inspectors  em-
 ployed  in  Catering  and  Vending  es-
 tablishments  staying  at  Allahabad
 station  over  three  years  to  root  out
 these  corrupt  practices?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE
 MINISTRY  OF  RAILWAYS  (SHRI
 SHEO  NARAIN):  (a)  No.

 (9)  Does  not  arise.  However,  Rai!-
 way  Vigilance  frequently  conduct
 surprise  dhecks  on  the  working  of
 the  Catering  Establishments  with  a
 view  to  detect  malpractices/irregulari-
 ties.  During  these  checks  malpractices
 of  the  type  mentioned  in  part  (a)  of
 the  question  have  not  come  to  notice.

 (९)  There  is  no  policy  rgarding
 transfer  of  staff  after  three  years.
 However,  wherever  cosidered  neces-
 sary,  Catering  staff  are  transferred  in
 the  interest  of  the  administration.  The
 same  policy  will  apply  to  Allahabad
 Station  and

 any
 Catering  staff  coming

 to  adverse  notice  there.

 326

 इल/हाबाद  _डिवोजन  में  स्टेशनों  पर  भोले

 धौरे  पासलों  के  लिए  ढके

 3689.  श्री  एस०  के०  शारदा  :

 क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि  :

 (क)  क्या  इलाहाबाद  डिवीजन  में  सभी

 स्टेशनों  पर  माल  और  पासंजों  के  ठेके

 सहकारी  समितियों  कों  दिये  गये  हैं  श्नौर

 क्या  अधिकाश्यों  ने  उपरोक्त  सहकारी
 समितियों  के  साथ  सांथगांठ  करके  मनमर्जी

 से  दरें  निर्धाध्ति  की  हैं;

 (ख)  क्‍या  यह  संच  है  कि  कानपुर
 गोदाम  श्रीर  जी  ट्रांसशिपमंट  शैड  के  लिए

 5  रुपए  30  पैसे  की  दैनिक  मजूरी  की  दर

 से  ठेके  दिये  गये  थे जबकि  उक्त  समितियां

 अपने  श्रमिकों  को  6  रुपए  50  पैसे

 की  दश  से  दैनिक  मजू्री  का  भुगतान
 कर  रही  है  प्र"  फिः  भी  लाभ  अजित

 कर  रही  है  r

 (ग।  क्‍या  यह  सच  है  कि  ठेकेदारों

 के  लिए  दरों  की  तुलना  में  इन  संमितियों

 की  दरों  में  200-500  प्रतिशत  की  वृद्धि
 की  गई  है  जब  कि  श्रमिकों  की  मजरी

 में  कोई  आ्रानु  तिक  वृद्धि  नहीं  हुई  ;  शौ

 (घ)  क्या  सरकार  टेंडर  श्रामंत्रित

 फरेगी  और  वास्तविक  दरों  का  निर्धारण

 करेगी  ताकि  रेलवे  को  श्र्ब  हो  रही  हानि

 दोबाशन  हो

 रेल  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  पश्च  शिव

 नारॉयग)  इलाहाबाद  मंडल  के  स्टेशनों  पर

 अपेक्षित  माल  ब्रौर  पासल  सम्हजाई  ठेके  सह-

 कारी  समितियों  को  झ्राबंटित  कर  दिये  गये  हैं;

 दरों  का  निर्धारण  दर  सिध.रण  समिति  द्वौशा

 किया  जाता  है।  जिसमें  लेखा  अधिकारी

 सहित  4  प्रवर  अधिकारी  होते  हैं।  दरें

 स्थानीय  मज्री  दर  भ्रार  पार्सल  की  सम्हंगाई

 के  लिए  अपेक्षित  आदमियों  की  भौसते
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 संख्या  को  ध्यान  में  रखकर  निर्धाश्ति
 की  जाती  हैं;  माल  सम्स्लाई  की  दरें  उजा  रती
 दर  प्रणाली  प्  निर्वाश्ति  की  जाती  है

 (ख)  कान१२  सैंट्रल  माल  शेड़  और

 जुही  यानान्तरण  शेड  पर  माल  सम्हलाई
 ठेके  उजरती  द्  प्रणाली  के  आधार  परन

 कि  प्रति  व्यक्ति  दिन  के  आधार  पर,
 दिये  गये  हैं

 (ग)  जी  नहीं

 (ध)  जी  नहीं  !

 Ticketless  Travellers

 3690.  SHRI  S.  K.  SARDA:  Will  the
 Minister  of  RAILWAYS  be  pleased  to
 state:

 (a)  the  number  of  checks  con-
 ducted  by  the  Senior  Divisional  Com-
 mercia]  Superintendent,  Northern
 Railway,  Allahabad,  to  detect  ticket-
 less  travellers  during  the  period  June,
 976  to  October,  4977  monthwise  se-
 parately;

 (b)  the  amount  of  travelling  allow-
 ance  paiq  to  the  Senior  Divisional
 Commercial  Superintendent  exclusi-
 vely  for  conducting  these  checks  dur-
 ing  the  above  mentioned  period
 month-wise  separately  together  with
 the  number  of  persons  detecteqd  and
 amounts  realised  from  them;

 (०)  whether  publicity  through  Press
 was  done  by  the  Officer  concerned
 after  these  checks  to  highlight  his
 achievements;  and

 (d)  whether  suitable  reward  has
 been  given  to  the  Officer  concerned
 for  his  jnitiative  to  give  high  earnings
 and  if  not,  the  reasons  therefor?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE
 MINISTRY  OF  RAILWAYS  (SHRI
 SHEO  NARAIN):  (a)  and  (b).  5,277
 checks  against  ticketless  travel  were
 conducted  in  Allahabad  Division  of
 the  Northern  Railway  during  the  pe-
 riod  June,  976  to  October,  977  under

 DECEMBER  13,  977  Written  Answers  728

 the  overall  guidance  and  direction  of
 the  Senior  Divisional  Commercial
 Superintendent  Allahabad.  Out  of
 these,  two  checks  on  12-8-1977,  were
 supervised  personally  by  the  Senior
 Divisional  Commercial  Superintendent
 Northern  Railway,  Allahabad.  During
 these  two  checks  7l  passengers  were
 apprehended  for  irregular  travel  and
 a  sum  of  Rs.  59.40  was  realised  as
 railway  dues.  In  addition,  a  sum  of
 Rs.  325/.  was  realised  as  judicial
 fine,  No  travelling  allowance  was
 claimed  by  the  Senior  Divisional  Com-
 mercial  Superintendent,  Allahabad  for
 these  checks.

 (c)  Yes.  Some  newsmen  were  brief-
 ed  to  create  an  impact  on  the  ticket-
 less  travellers.

 (d)  No.  The  checks  were  exercised
 in  the  nama]  course  of  duties.

 Stoppage  of  Trains  on  Pathankot-
 Joginder  Nagar  Section  at

 Panchrukhi

 3691.  SHRI  DURGA  CHAND:  Wi!
 the  Minister  of  RATLWAYS  be  pleased
 to  state:

 (a)  whether  it  is  8  fact  that  the  Ex-
 press  Train  on  Pathankot-Joginder
 Nagar  Section  of  Northern  Railway
 does  not  stop  at  Panchrukhi  and  othe;
 important  stations;

 (b)  if  so,  whether  the  Government
 have  received  any  complaint  in  this
 behalf;  and

 (c)  if  so,  what  are  the  details  there-
 of  and  by  when  the  train  will  start
 stopping  at  Panchrukhi_  station  and
 other  similar  important  stations?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE
 MINISTRY  OF  RAILWAYS  (SHRI
 SHEO  NARAIN):  (a)  Out  of  3  trains
 one  pair  namely  1PB/4PB  Pathankci-
 Baijnath  Paprola  is  being  run  as  a
 fast  passenger  service  and  this  train
 does  not  stop  at  Panchrukhi  and  nine
 other  intermediate  stations.

 (b)  Yes.

 (c)  Provision  of  stoppages  at  Panch-
 rukhi  and  other  stations  is  under  ex-
 amination  and  action  as  found  justified
 and  feasible  will  be  taken.
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 Higher  Grades  to  ‘Hawker  and  Beggar
 Checkers’

 3692,  SHRI  PUNDALIK  HARI  DAN.
 WE:  Wil]  the  Minister  of  RAILWAYS
 be  pleased  to  state:

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  the
 allotment  of  higher  grades  of  pay  to
 ‘Hawker  &  Beggar  Checkers’  jn  the
 Commercial  Department  of  Railways
 is  pending  before  the  Government  and
 G.M,  (Bombay  V,T.)  since  last  twelve
 years  and  more;

 (b)  what  are  the  reasons  for  the
 delay  of  decision;  and

 (c)  when  the  final  decision  shall  be
 taken?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  "HE
 MINISTRY  OF  RAILWAYS  (SHRI
 SHEO  NARAIN):  (a)  This  category  of
 staif  has  been  demanding  a_  higher
 scale  since  1964.

 (b)  and  (ce).  Hawker  and  Beggar
 Checkers  are  in  class  IV  and  have
 been  allotted  ‘the  revised  scale  of
 Rs.  20—270.  There  is  no  justification
 for  allotting  them  the  higher  Class  TII
 senate  of  Rs.  2640—400  applicable  to
 Ticket  Collectors.  However,  as  this
 category  has  no  scope  for  further  ad-
 vancement,  the  possibility  of  creating

 S.No.  Date  Name  of  Chairman

 a  20  per  cent  selection  grade  is  under
 consideration.

 ‘Representations  from  Maharashtra
 Bar  Council

 3693.  SHRI  PUNDALIK  HARI  DAN-
 WE:  Will  the  Minister  of  LAW,  JUS-
 TICE  AND  COMPANY  AFFAIRS  be
 pleased  to  refer  to  the  reply  given  to
 the  Unstarred  Question  No.  245  _  re-
 garding  Representations  from  Chair-
 man,  Maharashtra  Bar  Council  (Bom-
 bay)  on  Zist  June  977  and  state:

 (a)  whether  Government  have
 taken  action  on  the  ten  representa-
 tion,  received  during  a  periog  of  Oc-
 tober,  974  to  May,  977  from  the
 Chairman  of  Maharashtra  Bay  Coun-
 cil,  Bombay;

 (b)  if  so,  when  and  the
 thereof;  and

 nature

 (c)  if  not,  what  are  the  reasons  for
 long  delay  and  when  the  action  is
 likely  tno  be  taken?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE
 MINISTRY  OF  LAW,  JUSTICE  AND
 COMPANY  AFFAIRS  (SHRI  NAR
 SINGH  YADAV):  (a)  to  (c).  Particul-
 ars  of  the  ten  representations  received
 from  the  Chairman,  Bar  Council  of
 Maharashtra  arc  as  under:

 Brief  contents  of  the  Represen-  Action  taken/Remarks.
 tations.

 I  2  3  +

 i.3-2-75  Sh.  J.H.  Dalal  Request  for  grant  of  financial  These  were  replied  vide  our
 aid  to  undertake  legal  aid  letter  No.  6(2)/75-I.C.  dt.
 scheme  framed  by  the  State  29-9-75  stating  that  this  Mi-
 Bar  Council.  The  _  repre-  nistry  had  no  funds  from
 sentations  was  addressed  to  which  grants  would  be  made
 the  Law  Minister.  to  the  Bar  Council  of  Ma-

 harashtra.  However  the
 2.  I9-2-75  Do.  Representations  addressed  to  general  question  of  giving

 the  Finance  Minister  on  the  legal  aid  to  the  poor  is  curren-
 above  subject.  tly  under  consideration  in

 the  light  of  the  Bhagwati
 3.  14-79-75  Do.  Representations  addressed  to  Committee's  recommenda

 the  Prime  Minister  on  the
 above  subject.

 tions  which  are  under  exami-
 nation  of  the  Government.
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 I  2  3

 4.  22-10-74  Sh.  J.H.  Da'al  Request  to  bring  into  force  This  matter  is  still  under  exa-
 Section  go  of  the  Advocates  —s  mination  in  consultation  with
 Act,  1961.  the  Supreme  Court  and  con-

 cerned  other  Ministries  of  the
 5.  242-75,  Do.  Representation  addressed  tothe  Government.

 Law  Minister  on  the  above
 subject.

 6.  rg-t0-76  Sh.  B.N.  Deshmukh  Request  for  the  amendment  of  Sec.  8  of  the  Act  has  been  am
 Section  8  of  the  Advocates  ended  by  Advocates  Amend-
 Act,  1961  so  as  to  provide  ment  Ordinance,  1977,  maki-
 that  the  term  of  the  Bar  ing  the  term,  of  the  Bar  Coun-
 Council  should  be  six  years  cil  one  of  five  years  for  the
 instead  of  the  existing  term  existing  4  years.  The  Ordi-
 of  4  years.  nance  will  be  replaced  by  an

 Act.  The  Advocates  (Am-
 endment)  Bill,  1977  has  al-

 4.  i9--76  Sh.  R.W.  Adik.  Representation  on  the  above  ready  been  passed  by  both  the
 subject.  Houses  and  is  awaiting  the

 assent  of  the  Preisdent.
 8.  25°97  Do.  Representation  on  the  above

 subject.

 9.  29-12-76  Sh.  R.W.  Adik.  Consequent  on  the  abolition  of  No  action  is  being  taken  by  the
 the  dual  system  by  the  Ad-  Government  asin  this  matter
 vocates  (Amendment  Act),  action  can  be  taken  only  by
 1976,  the  Bombay  High  the  High  Courtof  BOMBAY.
 Court  has  amended  its  Or-
 ginal  Side  Rules.  The
 Chairman,  Bar  Council  is
 objecting  to  the  amendment
 of  the  Original  Side  Rules.
 This  representation  was
 addressed  to  the  Law  Minis-
 ter.

 I0.  gi-12-76  Do.  This  representation  was  add-
 ressed  to  Sh.  Om  Mehta,
 former  State  Minister,  Minis-
 try  of  Home  Affairs,  on
 the  same  lines.

 Trade  Mark  of  Bharat  Refineries  in
 Devnagari

 3694.  SHRI  PUNDALIK  HARI  DAN-

 WE:  Wiil  the  Minister  of  PETROLEUM
 AND  CHEMICALS  AND  FERTILI-
 ZERS  be  pleased  to  refer  to  the  reply
 given  to  Unstarred  Question  No.  4052
 on  trade  mark  of  Bharat  Refineries  on
 9th  July,  977  and  state:

 (a)  whether  Government  have
 taken  a  final  decision  jn  the  matter
 of  the  trade  mark  of  Bharat  Refineries
 in  Devnagari;

 (b)  ig  so,  when;  and

 (c)  if  not,  the  reasons  of  the  delay
 and  now  when  it  shall  be  taken?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE
 MINISTRY  OF  PETROLEUM  AND
 CHEMICALS  AND  FERTILIZERS
 (SHRI  JANESHWAR  MISHRA):  (a)
 to  (९).  M/s,  Bharat  Petroleum  Corpo-
 ration  Limited  (formerly  Bharat  Refi-
 neries  Limited)  have  selected  in  Nov-
 ember,  977  an  “Enblem”  which  has

 no  script  on  it.  They  have  also  selec-
 ted  “Bharat  Petroleum”  as  their  Logo
 which  will  be  use@  both  in  the  Roman
 and  Devnagari  script.

 Progresg  shown  by  Public  Sector
 Refineries

 3695.  SHRI  D.  B.  CHANDRE  GOW-
 DA:  Will  the  Minister  of  PETROLEUM
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 AND  CHEMICALS  AND  FERTILI-
 ZERS  be  pleased  to  state:

 (a)  the  details  relating  to  the  pro-
 gress  regarding  the  profit/loss  shown

 by  the  public  sector  refineries  annu-

 ally  during  last  three  years;  and

 (b)  the  steps  Government  have
 taken  to  make  them  more  profitabie?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE
 MINISTRY  OF  PETROLEUM  AND
 CHEMICALS  AND  FERTILIZERS
 (SHRI  JANESHWAR  MISHRA):  (a)
 and  (b).  The  details  regarding  the  pro-
 fit  and  loss  of  the  Public  Sector  Re-
 fineries  are  being  collected  and  will  be
 laid  on  the  Table  of  the  House.

 Assistants  iy  Railway  Board’,  Offices

 3696.  SHRI  BALAK  RAM:  Wil!  the
 Minister  of  RAILWAYS  be  pieased  to
 state:

 (a)  whether  it  is  q  fact  that  Gov-
 ernment  had  received  a  representa-
 tion  in  the  month  of  August-Septem-
 ber,  977  regarding  grievances  of
 Assistants  in  the  Railway  Board’s
 offices  recruited  from  zonal  railways;
 and

 (b)  if  so,  what  action  had  been
 taken  by  Government?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE
 MINISTRY  OF  RAILWAYS  (SHRI
 SHEO  NARAIN):  (a)  Yes.  An  unsign-
 ed  representation  was  received  from
 scme  Assistants  recruited  from  the
 railways  requesting  for  recasting  of  the
 relative  seniority  of  Assistants  in  the
 Railway  Board’s  office.

 (b)  The  said  representation  has  been
 examined  and  it  has  been  held  that
 the  relative  seniority  of  Assistants
 having  already  been  decided  in  964
 in  consultation  with  a  Statutory  Body
 like  U.P.S.C.  and  having  also  been
 looked  into  by  the  Supreme  Court  of
 India  on  submission  of  “writ  petitions
 by  some  Assistant  of  fhe  Board’s  office
 which  were  later  dismissed  as  with-
 drawn  by  the  Hon'ble  Supreme  Court,

 70  scope  is  now  left  for  re-opening  of
 this  issue.
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 Exploration  of  Mahanadi  Delta  by  Oil
 India  Ltd.

 3697.  SHRI  K.  MALLANNA:  Will
 the  Minister  of  PETROLEUM  AND
 CHEMICALS  AND  FERTILIZERS  be
 pleased  to  state:

 (a)  whether  Government  has  grant-
 ed  a  licence  to  the  joint  sector  Oil
 India  Limited  for  onshore  and  off-
 shore  petroleum  exploration  of  the
 Mahanadi  Delta;  and

 (b)  if  so,  the  details  regarding  the
 agreement?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE
 MINISTRY  OF  RETROLEUM  AND
 CHEMICALS  AND  FERTILIZERS
 (SHRI  JANESHWAR  MISHRA):  (a)
 and  (b).  Oil  India  Limited  have  been
 informed  that  the  Government  have  no
 objection  to  the  grant  of  Petroleum  Ex-
 ploration  Licence  covering  an  areas  of
 31,000  square  kilometers  including
 12,000  square  kilometers  off-shore  in
 Mahanadj  Delta  area.  Oil  India  Limi-
 ted  have  since  submitted  an  applica-
 tion  for  grant  of  a  Petroleum  Explo-
 ration  Licence  for  an  off-shore  area
 measuring  12,000  square  kilometers.

 स्थायीकरण  योजना

 3698.  श्री  फूलचन्द  वर्मा  :  क्‍या

 रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (क)  रेलवे  के  प्रत्येक  जोन  में  स्थायी-

 करण  योजना  कब  लागू  की  गई  तथा  इस

 योजना  के  अ्नन्तगंत  क्‍या  लक्ष्य  निर्धाश्ति

 किये  गये  हैं  तथा  ब  तक  उपलब्ध  कराये

 लाभों  एवं  सुविधाशों  का  ब्यौरा  क्‍या  है  ;

 (ख)  रेलवे  में  लाइसेंस  प्राप्त  कितने

 कुली  हैं  ब्ौर  उनमें  से  ऐसे  कितने  कुली

 हैं  जो  रेलवे  में  स्थायीकरण  योजना  के

 श्रन्तगंत  कार्य  कर  रहे  हैं  और  ऐसे  कितने

 कुली  हैं  जो  अभी  प्रत्येक  स्टेशन  पर  ठकेदारों

 की  सहकारी  समितियों  के  श्रन्तगंत  कार्य  कर

 रहे  हैं;

 ’
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 (7)  क्या  यह  सच  है  कि  निहित
 स्वार्थों  के  प्रभाव  के  कारण  सरकार  इन
 स्टेशनों  पर  ठेका  पद्धति  समाप्त  नहीं
 कर  रही  है  जिससे  सहकारी  समितियों

 के  नाम  पर  वर्षों  तक  कुलियों  का  शोषण

 होता  रहेगा  ;  और

 (घ)  सरकाश  का  विचार  इन

 लाइसेंस  प्राप्त  कुलियों  को  'स्थायीकरण

 योजना  के  अन्तर्गत  कब  तक  लाने  का  है

 जो  रेलवे  के  अधीन  नहीं  हैं।

 रेल  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  (श्रीशिव
 नारायण  )  :  (क)  से  (घ)  सूचना

 इकट्ठी  की  जा  रही  है  शौर  सभा  पटलपर

 रख  दी  जायेगी।

 Rates  Fixed  for  Parcel  Handling  work
 at  Moghalsarai

 3690,  DR.  LAXMINARAYAN  PAN-
 DEYA:  Wili  the  Minister  of  RAIL-
 WAYS  be  pleased  to  state:

 (a)  the  details  of  item-wise  rates
 fixed  by  Eastern  Railway  Authorities
 for  Parcels  handling  work  at  Moghal-
 sarai  awarded  in  favour  of  Railway
 Station  Porters  Cooperative  Labour
 Contract  Society  Limited,  Allahabad;

 (b)  whether  in  addition  to  parcel
 handling  work  the  Society  is  also  obli-
 ged  to  perform  certain  miscellaneous
 items  of  work  for  which  lumpsum
 payment  per  month  is  made  to  them;

 (०)  if  so,  the  details  of  miscelia-
 neous  items  of  work  which  the  Society
 is  required  to  perform  and  what  pay-
 ment  is  made  for  such  services;  and

 (d)  how  much  security  deposit  Ras
 been  fixed  for  the  contract  and  the
 manner  in  which  he  same  was3/is
 being  recovered  from  the  Society?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE
 MINISTRY  OF  RAILWAYS  (SHRI
 SHEO  NARAIN):  (a)  Item-wise  rates
 fixeq  for  Parce!  Handling  work  at  Mo-
 ghalsarai.
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 Items  Rates  per  3  09
 Quin  tals

 Rs.
 (i)  Loading  of  parcels  and  lug-

 gage  from  platform,  Godowns
 Shed  to  vans  or  trains  as  de-
 tailed  in  Clause  2(i)  of  the
 agreement  irrespective  of  lead,
 lift  and  time.  75°50

 (ii)  Unloading  of  Parcels  and
 luggage  from  trains  or  vans  tw
 platforms  and  lawns,  sheds  as
 detailed  in  Clause  2(i)  of  the
 agreement  irrespective  of  lead,
 lift  and  time.  I0'00

 (iii)  Transhipment  of  luggage  and
 parcels  from  one  van  to  ano-
 ther  and  from  one  train  to
 another  and  irrespective  of
 lead,  lift  and  time  including
 unloading,  sorting,  stacking  on
 the  platform  or  in  the  sheds  or
 godowns  and  carrying  to
 another  platforms  and  check-
 ing  before  final  despatch  when
 necessary,  as  also  repacking  of
 vans,  comprising  unloading,
 reloading  including  sorting
 and  restoring  etc..  नि  35°00

 (hr)  Yes.

 (c)  (1)  Sweeping  and  cleaning
 wagons  or  vans  before-loading.

 (2)  Placing  and  removing  from  wei-
 ghing  machines  outward  parcels  and
 lugeeges  which  are  to  be  weighed  or
 re-weighed.

 ९)  Placing  on  and  removing  from
 weighing  machines  inward  parcels  and
 lugeazes  which  are  to  be  weighed  or
 re-weighed,

 (4)  Ciosing  and  assisting  in  sealing
 of  vutward  wagons  or  vans.

 (5)  (a)Stacking  of  parceis  and  lug-
 gages  cte.  at  particular  places  in  ihe
 parcels  sheds,  lost  properties  offices  or

 On  Kailway  platform.  no  extra  remu-
 neration  being  paid  to  the  contractors
 for  loads  considered  normal  dy  ithe
 Railwuy  Admn.

 (5)  (b)  Re-stacking,  sorting  and  oF
 re-surting.
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 (6)  Placing  or  assisting  to  place  wa-
 gons  or  vans  in  position  for  loading
 ang  unloading  under  the  supervision  of
 a

 traffic
 official.

 (7)  Sheeting  and  unsheeting  wagons
 or  vans.

 (8)  Handling  of  packages  in  the  Go-
 downs  to  enable  inventory  of  parcels
 and  luggages  to  96  taken  by  Railway
 staff,

 (9)  Repacking  of  goods—from  van  to
 van  in  SQT  Van  Goods  Trains  includ-
 ing  repacking  of  road  vans.

 (10)  Such  other  minor  duties  as  are
 found  necessary  for  the  effective  per-
 formance  cf  the  foregoing  duties.

 (Jl)  Handling  of  cash  safe,

 A  fixed  lumpsum  amount  of
 Rs.  368.00  per  month  is  paid  for  the
 above  work.

 (d)  Rs.  4,104.00.  The  Security
 money  is  recoverable  at  the  rate  of  5
 per  cent  from  each  bill  till  the  full
 amount  is  recovered.

 Alleged  Missing  Letters  and  Files

 3700.  DR.  LAXMINARAYAN  PAN.
 DEYA:  Will  the  Minister  of  RAIL-
 WAYS  be  pleased  to  state:

 (a)  whether  photo-stat  copies  of
 letters  written  by  Private  Contractors
 to  the  Railway  authorities  were  sub-
 mitted  by  the  Secretary  of  Railway
 Station  Porters  Cooperative  Labour
 Contract  Society  Ltd.  Allahabad,

 along  with  their  complaints  to  the
 Personnel  and  other  branches  of  the
 Northern  Railway;

 (b)  if  so,  the  details  thereof;

 (c)  whether  original  letters,  photo-
 stat  of  which  had  been  submitted  are

 missing  from  the  relevant  files  and  in
 certain  eases  relevant  files  are  also

 missing;

 (d)  whether  any  enquiry  has  been
 conducted  to  find  out  as  to  how  these

 letters  which  were  in  the  custody  of

 the  Railway  could  reach  the  hands  of

 |
 the  Secretary  of  the  aforesaid  Society;
 and

 (e)  if  so,  the  results  thereof  and
 action  taken  thereon?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE
 MINISTRY  OF  RAILWAYS  (SHRI
 SHEO  NARAIN):  (a)  Yes.

 (0)  One  of  these  ietters  contained
 complaints  by  the  Secretary,  Railway
 Parcels  and  Goods  Porters  Cooperative
 Contract  Society  Ltd.  Aligarh,  to  the
 then  Deputy  Minister  of  Railways
 against  the  then  Divisional  Superinten-
 dent  Northern  Railway,  Allahabad
 for  showing  favouritism  to  monopolist
 contractor  having  a  very  bad  past  re-
 cord  ard  disregarding  the  directives
 issued  by  the  Ministry  of  Railways  to
 give  preference  to  genuine  Labour  Co-
 operative  “ocieties,  In  another  letter
 to  the  Divisional  Superintendent,  Nor-
 thern  Railway,  Allahabad  a  photo-stat
 copy  of  tha  aforesaid  letter  was  en-
 closed  by  the  Secretary  Railway  Sta-
 tion  Porters  Cooperative  Labour  Con-
 tract  Society  Ltd.,  Allahabad  complain-
 ing  against  both  the  Secretary  of  Ali-
 garh  Society  and  the  Private  Contrac-
 tor.

 (cy  No.

 (dy)  Yes.

 (e)  Definite  staff  responsibility  could
 not  be  fixed,

 Demand  for  Cooking  Gas  Connection

 370l.  SHRI  MADHAVRAO  —  SCIN-
 DIA:  Will  the  Minister  of  PETROLE-
 UM  AND  CHEMICALS  AND  FERTI-
 LIZERS  be  pleased  to  state:

 (a)  gap  between  demand  and  avail-
 ability  of  cooking  gas  connection  in
 cities  and  rural  areas;

 (b)  whether  the  demand  for  con-
 nection  is  on  the  high  side  and  as  a
 result  g  large  number  of  consumers
 are  on  the  waiting  list  for  the  lust  4
 to  5  years;

 (c)  if  so,  whether  Government  are
 aware  that  a  large  number  of  consu.
 mers  wanting  new  connections  have
 been  refused  registration  with  the  gas

 supplying  agencies  in  the  cities  espe-
 cially  in  Delhi;  and
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 (a)  if  so,  the  steps  Government
 propose  to  take  to  get  these  consu-
 mers  registered  with  the  agencies?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE
 MINISTRY  OF  PETROLEUM  AND
 CHEMICALS  AND  _  FERTILIZERS
 (SHRI  JANESHWAR  MISHRA):  (a)
 to  (d).  No  accurate  assessment  of  de-
 mand  for  liquified  petroleum  gas  (cook-
 ing  gas)  has  been  possible  because  of
 the  other  alternative  fuels  such  as  coa:,
 soft  coke,  charcoal,  firewood,  kerosen®,
 etc.,  also  being  used  as  domestic  fuel.
 However,  the  present  demand  for  new
 gas  connections  in  the  cities  and  other
 areas  is  far  in  excess  of  the  availability
 based  on  current  LPG  production  in
 the  refineries.  The  availability  of  LPG
 from  the  refineries  depends  on  its  yield
 from  the  various  crudes  processed  as
 wel}  as  the  total  quantity  of  crude
 available  for  processing.  The  supply
 of  LPG  is  limited  and  not  sufficient  to
 meet  the  demand.  It  is  therefore,  not
 possible  to  give  a  gas  connection  as
 soon  as  it  is  asked  for.  The  waiting
 period  for  getting  the  connection  varies
 from  place  to  place.  While  every  effort
 is  being  made  to  increase  the  produc-
 and  supply  of  LPG,  this  imbalance  bet-
 ween  the  supply  and  demand  wil!  con-
 tinue.  However.  in-spite  of  these  diffi-
 culties  it  has  been  possible  for  the
 Indian  Oi]  Corporation  Limited  to  re-
 lease  about  .9  lakh  new’  connections
 during  1976-77,

 In  so  far  as  the  Delhi  region  is  con-
 cerned,  substantial  improvement  in  the
 supply  of  LPG  and  enrolment  of  cus-
 tomers  for  cooking  gas  will  be  possible
 only  after  availability  of  the  product
 improves  substantially  around  1980.

 Railway  PaSses  for  V.LPs.

 3702.  SHRI  MADHAVRAO  SCIN-
 DIA:  Will  the  Minister  of  RAILWAYS
 be  pleased  to  state:

 (a)  the  number  of  VIP  categories
 of  the  officials  or  otherwise,  other  than
 Ministers  of  Centre/State  Govern-
 ments  and  Members  of  Parliament,
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 holding  Identity  cards  or  Passes  for
 travelling  in  trains;

 (b)  whether  it  is  a  fact  that  some
 of  the  persons  of  these  categories  are
 given  V.I.P,  priority  for  reservation
 allotment  of  coupe,  over  the  Members.
 of  Parliament;

 (c)  if  so;  the  status  of  such  persons;

 (d)  whether  Government  will  con-
 sider  the  abolition  of  such  VIP  cate-
 gories  of  officials  in  view  of  the  status
 of  Members  of  Parliament;  and

 (e)  if  not,  the  reasons  thereof?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE
 MINISTRY  OF  RAILWAYS  (SHRI
 SHEO  NARAIN):  (a)  Gazetted  officers
 on  Indian  Railways  perform  journey
 by  rail  on  duty  on  the  authority  of  Me-
 tal/Card  passes  issued  to  them  but
 they  are  not  considered  as  V.LP.  cate-
 gories,

 (b)  to  (el.  A  small  quota  of  a  few
 berths  on  important  nominated  trains
 is  earmarked  at  Railway  Headquarters
 and  other  important  stations  to  accom-
 modate  Central/State  Ministers  and
 High  Government  officials  entiticd  to
 requisition  rail  accommodation  on
 ‘High  Official  Requisition’.  When  the
 quota  is  not  utilised  by  those  entitled
 to  it,  M-Ps.,  foreign  tourists,  Press
 correspondents,  Government  servants
 on  duty  etc.,  are  accommodated  out  of
 the  un-utilised  quota.  Separate  quota;
 have  been  earmarked  to  the  Reser-
 vation  Office  at  Parliament  House  for
 allotment  to  the  Members  of  Parlia-
 ment,  etc.

 Iron  Ore  rakes  provided  to  M.M.T.C..
 Cuttack  Division

 3704.  SHRI  PABITRA  MOHAN  PRA-
 DHAN:  Will  the  Minister  of  RAIL-
 WAYS  be  pleased  to  state:  the  actual
 number  of  iron  ore  rakes  provided  to

 M.M.T.C.,  Cuttack  Division  from  4th
 September,  974  to  7th  October,  975
 and  the  number  of  rakes  unloaded  in
 siding  No.  I  and  II  respectively  during
 the  aforesaid  period  at  Atharabanki  in
 the  Paradeep  Port-Area?
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 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE
 MINISTRY  OF  RAILWAYS  (SHRI
 SHEO  NARAIN):  During  the  period
 from  4-9-74  to  1-10-75,  94  rakes  of
 iron  ore  were  loaded  for  export  through
 Paradeep  Port  consigned  to  M.M.T.C.
 out  of  which  240  and  35  rakes  were
 unloaded  in  siding  No.  I  and  II  respec-
 tiveiy  at  Atharabanki.

 Employment  to  Oustees  ousted  from
 Land  acquired  for  construction  of  Fer-

 tilizer  Factory

 3705.  SHRI  PABITRA  MOHAN
 PRADHAN:  Will  the  Minister  of
 PETROLEUM  AND  CHEMICALS
 AND  FERTILIZERS  be  pleased  to
 state:  if

 (a)  whether  the  Ministry  has  laid
 out  any  clear  cut  policy  in  giving  faci-
 lities  and  priorities  regarding  em-
 ployment  to  the  OUSTEES  ousted
 from  land  and  houses  acquired  for
 construction  of  Fertilizer  Factories;
 and

 (b)  if  so,  whether  a  copy  of  such
 clear  cut  policy  giving  facilities  and
 priorities  will  be  laid  on  the  Table?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE
 MINISTRY  OF  PETROLEUM  AND
 CHEMICALS  AND  FERTILIZERS
 (SHRI  JANESHWAR  MISHRA):  (a)
 and  (b).  While  no  specific  order  outlin-
 ing  the  details  of  the  facilities  and  pri-
 orities  to  be  given  to  the  oustees  has
 been  issued,  the  public  sector  under-
 takings  in  the  fertilizer  industry  give
 preference  to  the  oustees  in  the  matter
 of  employment  to  Class  III  and  Class
 IV  posts  and  in  allotment  of  shops  in
 the  estates.

 Reconstitution  of  Board  of  Directors
 of  Hindustan  Antibiotics  every  year

 3706.  SHRI  R.  K.  MHALGI:  Will  the
 Minister  of  PETROLEUM  AND  CHE-
 MIC:'ALS  AND  FERTILIZERS  be  pleas-
 ed  to  state:

 (a)  whether  it  is  fact  that  as  per
 provisions  of  the  Company  Law,  the
 Board  of  Directors  of  the  Hindustan
 Atibiotics  Limited  (Pimpri)  Pune-

 Maharashtra  was  to  be  reconstituted
 immediately  after  the  General  Body
 meeting  every  year;

 (b)  whether  such  reconstitution  of
 the  Board  of  Directors  of  the  Hindus-
 tan  Antibiotics  Ltd.  (Pimpri)  has
 taken  place  during  last  two  years
 appointing  official  and  non-official
 directors  88  per  provisions  and  rules;

 (c)  if  not,  what  are  the  reasons
 thereof;  and

 (d)  when  the  non-official  Directors
 shall  be  appointed  for  the  year
 1977-782

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE
 MINISTRY  OF  PETROLEUM  AND
 CHEMICALS  AND  FERTILIZERS
 (SHRI  JANESHWAR  MISHRA):  (a)
 Yes,  Sir,

 (b)  and  (c).  The  Board  of  Directors
 of  Hindustan  Antibiotics  Limited  con-
 sited  of  5  Directors  (all  official)  during
 the  year  1975-76  and  quring  1976-77,
 ll  Directors  (6  official  and  5  non-offi-
 cial).  The  Articles  of  Association  of
 the  Company  provide  that  there  shall
 be  not  less  than  2  and  not  more  than
 i2  Directors  on  the  Board.  There  is
 no  provision  in  the  Articles  of  Asso-
 ciation  of  the  Company  for  a  specified
 number  of  official/non-official  direc-
 tors.

 (0)  5  official  Directors  for  the  year
 1977-78  have  been  appointed.  A  deci-
 sion  cn  other  Directors  will  be  taken
 very  soon,

 Traffic  on  Jail  Road,New  Delhi

 3707,  SHRI  UGRASEN:  Will  the
 Minister  of  RAILWAYS  be  pleased  0
 state:

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  traffic
 on  Jail  Road  and  Pankha  Road,  New
 Delhi  has  increased  tremendously  be-
 cause  of  Janakpuri  and  other  colo-
 nies;

 (b)  whether  it  is  also  a  fact  that
 existing  railway  crossing  on  these
 roads  at  Nangal  Raya  are  ex-
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 tremely  inadequate.  to  cope  with  this
 heavy:  traffic  causing  traffic  jams:  and
 accidents;  and

 (c)  the  steps  that  are  being  taken
 by  the  Railways  to  widen  these  level
 ‘crossings.and  to  operate  the  barriers
 with  greater  efficiency  and  frequency
 till  fly-overs/sub-way  are  constructed
 at  these  points?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE
 MINISTRY  OF  RAILWAYS  (SHRI
 SHEO  NARAIN):  (a)  Yes.

 (b)  The  level  crossings  remain  very
 busy  especially  in  the  mornings  and
 evenings  when  the  road  traffic  is  at  its
 peak.  There  have,  however,  been  no
 accidents  involving  trains,

 (c)  As  per  exient  rules,  the  cost  of
 widening  the  level  crossings  to  meet
 increased  road  traffic,  has  to  be  borne
 by  the  State  Govt./Local  Authority  and
 the  proposals  have  to  be  sponsored  by
 them,

 Widening  of  level  crossing  No.  2  on
 Jail  Road  was  earlier  proposed  by  the
 Municipal  Corporation  of  Delhi  but  was
 not  found  to  be  technically  feasible.
 Regarding  level  crossing  No.  43  on
 Pankha  Road,  the  Municipal  Corpora-
 tion  of  Delhi  have  been  approached  by
 the  Railway  to  deposit  charges  for  pre-
 paration  of  plans,  estimates  etc.  Re-
 ply  from  the  Municipal  Corporation  of
 Delhi  is  awaited  in  this  regard.

 Memorandum  from  Secretary-General
 All  India  Railway  Employees’

 Confederation

 3708.  SHRI  A.  K.  ROY:  Will  the
 Minister  of  RAILWAYS  be  pleased  to
 State:

 (a)  whether  any  action  has  been
 taken  from  his  end  on  the  subjects
 mentioned  in  the  memorandum  dated
 29th  June,  977  from  Secretary-Gene-
 ral,  All  India  Railway  Employees’
 Confederation,  pursuant  to  Minister
 for  RailWay’s  Letter  No.  MR|3428A|77
 dated  2nd  August,  1977;

 (b)  if  so,  the  decision  taken  on  each
 subject;  and.
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 (c)  reasons  for  not  redressing  any
 of  the  grievances?

 THE.  MINISTER  OF  STATE  IN  THE
 MINISTRY  OF  RAILWAYS  (SHRI
 SHEO  NARAIN):  (a)  to  (c).  The  points
 raised  relate  mostly  to  individual  cases
 of  staff  numbering  29.  Necessary  ac-
 tion  has  already  been  taken  by  the  two
 Railways  concerned.  The  action  taken
 ०७५  the  Railways  is  under  scrutiny  in
 the  Ministry  of  Railways  to  see  if  it  is
 sufficient  to  meet  the  needs  of  each
 case.

 The  only  general  issue  raised  is  that
 substitutes  and  casual  labour  whose
 services  were  terminated  in  connection
 with  the  strike  of  May  974  and  who
 have  been  taken  back  to  service  should
 be  paid  for  the  period  they  were  not
 in  service,  It  is  not  possible  to  treat
 substitutes  and  casual  labour  on  the
 same  footing  as  regular  employees  who
 were  Paid  at  the  rate  of  subsistence
 allowance  admissible  under  the  rules.

 Proposal  to  raise  retirement  age  and
 Pension  of  Judges

 3709.  SHRI  PRASANNBHAI  MEH-
 TA:

 PROF.  P.  G.  MAVALANKAR:
 SHRI  SURENDRA  BIKRAM:
 SHRI  M.  RAM  GOPAL

 REDDY:
 Will  the  Minister  of  LAW.  JUSTICE

 AND  COMPANY  AFFAIRS  be  pleased
 to  state:

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  Gov-
 ernment  are  considering  to  raise  the
 retirement  age  and  pension  of  judges;

 (b)  if  so,  what  is  the  likely  increase
 of  age  and  pension;

 (c)  and  from  which  date;

 (d)  the  main  reasons  for  the  same;
 and

 (९)  whether  this  increas2  of  age  of
 judges  have  not  been  welcomed  by
 the  Bar  Association?

 THE  MINISTER  OF  LAW,  JUSTICE
 AND  COMPANY  AFFAIRS  (SHRI
 SHANTI  BHUSHAN):  (a)  to  (a).  No
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 proposal  for  increasing  the  pensions  of
 Judgeg  either  of  the  Supreme  Court  or
 of  the  High  Courts  is  pending  consi-
 deration  with  the  Government.  The
 Chief  Justice  of  India  has_  recently
 sent  a  proposal  recommending  that  the
 age  of  retirement  of  Judges  of  the  High
 Courts  and  the  Supreme  Court  may  be
 raised  from  62  years  to  65  years  and
 from  65  years  to  68  years  respectively.
 He  fee]s  that  such  a  measure  will  make
 judicial  office  more  attractive  and  wil!
 also  add.  to  its  independence  and  dig-
 nity.  The  Government  has  not  yet
 given  any  consideration  to  this  propo-
 sal.

 (९)  Acording  to  the
 available  the  Andhra
 Court  Advocates  Association  are
 against  the  raising  of  the  retirement
 age  of  Judges.

 information
 Pradesh  High

 Appointment  of  Committee  for  Selec-
 tion  of  Judges

 3710,  SHRI  VASANT  SATHE:  Will
 the  Minister  of  LAW,  JUSTICE  AND
 COMPANY  AFFAIRS  be  pleased  to
 State:

 (a)  whether  Government  is  con-

 sidering  a  suggestion  to  appoint  a

 high  power  judicial  comnittee  com-

 posed  of  eminent  jurists  and  tetired

 judges  for  appointment/sciection  of

 judges;

 (b)  if  so,  details  of  the  proposals
 under  consideration  of  the  Govern-

 ment;  and

 (c)  the  decision  taken  in  this  re-
 gard?

 THE  MINISTER  OF  LAW,  JUSTICE
 AND  COMPANY  AFFAIRS  (SHRI
 SHANTI  BHUSHAN):  (ay  to  (c).  One
 of  the  suggestions  considefed  by  the
 Government  in  connection  with  the
 question  of  the  method  of  appointment
 of  Judges  was  whether  any  informal
 consultative  panel  of  three  retired
 Chief  Justices  of  the  Supreme  Court
 could  be  constituted.  On  examination,
 it  was  found  that  there  would  be  legal
 ang  other  difficulties  in  accepting  the

 suggestion.  However,  it  is  proposed  to
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 ask  the  Law  Commission  if  they  have
 any  changes  to  suggest  in  the  existing
 procedures  for  the  selection  and  ap-
 pointment  of  Judges  of  the  Supreme
 Court  and  the  High  Courts.

 Panel  for  Appointment  of  Judges
 of  High  Courts

 37ll.  SHRI  OM  PRAKASH  TYAGI:
 Will  the  Minister  of  LAW,  JUSTICE
 AND  COMPANY  AFFAIRS  be  pleased
 to  state:

 (a)  what  difficulties  are  coming  in
 the  way  of  the  Government  in  con-
 stituting  an  ad  hoc  body  under  the
 Chairmanship  of  the  Chief  Justice  of
 India  to  prepare  a  panel  of  names  for
 appointment  as  Judges  of  High  Courts
 as  recommended  by  the  Law  Comrmis-
 sion  in  its  fourteenth  Report;

 (b)  what  steps  are  being  taken  to
 remove  the  said  difficulties:

 (c)  whether  the  existing  vacancies
 will  be  filled  from  the  said  panel;  and

 (d)  if  not,  the  reasons  therefor?

 THE  MINISTER.  OF  LAW,  JUSTICE
 AND  COMPANY  AFFAIRS  (SHRI
 SHANTI  BHUSHAN):  (a)  to  (d).  The
 Law  Commission  in  their  l4th  Report
 had  recommended  that  an  ad  hoc  body
 presided  over  by  the  Chief  Justice  of
 India  should  be  created  to  draw  up  a
 panel  of  names  of  persons  suitable  for
 appointment  to  the  High  Court.  This
 recommendation  was  considered  by  the
 Government  in  96  and  it  was  decid-
 ed  that  no  action  ‘was  necessary  in
 view  of  the  opposition  from  the  Chief
 Justices  of  the  High  Courts  to  the  pre-
 paration  of  an  all-India  panel.  There
 may  also  be  constitutional  difficulty  in

 constituting  such  a  body.  There  is  no

 propos®]  at  present  to  fill  up  the  exist-

 ing  vacancies  of  Judges  from  any
 panel.  However,  it  is  proposed  to  ask
 the  Law  Commission  whether  they
 have  any  recommendations  to  make  re-

 garding  the  procedure  for  the  appoint-
 ment  of  judges.
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 Norms  for  Appointment  of  Judges  of
 Supreme  Court  and  High  Courts

 372,  SHRI  OM  PRAKASH  TYAGI:
 Will  the  Minister  of  LAW,  JUSTICE
 AND  COMPANY  AFFAIRS  be  pleased
 to  state:

 (a)  whether  the  Government  in-
 tends  to  lay  down  norms  for  the  ap-
 pointment  of  Chief  Justices  of  the
 High  Courts,  Chief  Justice  cf  the
 Supreme  Court  and  Judges  of  the
 Supreme  Court;  and

 (b)  if  not,  the  reasons  thereof?

 THE  MINISTER  OF  LAW,  JUSTICE
 AND  COMPANY  AFFAIRS  (SHRI
 SHANTI  BHUSHAN):  (a)  Govern-
 ment  are  not  considering  laying  down
 nerms  for  the  appointment  of  Chief
 Justices  of  the  High  Court,  Chief  Jus-
 tice  of  the  Supreme  Court  and  Judges
 of  the  Supreme  Court.  However,  it  is
 proposed  to  ask  the  Law  Commission  if
 they  have  any  changes  to  suggest  in  the
 existing  procedures  for  the  selection
 and  appointment  of  Judges  of  the  Sup-
 reme  Court  and  the  High  Courts.

 (b)  Does  not  arise.

 Five  years  Tenure  of  Judges  of  High
 Courts  and  Supreme  Court

 37l3.  SHRI  OM  PRAKASH  TYAGI:
 Will  the  Minister  of  LAW,  JUSTICE

 AND  COMPANY  AFFAIRS  be  pleased
 to  state:

 (a)  whether  Government  have  since
 taken  any  decision  on  the  appuintment
 of  persons  95  Judges  of  the  various
 High  Courts  and  the  Supreme  Court
 who  woulg  have  a  tenure  of  at  least
 five  years;  and

 (b)  if  so,  the  details  thereof  and
 whether  the  said  decision  js  being
 enforced?

 THE  MINISTER  OF  LAW,  JUSTICE
 AND  COMPANY  AFFAIRS  (SHRI
 SHANTI  BHUSHAN):  (a)  and  (b).  The
 question  of  appointment  of  persons  as
 Judges  of  High  Courts  and  the  Supreme
 Court  was  considered  by  the  Law  Com-
 mission  in  their  4th  Report.  Regard-
 ing  Supreme  Court  appointments,  the
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 Commission  recommended  that  a  Judge
 of  the  Supreme  Court  should  have  a
 tenure  of  at  least  0  years.  The  Gov-
 ernment  in  4960  accepted  the  recom-
 mendation  subject  to  the  change  that,
 save  in  exceptional  cases  the  minimum
 should  ordinarily  be  5  years.  Regard-
 ing  appointments  to  the  High  Courts
 the  Commission  had  not  made  any
 specific  recommendations  about  tenure.
 However,  in  actual  practice,  appoint-
 ments  to  the  High  Courts  made  from
 the  Bar  by  the  present  Government
 have  generally  been  of  persons  who
 would  be  able  to  serve  as  Judges  for  at
 least  five  years.  As  for  service  Judges
 seniority  in  the  Judicial  Service  has
 also  to  be  considered  and  occasionally
 an  officer  ig  appointed  as  High  Court
 Judge  even  if  he  cannot  have  a  mini-
 mum  term  of  5  years.

 मध्य  प्रदेश  के  जिलों  में  रेल  लाइन  की

 लम्बाई

 3714.  श्री  राघवजी  :  क्‍या  रेल  मंत्री

 यह  बताने  की  कृपा  करेंगें  कि  :

 (क)  मध्य  प्रदेश  के  उन  पांच  जिलों

 के  नाम  क्‍या  हैं  जिनमें  लम्बाई  में  सबसे

 छोटी  रेल  लाइने  हैं  और  इसमें  से  प्रत्येक

 जिले  में  रेल  लाइन  की  लम्बाई  कितनी

 है;  और

 (ख)  क्‍या  उपरोक्त  पिछड़े  जिलों  में

 नई  रेल  लाइन  बिछाने  के  बारे  में  रेलवे

 की  योजना  है,  यदि  हां,  तो  इस  सम्बन्ध

 में  प्रब  तक  क्‍या  कार्यवाही  की  गई  है  और

 भविष्य  में  क्या  कार्यवाही  किए  जाने  का

 विचार  है  ?

 रेल  मंत्रालय  में  राज्य  संत्री  (श्रो  शिव

 नारायण  )  :  (क)  मध्य  प्रदेश  के  निम्न-

 लिखित  जिलों  में  या  तो  नाम  मात्र  को

 रेलवे  लाइन  हैं  या  कोई  भी  रेलबें  लाइन

 नहीं  है  ;

 (1)  शिवपुरी

 (2)  छितरपुर
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 (3)  टीकमगढ़

 (4)  प्झ्ा

 (5)  रीवा

 (ख)  हाल  के  वर्षो  में  इन  जिलों  में

 निम्नलिखित  नयी  लाइनों  के  लिए  सर्वेक्षण

 किये  गयें  हैं।  इन  लाइनों  के  निर्माण  के

 सम्बन्ध  में  ग्रभी  तक  कोई  निर्णय  नहीं  लिया

 में  गया  हैं

 (1)  महोबा-खजुराहो

 (2)  सतना-रीवा-बीहोरी

 उत्कल  एक्सप्रेस  का  खुराई  पर

 र्कना

 3715.  शो  नमदा  प्रसाद  रायः  क्‍या

 रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 (क)  क्‍या  उत्कन  एक्सप्रेस  मध्य  प्रदेश

 में  सागर  जिले  का  खराई  स्टेशन  पर  रुक़ती

 है  ;  झोर

 (@)  यदि,  नहीं  तो  इस  पर  सरकार  की

 क्या  प्रतिक्रिया  हैं  ?

 रेल  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  (श्री
 शिव  नारायण  )  :  (क)  जी  नहीं  ।

 (ख)  77/78  उत्कल  एक्प्रेस  की  गति

 बढ़ाने  के  लिए  कम  महंत्व  के  कुछ  स्टेशन,

 जिनमें  खुराई  शामिल  हैं,  इस  गाड़ो  का  रुकना

 समाप्त  कर  दिया  या  हैं  -  इसे  देखते  हुए
 तथा  यातायात  के  श्रोचिव्य  के  ग्रभाव  के  कारण

 भी  खुराई  स्टेशन  पर  77/78  उत्कल

 एक्सप्रेस  का  ठ्ह्त्व  पुनः  कायमकरना  आवश्यक

 नहों  समझा  जाता  |

 Import  of  Drugs

 3716.  SHRI  KANWAR  LAL
 GUPTA:  Will  the  Minister  of  PET-
 ROLEUM  AND  CHEMICALS  AND
 FERTILIZERS  be  pleased  to  state:

 (a)  how  much  drugs  have  been  im-
 ported  by  the  Government  in  the  last
 three  years;
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 (b)  what  steps.  Government  have.
 taken  to  manufacture  these  drugs  in
 India;

 (c)  which  are  the  main  items  of
 those  drugs  which  are  imported  irom
 outside  in  the  Jast  so  many  years;  and

 (d)  which  are  the  countrie;  from
 which  these  drugs  have  been  import-
 ed  and  how  much  foreign  exchange
 has  been  paid  to  each  country?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN:
 THE  MINISTRY  OF  PETROLEUM
 AND  CHEMICALS  AND  FERTILI-
 ZERS  (SHRI  JANESHWAR
 MISHRA):  (a)  to  (ec).  The  value  of
 imports  of  Canalised  Bulk  Drugs
 made  through  State  Chemicals  and’
 Pharmaceuticals  Corporation  of  India
 Limited  (CPC)  during  the  last  3  years
 is  given  belolw:—

 (Rs.  crores)
 1974-75  9.56
 1975-76  4.05
 1976-77  22.29

 List  of  Bulk  Drugs  which  were.
 canalised  for  imports  through  CPC  in
 these  years,  indicating  their  present
 status,  whether  they  are  totally/part-
 Jy  indigenous  or  totally  imported,  is
 given  in  Annexure  I.  [Placed  in.
 Librry.  See  No.  LT-343/77].  It
 will  be  seen  that  about  75  per  cent  of
 items  in  this  list  are  already  being
 manufactured  in  the  country.  Imports
 of  such  items  are  effected  to  the  ex-
 tent  necessary  to  cover  the  gap  bet-
 ween  the  estimated  requirements
 and  the  estimated  indigenous  produc-
 tion.

 Major  items  of  Canaliseqd  Bulk
 Drugs  imported  during  the  previous
 years  have  been  Streptomycin  Sul-
 phate,  Tetracycline  Hel.,  Ampicillin
 Group,  Chloramphenicol  Group,  Chlo-
 requin  and  its  salts,  Analgin,  Pipera-
 zine  Hexahydrate,  Vitamin-Bl,  Vita-
 min  B-2,  L-Base,  Prednisolone,  and
 Methyl  Dopa.  No  imports  of  items
 like  Beta-picolines,  Sulphaguanidine,
 Sulphadimidine,  Vitamine-C  and  Ni-
 trofurantain  were  made  during  1976-
 77  in  view  of  the  adequate  indigenous:
 production.
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 The  production  of  Bulk  Drugs
 namely,  Ampicillin,  Panthenols  Pred-
 nisolone  and  Nitrofurantgin  has  start-

 ced  in  the  country  during  the  years
 1975,  976  and  1977.

 Items  like  Streptomycin,  Ampicil-
 lin,  Chloroquin,  Metronidazole,  Anal-

 ‘gin,  Amidopyrine,  Piperazines,  Vita-
 min  B-],  8-2,  and  8-6,  Sulpha  Drugs,

 ‘Tetracyclines,  Erythromycin,  Panto-
 thenates,  Phenobarbiton  etc.,  are  on

 ‘the  current  production  and  future  ex-
 pansion  programme  of  units  jn  the
 ‘Public  Sector.  On  account  of  ade-
 quate  capacity  for  Oxyphenylbuta-
 zone  having  been  created  in  the  pri-
 vate  sector,  its  imports  are  not  being
 made  now.

 (d)  Countries  from  which  canalis-
 eq  Bulk  Drugs  were  imported  during
 1974-75,  1975-76  and  1976-77  and  For-
 eign  Exchange  paid  to  each  country
 ‘during  these  years  are  indicated  in
 Annexure  II,  [Placed  in  Library.  See

 No.  LT-  777),

 विक्रेता  सहकारी  समिति  लिमिटेड,

 हाथरस  जंक्शन

 3717.  श्री ०  रामजी  लाल  सुमन  :  क्या

 रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (क)  क्‍या  विक्रेता  सहकारी  समिति

 “लिमिटेड,  हाथरस  जंक्शन  के  पदाधिकारियों

 तथा  सदस्यों  ने  समिति  में  की  जा  रही

 अनियमितताओं  के  बारे  में  उन्हें  सूचित
 किया  था  और  यह  प्रनुरोध  किया  था  कि

 इसे  दिये  गये  ठेके  को  समाप्त  किया  जाये

 शौर  यदि  हां,  तो  क्‍या  इस  सम्बन्ध  में

 सरकार  ने  कोई  कार्यवाही  की  है  ;

 (ख)  यदि  हां,  तो  क्या  इस  सम्बन्ध

 में कोई  जांच  की  गयी  है घौर  ब्या  तथ्यों

 नो  सच्छा  पाया  गया  है;  और
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 (ग)  यदि  हां,  तो  ठेके  कौ  श्र्ब

 तक  रद  क्‍यों  नहीं  किया  गयां है?

 रेल  संब्रालय  में  राज्य  मंत्री  (क्रो  शिव

 नारायंग)  :  (क)  जीहां।

 (ख)  जीहां।  सोसायटी  का  काम

 अ्रसन्‍्तोषजनक  पाया  गया  था

 (ग)  सोसायटी  का  ठेका  रह  कर  दिया

 गया  है  श्रौर  3-3-1978  से  कार्यभार

 सोपने  के  लिए  सोसायटी  को  कार्य  समाप्ति-

 सूचना  जारी  कर  दी  गयी  है।

 ताज  एक्सप्रैस  सें  भोजन  यान  (डाइनिंग

 कार)  की  व्यवस्था

 3718.  श्री  राभमजो  ल,ल  सुमन  :

 क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (क)  क्‍या  आगरा  और  दिल्लो  के

 बीच  चलने  वाली  ताज  एक्सप्रेस'  में  केवल

 एक  भोजन  यान  की  व्यवस्था  है  और  क्‍या

 वह  यात्रियों  को  सुविधायें  प्रदान  करने

 हेतु  एक  दूसरे  भोजन  यान  की  भी  व्यवस्था

 करेंगे  ;  और

 (ख)  क्‍या  उन्हें,  5,  6,  7  अक्तूबर,
 तथा  8  नवम्बर  को  भोजन  यान  के  खराब

 हो  जाने  के  कारण  यात्रियों  को  हुई  कठिनाई

 की  जानकारी  है  और  यदि  हां,  तो  इस

 समस्या  को  स्थायी  रूप  से  हल  करने

 के  लिए  उनके  द्वारा  क्‍या  कार्यवाही  की

 जा  रही  हूँ  ?

 रेल  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  (श्री  शिव

 नारायण  )  :  (क)  जी  हां।  ताज  एक्सप्रेस
 में  श्रागरा  छावनी  श्ौर  नयी  दिल्‍ली  के  बीच

 केवल  एक  भोजन  यान  जोड़ा  जाता  है  |

 इस  गाड़ी  में  दुसरा  भोजन  यान  सुलभ  करने

 का  कोई  विचार  नहीं  है  1
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 (a)  उल्लिखित  तारीखों  को,  भोजन

 यान  खराब  होने  के  कारण  एक  सामान

 एवं  द्वितीय  श्रेणी  एवं  अ्कवान  को  यात्रियों

 को  भोजन  सम्बन्धी  जरूरी  ग्रावश्यकताश्रों

 को  पूरा  करने  के  लिए  भोजन  यान  के

 रूप  में  इस्तेमाल  किया  गया  और  कोई

 विशेष  असुविधा  नहीं  हुई  ।  दिल्‍ली  स्टेशन

 पर  एक  और  भोजन  यान  की  व्यवस्था

 की  जा  रही  है  जिससे  कि  वर्तमान  भोजन  यान

 के  खराब  होने  पर  उसके  स्थान  पर  उसे

 लगाया  जा  सके।

 भ्ररावल।  गैस,  उदयपुर  द्वारा  बुक  किये

 गये  गस  के  कनबपान

 37l9.  st  भानु  कुमार  शास्त्रों:

 क्या  पैट्"ोलियम  तथा  रसायन  और  उबंरक

 मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (क)  अरावली,  गैस  उदयपुर  द्वारा

 वर्ष  i974H  घरेलू  गैस  के  कितने  कनंक्शन

 बुक  किये  गये  ;

 (ख)  क्या  किसी  समय  उन्होंने
 भावी  उपभोक्ताग्रों  से  प्रति  कर्मक्शन  के

 लिये  500  रुपये  जमा  कराये  थे  ;  और

 (ग)  यदि  हां,  तो  भ्रभी  तक  उनमें

 से  कितने  व्यक्तियों  को  गैस  के  करमैक्शन

 दे  दिये  गये ?

 पंर्रोलियसण  तथा  रसायव  शौर  उर्वरक

 मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  (श्री  जनेश्वर  मिश्र)  :

 (क)  क्योंकि  अरावली  गैस  सर्त्रिस,  उदयपुर
 को  केवल  मई,  975  में  आरम्भ  किया  गया

 था,  इसलिए  उनके  द्वारा  वर्ष  i9748

 गैस  के  कर्मक्शनों  के  लिए  बुकिंग  करने  का

 प्रण्न  नहीं  उठता  |

 (ख)  जिला  प्राधिकारियों  ने  भावी

 उपभोक्ताओं  को  अपने  नाम  में  किसी

 थानीय  डाकघर  अथवा  अनुसूचित
 क  में  500/-  रुपये  जमा  कराने  के  लिए

 तथा  श्रपनी  पास-बुक  को  पंजीकरण

 के  समय  एल०  पी०  जी०  धितरक  के  सामने

 प्रस्तुत  करने  के  लिये  कहा  था।

 (ग)  3000  व्यक्ति  |

 Financial  Powers  of  General  Managers.
 of  F.C...

 3720.  SHRI  BHANU  KUMAR.
 SHASTRI:  Will  the  Minister  of  PET-
 ROLEUM  AND  CHEMICALS  AND
 FERTILIZERS  be  pleased  to  state:

 (a)  whether  the  Minister  of  -Petro-
 leum,  &  Chemicals  &  Fertilizers  had
 said  that  General  Managers  of  the
 Fertilizer  Corporation  of  India  had  no.
 powers  worth  the  name,  the  power  was
 with  the  Financial  Directors:

 (b)  if  so,  a  statement  of  the  financial
 rowers  that  have  been  delegated  to.
 the  General  Managers  may  be  laid  on
 the  Table;  and

 (c)  how  are  these  considered  to  be
 insuilictent  for  running  the  various
 plants?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN
 THE  MINISTRY  OF  PETROLEUM
 AND  CHEMICALS  AND  FERTILI-
 ZERS  (SHRI  JANESHWAR
 MISHRA):  (a)  to  (c).  The  jinforma-
 tion  is  being  collected  and  will  be  laid
 on  the  Table  of  the  House.

 Distribution  of  Fertilizer  by  F.C.I.

 8721.  SHRI  BHANU  KUMAR
 SHASTRI:  Wil]  the  Minister  of  PET-
 ROLEUM  AND  CHEMICALS  AND
 FERTILIZERS  be  pleased  to  state:

 (a)  whether  itis  a  fact  that  at  pre-
 sent  the  requirements  of  fertilizer  are
 met  by  the  Fertilizer  Corporation  of
 India  on  an  All-India  basis,  in  other
 words  the  availability  and  require-
 ment  of  various  States  are  co-ordi-
 nated  so  as  to  achieve  equitable  dis-
 tribution;  and

 (b)  if  so,  whether  by  the  splitting:
 up  of  the  organisation  as  a  whole  or
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 splitting  its  marketing  set  up  into
 different  independent  organisations  in
 particular,  will  not  the  very  objective
 of  equitable  distribution  be  lost?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN
 THE  MINISTRY  OF  PETROLEUM
 AND  CHEMICALS  AND  FERTI-
 LIZERS  (SHRI  JANESHWAR
 MISHRA):  (a)  ang  (b).  The  distri-
 bution  of  fertilizers  is  controlled  under
 the  Essential  Commodities  Act  and
 allocations  of  fertilizers  to  be  pro-
 duced  by  indigenous  manufacturers,
 to  various  States  and  Union  Terri-
 tories  is  decided  by  the  Ministry  of
 Agriculture  in  consultation  with  the
 State  Governments  and  the  manu-
 facturers  in  the  six  monthly  Zonal
 Conferences.  During  these  conferen-
 ces  the  total  requirements  of  various
 types  of  fertilizers  of  each  State
 Government/Union  Territory  ang  the
 ‘quantities  to  be  distributeg  by  each
 manufacturer  in  specific  States  and
 Union  Territories  are  decided.  To
 meet  the  shortfalls  in  supply  from

 ‘the  indigenous  manufacture.'s,  Central
 Fertilizer  Pool  consisting  of  impori-
 ed  fertilizers  acts  gs  a  residual  sup-
 plier.  Thus  a  coordinated  supply
 plan  is  drawn  up  for  the  entire  coun-
 ‘try.  The  splitting  up  of  FCI  would
 not  in  any  way  affect  the  equitable
 distribution  of  fertilizers  in  various

 “parts  of  the  country.

 Demand  of  Royalty  on  Crude  by
 Gujarat

 3722.  SHR]  AHMED  M.  PATEL:
 “Will  the  Minister  of  PETROLEUM
 AND  CHEMICALS  AND  _  FERTILI-
 ZERS  be  pleased  to  state:

 (a)  whether  Government  of  Guja-
 Tat  has  submitted  any  case  for  expe-
 diting  the  royalty  on  crude  to’  the
 Central  Government;

 (b)  if  so,  since  when  the  case  is
 with  the  Central  Government;  ang

 (c)  the  action  Govern-
 ‘ment  thereon?

 taken  by
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 THE  MINISTER  OF  STATE  3
 THE  MINISTRY  OF  PETROLEUM
 AND  CHEMICALS  AND  FER-
 TILIZERS  (SHRI  JANESHWAR
 MISHRA):  (a)  to  (c).  The  rate  of
 royalty  on  crude  oil  and  casing  head
 condensate  was  enhanced  from  Rs.
 15/-  per  tonne  to  Rs.  42/-  per  tonne
 with  effect  from  8th  September,  1976.
 Under  the  provisions  of  the  Oi]  Fields
 (Regulation  ang  Development)  Act,
 1948,  the  rate  of  royalty  can  be  en-
 hanced  only  once  in  four  years.  The
 Government  of  Gujarat  who  repre-
 sented  for  further  enhancement  of
 royalty  have  been  informed  that  the
 present  position  would  continue  until
 the  review  in  1980.

 Smith  Stainstreet  and
 Limited,  Calcutta

 Company

 3723.  SHRI  CHITTA  BASU:  Will
 the  Minister  of  PETROLEUM  AND
 CHEMICALS  AND  FERTILIZERS
 be  pleased  to  state:

 (a)  whether  the  I.D.P.L.  has  since
 submitted  a  report  recommending  the
 merger  of  Smith  Stainstreet  &  Com-
 pany  of  Calcutta;  and

 (b)  if  so,  the  stage  at  which  the
 consideration  of  the  report  rests  now?

 THE  MINISTER  OF
 THE  MINISTRY  OF
 AND  CHEMICALS  AND  _  FER-
 TILIZERS  (SHRI  JANESHWAR
 MISHRA):  (a)  and  (b).  M/s.  Smith
 Stanistreet  and  Co.  Ltd.,  has  since
 been  nationalised  with  effect  from  {st
 October,  1977.  It  is  proposed  to  re-
 gister  a  new  company  to  manage  this
 Undertaking.  In  the  meantime,  how-
 ever,  I.D.P.L.  has  been  appointed  as
 Custodian  to  manage  it.

 STATE  IN
 PETROLEUM

 Pension  for  Retired  Railway
 Employees

 3724.  SHRI  VASANT  SATHE:  Will
 the  Minister  of  RAILWAYS  be  pleas-
 ed  to  state:

 |
 |

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  the
 ifpensioners  drawing  pension  from  the
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 Nationalised  Banks  are  not  able  to
 draw  the  pension  from  September,
 977  for  change  in  procedure;

 (b)  if  so,  the  reasons  therefor;  and
 '

 (c)  steps  taken  to  ensure  payment
 of  pension  to  the  Railway  employees?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN
 THE  MINISTRY  OF  RAILWAYS
 (SHRI  SEO  NARAIN):  (a)  to  (c).

 The  Scheme  of  disbursement  of  pen-
 sions  through  Public  Sector  Banks
 was  introduced  with  effect  from  Ist
 August  1977.  Initially  there  was  some
 delay  in  the  disbursement  of  pen-
 sions  through  the  Public  Sector  Banks.
 The  initia]  teething  troubles  and  the
 need  for  revising  the  pension  pay-
 ment  orders  to  provide  for  the  higher
 ad  hoc  relief  sanctioneg  by  the  Gov-
 ernment  in  August  977  with  retros-
 pective  effect  from  lst  April  977  Jed
 to  some  delays  in  the  transmission  of
 documents  and  the  disbursement  of
 pensions.

 The  Scheme  has  now  been  prac-
 tically  stabilised,  and  as  far  as  the
 Railways  are  concerned  the  work  has
 been  organised  properly  to  ensure  prc-
 mpt  transmission  of  pension  payment.
 orders  to  the  nominated  banks  for
 making  disbursements  on  time.

 Accident  at  Akola  Station

 3725.  SHRI  VASANT  SATHE:  Wil!
 the  Minister  of  RAILWAYS  be  pleas-
 ed  to  state:

 (a)  details  of  the  accident  that  took
 Place  at  Akola  station  on  the  Central
 Railway  on  9th  November,  977  details
 of  loss  of  property,  persons  injured
 ete.;

 (b)  if  so,  the  reasons  for  the
 accident;

 (c)  the  financial/medical  assistance
 provided  to  those  involved  in  accident;
 and

 (d)  the  steps  taken  for  ensuring
 more  safety  measures  on  Bombay-
 Calcutta  main  line?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN
 THE  MINISTRY  OF  RAILWAYS
 (SHRI  SHEO  NARAIN):  (a)  On  9th
 December  1977,  at  about  22.5  houra
 train  No.  385  Down  Bhusawal-Nag-
 pur  Passenger  collided  with  coupled
 light  engines  at  Akola  station  of  the
 Central  Railway.  The  cost  of  damage
 to  railway  property  was  estimated  at
 approximately  Rs,  16,955/-.  In  this
 accident,  9  persons  sustained  grievous
 injuries  and  6  simple  injuries.

 (b)  The  Additional  Commissioner
 of  Railway  Safety,  Bombay,  has  held
 his  statutery  inquiry  into  this  acci~
 dent.  According  to  his  provisional
 finding,  the  accident  was  due  to  the
 feilure  of  railway  staff.

 (c)  After  first  aid  was  rendered,
 the  injured  persons  were  admitted  to
 hospitals  for  further  medica)  treat-
 ment.

 An  ex-gratia  relief  of  Rs.  5.700
 has  been  paid  to  the  victims  of  this
 accident.  No  compensation  has  so  far
 been  paid.  Claims  for  compensation,
 when  preferred,  will  be  decided  by
 the  Ex-offico  Claims  Commissictier
 and  payment  arranged  by  the  Railway
 Administration  on  the  basis  of  tne
 verdict  of  the  court.

 (3)  Since  failure  of  railway  staff  is
 the  largest  single  factor  responsible
 for  accidents,  a  nation-wide  safety
 drive  has  been  launched  since  24th

 October,  1977,  to  create  greater  safety
 consciousness  amongst  the  staff  cun-
 nected  with  the  running  of  trains  so
 as  to  ensure  that  staff  do  not  violate

 rules  and  indulge  in  short-cut  me-
 thods  or  unsafe  practices.  In  order
 to  reduce  dependence  on  the  human
 element,  various  aids  like  improved
 signalling  and  interlocking,  track

 circuiting,  etc,  are  being  introduced

 progressively.

 मनमद---बम्बई  स्टेशन

 3726.  श्री  केशव  राव  घोंडग  :  क्‍या

 रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 (क)  क्‍या  यह  सच  है  कि  महाराष्ट्र
 में  मनमद-बम्बई  स्टेशन  पर  कुलियों  तथा
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 एजेंटों  की  सहायता  से  सीटों  पर  कब्जा

 कर  लिया  जाता  है  भौर  इस  अकार  यात्रियों

 को  परेशानी  में  डाला  जाता  है  तथा  उनसे

 पैसे  बसूल  करके  सीटें  दी  जाती  हैं;  और

 (ख)  यदि  हां,  तो  इस  प्रथा  को  रोकने

 के  लिये  क्‍या  कदम  उठाने  का  विचार  हैं  ?

 रेल  मंत्रालय  भें  राज्य  मंत्री  (श्री  शिव

 नारायण)  :  (क)  छुट्टियों  के  दौरान  यात्रियों

 की  भीड़  बढ़  जाने  के  कारण  सीटों  को  अ्रनधि-

 कृत  रूप  से  घेर  लिए  जाने  के  कुछ  मामले

 प्रकाश  में  श्राये  हैं  ।

 (ख)  निम्नलिखित  निवारक  उपाय  किये

 जा  रहे  हैं  —

 (1)  डिब्बों  को  याड  में  पैड  लाकिग

 के  जरिये  बन्द  करके  केवल

 प्लेटफार्मों  पर  ही  खोला  जाता
 a
 हे

 (2)  रेकों  के  साथ  प्लेटफार्म  तक  रेलवे

 का  कोई  कर्मचारी  साथ  चलता  है;

 (3)  दरवाजों  को  केवल  प्लेटफार्म  पर

 ही  समुचित  रक्षण  के  अंतर्गत

 खोला  जाता  हैं;

 (4)  ऐसी  कार्रवाइयों  में  अंतर्ग्रस्त  लोगों

 को  गिरफ्तार  करने  और  उनके

 विरूद्ध  कानूनी  कार्रवाई  करने

 के  लिए  सरकारी  रेलवे  पुलिस/
 रेलवे  सुरक्षा  दल  और  टिकट

 चेकिंग  कर्मचारियों  के  द्वारा  संयुक्त
 छापे  मारे  जाते  हैं।

 सरकारी  रेलवे  पुलिस/रिलवे  सुरक्षा  दल

 शर  टिकट  चैंकिंग  कर्मचारियों  द्वारा  संयुक्त
 रूप  से  गत  6  महीनों  के  दौरान  बम्बई  वी०  टी०,

 दादर  और  मनमाड  में  छापे  मारे  जाने  पर

 क्रमश:  413,  273  और  202  व्यक्ति  पकड़े

 गये  और  उन  पर  भारतीय  रेल  अधिनियम

 की  धारा  20(7)  के  अधीन  मुकदमा  चलाया

 गया।
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 Development  of  Fool-Proof  System  of
 Preventing  Collisions

 3727.  SHRI  0.  D.  DESAI:  Will  the
 Minister  of  RAILWAYS  be  pleased  to
 state:

 (a)  whether  the  Railways  have
 developed  any  fool-proof  system  of
 preventing  collisions  even  on  tracks
 which  are  worked  through  route-relay
 interlocking  devices;

 (b)  if  so,  the  details  thereof;  and

 (c)  if  not,  the  reasons  thereof?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN
 THE  MINISTRY  OF  RAILWAYS
 (SHRI  SHEO  NARAIN):  (a)  Yes.

 tb)  In  Route  Relay  Interlocking
 system,  the  yard  is  fully  track  circui-

 ted,  hence  a  signal  can  be  taken  ‘off’
 only  when  track  on  which  the  train
 ig  to  be  received  is  not  occupied  by
 any  other  train  or  vehicle.  This  sys-
 tem,  however,  does  not  prevent  a
 driver  passing  a  signal  showing  ‘dan-
 ger’  and  causing  a  collision.  To  pre-
 vent  this  type  of  an  accident,  an
 “Automatic  Warning  System”  has
 been  developed  and  is  being  provid-
 ed  progressively.  in  this  system
 when  a  driver  approaches  the  first

 stop  signal  at  q  station  he  is  given
 both  audio  ang  visual  warning.  If
 the  signal  is  showing  ‘danger’  and  if
 the  driver  does  not  acknowledge  this
 warning  with  5  seconds  power  is  cut
 off  and  brakes  are  applied  automati-
 cally  brining  the  train  to  a  stop.  This

 safety  device  is  being  provided  on
 Howrah-Delhi  trunk  route  and  sub-
 urhan  section  of  Bombay  (Western
 Railwav).

 (c)  Doeg  not  arise.

 Classification  of  Souvenirs  for  Com-
 panies  contributions

 3728.  SHRI  0.  0.  DESAI:  Will  the

 Minister  of  LAW,  JUSTICE  AND
 COMPANY  AFFAIRS  be  pleaseq  [०

 state:

 (a)  whether  the  Department  of
 Company  Affairs  propose  to  classify
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 as  to  in  what  types  of  souvenirs  com-
 panies  can  contribute  advertisements
 without  incurring  the  penalties  against
 political  donations  by  companies;

 '(b)  if  so,  the  details  thereof;  and

 (c)  if  not,  the  reasons  thereof?

 THE  MINISTER  OF  LAW,  JUS-
 TICE  AND  COMPANY  AFFAIRS
 (SHRI  SHANTI  BHUSHAN):  (a)
 No,  Sir.

 (b)  Does  not  arise,

 (c)  Government  consider  that  there
 is  no  need  for  such  classification.

 Onshore  Exploration  for  OH  and
 Nataral  Gas

 $729.  SHRI  C.  K.  JAFFER  SHA-
 RIEF:  Will  the  Minister  of  PETRO-
 LEUM  AND  CHEMICALS  AND  FER-
 TILIZERS  he  pleased  to  state:

 (a)  whether  Government  propose  for
 intensive  onshore  exploration  for  oil
 and  natural  gas  in  the  country;

 (bo)  whether  Government  have  in
 view  to  reorganise  jt  to  make  it  tech-
 nically  and  organisationally  capable
 of  carrying  out  this  important  task;
 and

 (c)  whether  the  country  had  ade-
 quate  foreign  exchange  reserves  at
 present  and  js  in  a  position  to  sewve
 the  problem  of  intensive  onshore  ex-,
 ploration  top  priority?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN
 THE  MINISTRY  OF  PETROLEUM
 AND  CHEMICALS  AND  _  FER-
 TILIZERS  (SHRI  JANESHWAR
 MISHRA):  (a)  Yes,  Sir.

 (b)  Oil  and  Natural  Gags  Commis-
 sion  (ONGC)  and  Oil  India  Limited

 (OIL)  are  both  engaged  in  onshore  oil

 exploration.  OIL  is  presently  a  joint
 venture  of  the  Government.  of  India
 and  the  Burmah  Oi]  Company  of  U.K.
 Negotiations  are  afoot  for  the  taking
 over  of  Burmah  Oil  Company’s  inter-
 est  in  OIL.  Government’s  decision

 regarding  the  reorganisation  of  the
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 ONGC  was  announceg  by  the  Minis-
 ter  (Petroleum,  Chemicals  and  Ferti-
 lizers)  on  6th  December  4877  in  this
 House.

 (९)  Yes,  Sir.

 झ्रावली  गैस  सविस,  उदयपुर  को  दिए
 गये  इण्डन  गैस  के  नये  कनेबसन

 3730.  श्री  लालजी  भाई  :  क्‍या  पढ़ो-
 लियम  तथा  रस/यन  श्योर  उर्वरक  मंत्री  यह
 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि:

 (क)  श्ररावली  गैस  संविस,  उदयपुर  को

 मत  6  महीनों  में  इण्डेन  गैस  के  कितने  नये

 कनैक्शन  दिये  गये  ;  और,

 (ख)  इस  एजेन्सी  के  साथ  पंजीकृत

 सभी  व्यक्तियों  को  गैस  कनेक्शन  देने  में

 कितना  समय  लगेगा  ?

 पैट्रोलियम  तथा  रसायन  और  उर्वरक

 भत्नालय  में  राज्य  मंत्री  (श्री  जनेश्वर  मिश्र):

 (क)  और  (ख)  तेल  कम्पनियां  अपने  वितरकों

 को  खाना  पकाने  की  गैस  उपलब्ध  कराती

 है  ताकि  वे  श्रपने  ग्राहकों  में  इसे  बांट  सकें  ।

 अ्ररावली  गैस  सेवा  नामक  कम्पनी  को  कोयाली

 तेलशोधक  कारखाने  से  खाना  पकाने  की  गैस

 की  सप्लाई  की  जाती  है  और  कोयाली  तेल-

 शोधक  कारखाना  श्र्ब  खाना  पकाने  की  गैस

 को  उपलब्ध  कराने  में  पूरी  तरह  से  वचनबद्ध

 है।  उक्त  श्रधिकरण  (एजेंसी)  के  पास  पूंजी-

 क्र्त  सभी  व्यक्तियों  को  खाना  पकाने  की

 गैस  के  करनवशन  प्रदान  करना  बेंबल  तभी

 संभव  हो  सकता  है  जब  वे  देश  में  खाना

 पकाने  की  गैस  की  कुल  उपलब्धता  में  सुधार

 हो  जाये  {

 सारबाड  जंक्शन  शोर  उद्यपुर  के

 बीस  रेल  लाइन

 378i.  श्री  लालजोी  भाई:  क्या  रेल

 मंत्री  यह  बताने  की  क्रपा  करेंगे  कि  :

 (क)  क्या  मारवाड़  जंक्शन  झौर  उदय-

 पुर  के  बीच  ब्राड-बेंज  रेल  लाइन  बिछाने
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 हेतु  सर्वेक्षण  करने  का  कोई  प्रस्ताव  सरकार

 क  विचाराधीन  है  ;  भ्रौर

 (ख)  यदि  हां,  तो  इस  बारे  में  सर्वेक्षण

 कार्य  कब  तक  पूरा  किया  जायेगा  ?

 रेल  मंज्ाय-  म॑  राज्य  संत्र/  (श्री  शिव

 न(रायण  (क)  और  (ख).  मारवाड़

 जंक्शन,  मावली  होकर  मीटर  लाइन  द्वारा

 उदयपुर  सिटी  से  पहले  से  ही  जुड़ा  हुआ  है  t

 मारवाड़  जंक्शन  और  उदयपुर  सिटी  के  बीच

 नड़ी  लाइन  बिछाने  के  लिए  सर्वेक्षण  करने  का

 कोई  प्रस्ताव  फिलहाल  विचाराधीन  नहीं  हैं।

 Provision  of  Basic  Amenities  at  Petro]
 Pumps

 3732.  SHRI  K.  MALLANNA:  Will
 the  Minister  of  PETROLEUM  AND
 CHEMICALS  AND  FERTILIZERS  be
 pleased  to  state:

 (a)  whether  basic  amenities  like
 water,  air,  first-aid  and  toilet  are
 not  available  at  a  number  of
 petro]  pumps  in  the  country  result-
 ing  in  great  hardship  to  the  motoring
 public  particularly  the  tourists;

 (b)  whether  the  public  sector  oil
 companies  propose  to  take  any  reme-
 dial  steps  to  ensure  that  petrol  pumps
 are  provided  with  these  basic  ameni-
 ties;  and

 (c)  if  so,  what  are  the  details  there-
 of?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN
 THE  MINISTRY  OF  PETROLEUM
 AND  CHEMICALS  AND  FER-
 TILIZERS  (SHRI  JANESHWAR
 MISHRA):  (a)  Water  and  air  faci-
 lities  are  provided  at  most  of  the  re-
 tail  outlets.  By  and  large,  toilets  and
 first-aid  facilities  are  provideq  at  sta-
 tions  where  servicing  facilities  are
 available  and  at  important  retail  oute
 lets  on  National/State  Highways.

 (b)  ang  (c).  The  public  sector  oil
 companies  constantly  strive  to  ensure
 that  the  requireg  facilities  are  made
 available  by  their  dealers.
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 Committee  on  ‘Law’s  Delays’  of  Justice

 3733.  SHRI  K.  MALLANNA:  Will
 the  Minister  of  LAW,  JUSTICE  AND
 COMPANY  AFFAIRS  be  pleased  to
 state  whether  Government  has  ap-
 pointed  any  committee  to  go  into  the
 “Law’s  Delays’  of  Justice  to  common
 man  in  the  country?

 THE  MINISTER  OF  LAW,  JUS-
 TICE  AND  COMPANY  AFFAIRS
 (SHRI  SHANTI  BHUSHAN):  Gov-
 ernnment  has  not  appointed  any  such
 committee,  However,  it  has  been
 decided  to  refer  the  matter  to  the
 Law  Commission.  The  Chief  Justice
 of  India  is  also  seized  of  the  prob-
 lem  and  is  working  out  certain  mea-
 sures/proposals  in  consultation  with
 the  High  Courts,  Beside  letters
 have  been  addresseg  to  the  Bar  Coun-
 cils  and  Bar  Associations  of  various
 States  requesting  them  for  coopera-
 tion  and  also  for  suggestions  for
 speedy  disposal  of  cases.  In  addition,
 attention  of  the  Chief  Ministers  has
 been  invited  to  the  pendency  of  Cri-
 minal  cases  in  the  Subordinate  Courts
 and  they  have  been  requesteg  to  find
 ways  and  means  for  tackling  _  this

 problem  immediately.

 House  Rent  Allowance

 3734.  SHRI  PUNDALIK  HARI
 DANWE:  Will  the  Minister  of  RAIL-
 WAYS  be  pleased  to  state:

 (a)  the  procedure  and  the  circums-
 tances  under  which  house  rent  allow-
 ance  igs  granted  to  Railway  Employees;

 (b)  tne  details  of  Railway  Servants
 occupying/sharing  Government/Rail-
 way  accommodation  unauthorisedly/
 without  any  official  permission  and
 were/are  drawing  house  rent  allow-
 ance  fraudulently  on  false  declaration
 on  Allahabad,  Lucknow  and  Morada-
 bad  Divisions;

 (c)  whether  penal  rent  is  recover-
 able  from  the  date  they  were/are  found

 unauthorisedly  sharing  the  Govern-
 ment/Railway  accommodation  without
 any  official  permission  and  were/are
 also  liable  for  disciplinary  action  for
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 concealment  of  facts  and  gross  mis-
 conduct;  and

 (d)  if  so,  the  details  of  amount  re-
 covered/likely  to  be  recovered  on  ac-
 court  of  penal  rent  including  water
 tap  and  electric  charges  at  market
 value  together  with  house  rent  allow-
 ance  fraudulently  drawn  and  also  dis-
 ciplinary  action  taken?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN
 THE  MINISTRY  OF  RAILWAYS
 (SHRI  SHEO  NARAIN):  (a)  House
 rent  gllowance  js  payable  to  Railway
 employees  who  are  not  provided  with
 Government  accommodation  and
 whose  place  of  duty  falls  within  the
 Municipal  limits  of  a  City/Town  or
 iis  Urban  Agglomeration,  classified  for
 the  purpose,  as  per  rules  prescribed
 by  Government  from  time  to  time.

 (b)  and  (d).  Information  is  being
 collected  and  will  be  laid  on  the
 Table  of  the  Sabha.

 (c)  Yes.

 बिज/सवुर  रेल  डिब्रीजन  में  रेल

 'राजस्त्र  का  दुविनियोग

 3735.  श्री  शरद  यादव  :  क्य  रेल

 मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (क)  क्या  दकषिण-पूर्व  रेल  कर्मचारी

 संघ,  भिलाई  के  शाखा  सचिव  ने  सूचित
 किया  है  कि  दक्षिण-पूर्व  बिलासपुर  रेल

 डिवीजन  में  रेल  राजस्व  का  20  करोड  पये

 से  अभ्रधिक  का  दुविनियोग  हुभ्ना  है  और

 वहां  कुप्रबन्ध  है  ;

 (ख)  यदि  हां,  तो  इस  पर  सरकार

 को  क्या  प्रतिक्रिया  है;  और

 (ग)  क्‍या  सरकार  इस  सम्बन्ध  में

 दोषी  पाये  गये  अ्रधिकारियों  के  विरुद्ध

 कटोर  कार्यवाही  करेगी  ?

 रेल  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्र)  (श्री  शिव

 नारायण)  :  (क)  दक्षिण-पूर्व  रेल  प्रशासन

 को  ऐसी  कोई  सूचना  नहीं  मिली  है  ।

 (ख)  और  (ग).  प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 Scheme  to  Expedite  Disposal  of  Matri-
 monial  Cases

 3736.  SHRI  PARMANAND  GO-
 VINDJIWAL:  Will  the  Minister  of
 LAW,  JUSTICE  AND  COMPANY
 AFFAIRS  be  pleased  to  state:

 (a)  In  view  of  the  fact  that  disposal
 of  matrimonial  cases  from  the  lowest
 court  to  higher  court  of  the  country  is
 delayed  inordinately,  whether  Gov-
 ernment  are  considering  any  scheme
 for  the  quick  disposal  of  matrimonial
 cases;  and

 (b)  if  so,  what  are  the  main  features
 of  the  scheme?

 THE  MINISTER  OF  LAW,  JUS-
 TICE  AND  COMPANY  £4AFFAIRS
 (SHR  SHANTI  BHUSHAN):  (a)  No,
 Sir.  The  Government  are  not  consi-
 dering  any  scheme  specially  for  a
 quick  disposal  of  matrimonial  cases.

 (b)  Does  not  arise.

 Growth  of  Oil  Production

 3737.  SHRI  SAMAR  GUHA:  Will
 the  Minister  of  RAILWAYS  be

 pleased  to  state:

 (a)  if  he  has  seen  an  article  in
 Times  of  India  dated  l0th  Novem-
 ber,  977  on  “Energy  Bonanza  End  Is
 Near  Freightening  Scnerio”  and  noted
 that  the  serious  supply-demang  im-
 balance  of  energy  will  occur  as  early
 as  99l  and  the  end  of  the  era  of

 growth  of  oi]  production  is  only  5

 years  away;

 (b)  if  so,  has  any  action  been  taken
 to  reduce  the  production  of  diesel
 locos  which  have  40  years  life  and
 will  have  no  HSD  oil  available  after
 5  years;

 (c)  the  money  investe@  on  the
 diesel  locos  is  already  a  sunk  cost  as

 per  economic  studies  of  traction  in
 3974  and  as  such  what  further  action
 is  being  taken  to  restrict  further  in-

 vestment  on  diesel  locos;

 (da)  how  much  capital  has  been
 invested  on  diesel  locos  so  far  and
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 how  much  is  likely  to  be  invested
 further  by  the  7th  Plan;

 (e)  has  any  action  been  taken  to
 save  investment  on  diesel  locos  and
 increase  the  pace  ०  electrification;
 and

 (f)  if  not,  will  the  Minister  for
 Railways  initiate  action  in  view  of
 serious  energy  crisis  in  neay  future?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN
 THE  MINISTRY  OF  RAILWAYS
 (SHRI  SHEO  NARAIN):  (a)  Yes.
 There  is  no  authentic  assessment  at
 present  that  there  is  going  to  be  a
 physical  shortage  of  oi]  by  99I.

 (b)  This  article  does  not  claim  that
 there  will  be  no  HSD  oil  after  5
 years.  Production  of  diesel  locomo-
 tives  is  dependent  on  their  require-
 ments  to  meet  traffic  demands  to  the
 extent  dieselisation  is  justified.

 (९)  The  Railways’  dieselisation  pro-
 gramme  is  based  on  a  study  of
 comparative  economic  of  dieselisation
 us.  other  modes  of  traction  taking
 fully  into  account  the  scarcity  of
 diese]  oil.

 (d)  Investment  on  acquisition  of
 diesel  locomotives  upto  31-3-76  is
 about  Rs.  58  crores.  Likely  invest-
 ment  by  the  7th  plan  has  not  yet
 been  estimated.

 (e)  The  heavy  initial  capital  in-
 vestment  for  providing  the  infra-
 structure  for  electrification  is  justified
 when  savings  in  direct  operating  ex-
 penses  give  a  reasonable  return.  The
 pace  of  electrification  would,  there-
 fore,  be  dependent  on  traffic  density
 and  relative  costs  of  major  inputs  in
 electrification  and  dieselisation  which
 govern  the  savings  in  direct  operating
 expenses.  Dieselisation  of  services
 would  need  to  be  progressed  on
 routes  where  _  electrification  invest-
 ment  is  not  financially  and  economi-
 cally  justified.  Railways’  traction
 policy  ims  at  keeping  the  diesel/
 electric  traction-mix  as  near  optimal
 as  possible  by  subjecting  to  a  detailed
 cost-benefit  analysis,  each  major  in-
 vestment  proposal.  Scarcity  value  for
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 HSD  oil  is  taken  into  account  §  in
 economic  appraisal.

 (f)  Does  not  arise.

 Invested  Capital,  Annual  Profit,  Re.
 mittances  by  Foreign  Drug  Industries.

 3738.  SHRI  SAMAR  GUHA:  Will
 the  Minister  of  PETROLEUM  AND
 CHEMICALS  AND  FERTILIZERS.
 be  pleased  to  state:

 (a)  facts  about  the  names  of  the
 foreign  chemical  and  drug  _  indus-
 tries  in  India  and  their  (i)  invested
 capitals  (ii)  annual  profits  and  (iii)
 annual  remittance  to  their  share-
 holders  outside  India  ang  (iv)  re-
 investments  made  for  expansion  of
 these  units  during  last  three  years;

 (b)  whether  all  these  foreign  indus-
 tries  fulfilled  the  condition  of  equity
 capitals  to  the  extent  of  51:49  share
 distribution  between  Indian  _  share-
 holders  and  foreign  share-holgers;

 (c)  if  so,  facts  thereabout;

 (d)  if  the  stipulated  equity  condi-
 tions  remained  unfulfilled  in  cases  of
 many  foreign  chemical]  and  drug
 industries;  ang

 (e)  if  so,  facts  thereabout  and  the
 steps  taken  by  Government  ४80  en-
 force  the  Indianisation  policy?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN
 THE  MINISTRY  OF  PETROLEUM
 AND  CHEMICALS  AND  FERTILI-
 ZERS  (SHRI  JANESHWAR  MISHRA):
 (a)  A  statement  showing  the  names  of

 foreign  chemical  Industries  having
 foreign  equity  above  40  per  cent  ope-
 rating  in  the  organised  sector  of  Drug
 Industry,  alongwith  requisite  infor-
 mation  is  laid  on  the  Table  of  the
 Sabha.  [Placed  in  Library.  See  No.
 LT-344/77].  |  Reinvestments

 mag  हि
 (if  any)  for  expansion  by  such  unh-

 woulg  be  indicated  by  the  increase  in
 total  assets  in  the  three  year  period
 (Column  3  of  Statement).

 (b)  and  (c).  The  level  of  fgreigt
 equity  holding  by  the  Foreign’  com-

 panies  is  regulated  under  reigt

 Exchange  Regulation  Act,  1978. रॉ
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 companies  with  foreign  holding  of
 more  than  40  per  cent  whose  manu-
 facturing  activities  are  covered  under
 -Appendix-I,  (Drugs  &  Pharmaceu-
 ticals  is  one  of  them)  are  required  to
 reduce  their  foreign  equity  to  a  level
 not  exceeding  74  per  cent.  Others
 are  required  to  reduce  their  foreign
 equity  to  some  intermediate  level
 between  40  per  cent  &  74  per  cent
 depending  on  the.  nature  of  their  total
 activities.

 (d)  and  (e).  The  question  whether
 ‘the  general  F.E.R.A.  regulations  should
 be  applied  to  the  drug  industry  is

 cunder  the  separate  examination  of  the
 Government  and  decisions  on  all  cases
 covereg  by  Section  29  of  Foreign
 Exchange  Regulation  Act  have  been
 held  in  abeyance  till  a  firal  decision
 is  taken  by  Government  on  Hathi

 ‘Corm.mittee  Recommendations.
 ‘Note:  Information  for  parts  (a)  to

 (e)  in  respect  of  other  Chemi-
 cal  Industries  is  being  collected
 and  will  be  laid  on  the  Table
 of  the  House.

 Dieselisation  of  Railway  Engines
 3739.  SHRI  SAMAR  GUHA:  Will

 the  Minister  of  RAILWAYS  be
 pleased  to  state:

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  the
 Planning  Commission  is  advising  the

 |
 Railway  authority  to  intensify  the
 programme  of  dieselisation  of  ratlway
 engines  than  electrification  of  rail-
 way  tractions;

 (b)  if  so,  the  rationale  behing  such
 policy  advanced  by  the  Planning
 Commission;

 (c)  comparative  costs  of  manufac-
 ture  of  (i)  diesel  engine,  and  (ii)
 electric  engine,  and  (iii)  steam
 engine;

 (d)  facts  about  use  of  diesel  engines
 in  electrified  railway  tractions  during
 last  one  year  and  the  cost  of  diesel
 oil  consumed  for  the  purpose;

 (e)  whether  any  study  has  been
 made  re.  replacement  of  steam  and
 diese]  enc  nes  by  electric  engines;
 and

 (f)  if  so,  facts  thereabout?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN
 THE  MINISTER  OF  RAILWAYS
 (SHRI  SHEO  NARAIN):  (a)  No.

 (b)  Does  not  arise.

 (c)  Cost  of  manufacture  as  per  the
 latest  batch  cost  reports.

 5.  Type  of  Loco
 No.

 Period  of  Mfg.  Cost
 (in  lakhs  of  Rs.)

 r.  BG  Diesel  (WDM2)  Jan.  76-May  77  42°34
 2.  MG  Diesel  (YDM  4)  4/74  to  9/76  23°46
 3.  NG  Diesel  (ZDM  8)  8/75  to  2/77  29°43

 BG  AC/DC  Elec.  Loco  8/76  to  7/77  58°  32
 5.  Steam  Engine  (YG  Loco)  Prod  :ction  stopped  in  1Q71-72  12/90  7°63

 वि

 (d)  Normally,  diesel  traction  is  not
 utiliseq  on  electrified  sections  ex-
 cepting  to  comply  with  marginal  ope-
 rating  expediency  or  in  the  case  of

 unforeseen  operating  developments.
 In  so  far  85  fuel  costs  are  concerned,
 no  separate  accounta]  for  such  ope-
 ration  of  diesel  locomotives  is  main-
 tained.

 (e)  and  (f).  Steam  traction  is  being
 progressively  replaced  by  diesel  and
 “-stric  traction  to  contain  the  heavy

 investment  that  would  otherwise  be
 necessary  in  line  capacity  works  due
 to  lower  average  speed  and  hauling
 capacity  of  steam  locomotives.  Die-
 sel  traction  is  useq  on  heavy  density
 routes  and  important  services.  On
 still  heavier  density  routes  where
 savings  in  direct  operating  expenses
 can  justify  the  heavy  initial  capital
 investment  for  electrification,  electri-
 fication  is  being  progressed.  Railway
 traction  policy  aims  at  keeping  the
 diesel/electric  traction-mix,  as  near
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 optimal  as  possible.  Each  proposal
 is  subjected  to  detailed  cost-benefit
 study  before  fraction  investment  deci-
 sions  are  taken.

 Survey  for  Deposits  of  Hydro-
 Carbon

 3740.  SHRI  SAMAR  GUHA:  Will
 the  Minister  of  PETROLEUM  AND
 CHEMICALS  AND  FERTILIZERS  be
 pleased  to  state:

 (a)  whether  the  Government  has
 made  any  survey  regarding  potential
 deposits  of  hydro-carbong  in  various
 regions  called  “in-shore”  and  “off-
 shore”  in  and  along  the  coastal  water
 or  West  Bengal;

 (b)  if  so,  details  about  the  broad
 findings  of  the  nature,  amount  and
 probable  location  of  such  potential
 hydro-carbon  deposits;

 (९)  facts  about  the  plan  and  pro-
 gramme  of  exploration  of  such  hydro-
 carbon  deposits,  including  time  sche-
 dule  for  their  execution;

 (d)  facts  about  the  works  for  ex-
 ploration  of  hydro-carbons  already
 undertaken  in  and  along  the  coastal
 water  of  West  Bengal  and  the  pros-
 pects  thereabout;  and

 (९)  the  facts  about  the  map  of

 hydro-carbon  deposits,  in  regard  to

 probable  nature,  location  and  amount
 of  potential  deposits  of  hydro-carbon
 in  other  parts  of  India  and  along  the
 coastal  waters?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN
 THE  MINISTRY  OF  PETROLEUM
 AND  CHEMICALS  AND  FERTILI-
 ZERS  (SHRI  JANESHWAR  MISH-

 RA):  (a)  to  (d).  Seismic  survey  was
 carried  out  by  Carlsberg  India  Group
 of  USA  in  the  offshore  area  of  the
 coast  of  West  Bengal  and

 i

 anv:
 and  ONGC  in  the  on-shore
 West  Bengal.

 Two  wells  were  drilled  Carlg-

 berg  India  Group  in  the  offsh  ea
 but  both  proved  dry.  In  the  wells
 drilled  so  far  on  the  onshore  area,  no
 commercial  hydrocarbon  deposits  have
 been  discovered.

 At  present  deep  drilling  at  two  on-
 shore  locations,  one  near  Galsi  and
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 another  near  Diamond  Harbour,  is  in
 progress.  Field  survey  work,  geological
 and  seismic,  is  also  being  continued.
 Deep  drilling  at  a  location  near  Deba-
 gram  is  also  proposed  to  be  taken  up.

 (e)  Till  now,  commercial  deposits
 of  hydrocarbons  have  been  establish-
 ed  in  Cambay  Basin  in  Gujarat,  Bra-
 hamputra  Valley  in  Upper  Assam  in
 the  onshore  area  ang  in  Bombay  High
 and  Bassein  fields  in  the  offshore
 area.  Extensive  surveys  and  explo-
 ratory  drilling  work  is  being  carried
 out  in  both  onshore  and  offshore  areas
 based  on  geological  priorities.  No
 other  commercial  discoveries  of  hy-
 drocarbons  have  been  made  so  far.

 भोजन  यातों  में  उपलब्ध  को  जाने  वालो

 खाद्य  सामग्री

 3741.  श्री  ईश्वर  चौधरो  :  क्या

 रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (क)  क्‍या  सरकार  को  पता  है  कि

 यात्ञा  के  दौरान  चलती  गाड़ियों  में  भोजन

 यानों  में  यात्रियों  को  दी  जाने  वाली  खाद्य

 सामग्री  की  कीमतें  बाजार  कीमतों  से

 आ्रधिक  होती  हैं  और  वे  बहुत  घटिया  किस्म

 की  भी  होती  हैं;  और

 (ख)  यदि  हां,  तो  भोजन  यानों  द्वारा

 उपलब्ध  की  जाने  वाली  खाद्य  सामग्री  की

 किस्म  को  सुधारने  तथा  कीमतें  कम  करने

 के  लिए  सरकार  का  क्या  उपाय  करने  का

 विचार  है  ?

 रेल  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  (श्री  शिव

 नारायण  )  :  (क)  जी  नहीं  ।

 (@)  प्रश्न  नहीं  उठता  L

 गरीब  लोगों  को  कानून  के  ज्ञान  को  सहायता

 के  बारे  में  भगवतो  समिति  का  प्रतिवेदन

 3742.  श्री  ईश्वर  चौोधरो  :  क्‍या

 विधि,  न्याय  झौर  कम्पनी  कार्य  मंत्री

 गरीब  लोगों  को  कानून  के  ज्ञान  की  सहायता

 सम्बन्धी  समिति  के  कार्य  की  प्रगति  के  बारे

 में  o.5  नवम्बर,  977  के  पझ्रतारांकित
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 प्ेश्त  संख्या  389  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में

 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (क)  गरीब  लोगों  |कों  कानून  के

 ज्ञान  की  सहायता  के  बारे  में  भगवती  समिति

 द्वारा  श्रपने  प्रतिवेदन  में  क्या  मुख्य  सिफारिशें

 की  गई  हैं;  और

 (ख)  उन्हें  क्रियान्वित  करने  के  लिए
 सरकार  ने  क्‍या  कार्यवाही  की  है  ?

 विधि,  न्याय  श्रोर  कम्पतो  कार्य  मंत्रालय

 में  राज्य  मंत्री  (ओ  नर्रासह  यादव)  :(क)
 भगवती  समिति  ने  अपनी  रिपोर्ट  में  निम्न-

 लिखित  मुख्य  सिफारिशें  की  हैं;  अर्थात्‌

 (i)  न्यायालय  फीस  में  कमी  की

 जाए  और  निर्धनों  के  मामले  में

 पूरी  छूट  दी  जाए  ;

 (ii)  सम्पूर्ण  देश  में  कानूनी  सेवा

 संगठन  स्थापित  किया  जाए,

 अर्थात  शिखर  पर  उच्च  शक्ति

 प्राप्त,  स्वशासी  राष्ट्रीय  कानूनी
 सेवा  प्राधिकरण,  राज्य  स्तर

 पर  राज्य  कानूनी  सेवा  बोर्ड,

 राज्य  के  भीतर  प्रादेशिक  काननी

 सेवा  बोर्ड  तथा  किसी  विशेष

 मण्डल  में  कार्य  करने  वाले  राज्य

 बोर्डों  के  क्रियाकलापों  में  समन्वय

 स्थापित  करने  के  लिए.  मण्डल

 परिशदें  स्थापित  की  जाएं  t  इन

 प्राधिकरणों  का  मुख्य  कार्य  भ्रपनी

 ग्रपपी  अधिकारिता  के  क्षेत्र  में

 कानूनी  सेवाए  प्रदान  करने  के  लिए

 स्‍्कीमें  बनाना  और  अन्य  प्राधि-

 कारियों  के  मार्गदर्शन  के  लिए  मानक
 स्कीमें  भी  तैयार  करना  तथा  सामान्य

 रूप  से,  कानूनी  सहायता  की  नीति

 और  कार्यक्रम  अधिकथित  करना

 होगा  ।

 (jij)  कानूनी  सेवाएं  प्रदान  करने

 के  लिए  यह  सफारिश  की  गई  है

 कि  कानूनी  सेवा  समितियां  जिला

 774

 स्तर  पर,  ब्लाक  स्तर  तथा  तहसील
 स्तर  पर  भी  गठित  की  जाएं  t

 प्रत्येक  उच्च  न्यायालय  से  सम्बद्ध

 एक  उच्च  न्यायालय  कानूनी  सेवा

 समिति  शौर  उच्चतम  न्यायालय

 कानूनी  सेवा  संमिति  का  इन

 न्यायालयों  में  कानूती  सेवा  प्रदान

 करने  के  लिए  गंठन  करने  का  भी

 प्रस्ताव  है।

 (iV)  समुदाय  के  विभिन्न  कमजोर  वर्गों

 की  समस्याओं  शौर  कठिनाइयों

 से  निपटने  के  लिए  विशेष  सेल

 बनाए  जाएं,  जैसे  महिला  सेल,

 कर्मकारों  और  उनके  परिवारों  के

 लिए  श्रमिक  सेल  तथा  श्रनुसूचित
 जातियों  श्रौर  श्नुसूचित  जन-

 जातियों  के  लिए  सेल  ।

 (५)  नई  कानूती  सेवाध्ों  के  कार्य-

 क्रम  का  उद्देश्य  भ्रन्य  बातों  के  साथ,

 निर्धनों  में  उनके  प्रधिकारों,  लाभों,

 उन्हें  प्रदत्त  किए  गए  विशेषाधि-

 कारों  के  बारे  में  जानकारी  देना,
 निर्धनों  की  वर्ग  समस्याप्रों  का

 उपचार  करना,  निर्धनों  की  कानूनी
 शौर  काननेतर  समस्यझों  के  बारे

 में  सामाजिक  विधिक  प्ननुसंधान
 करना,  निर्धनों  और  कमजोर  वर्गों

 के  विभिन्न  समूहों  की  सहायता
 करना  ताकि  वे  श्रपने  भ्रधिकारों

 की  बलपूर्वक  मांग  कर  सकें,
 निर्धनों  श्रादि  की  समस्याएं  न्यायालय

 के  सामने  लाने  हेतु  नई  विधिक

 तकनीक  श्नौर  रीतियां  तैयार  करना

 होना  चाहिए  t

 (vi)  कानूनी  सेवाएं  प्रदान  करने

 का  मुख्य  तरीका  प्राइवेट  बकोलो

 में  से  या  कानूनी  सेवा  समिति

 कार्यालय  द्वारा  नियोजित  वैतनिक

 वकीलों  में  से  वकील  उपलब्ध

 कराना;  ग्रामीण  क्षेत्नों  में  कानूनी
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 सहायता  शिविर  लगाना;  निःशुल्क

 कानूनी  सहायता  भौर  सलाह  के

 प्रयोजन  से  ग्रामीण  क्षेंत्रों  में  जाने

 के  लिए  वकीलों  की  सचल  यूनिट
 बनाना  ;  गरीबों  को  सलाह  देने

 के  लिए  भ्  कानूनी  सेवाओं  का

 गठन  करना  जिसमें  विधि  छात्र

 झौर  सामाजिक  कार्यकर्ता  भी

 सम्मिलित  हों;  सामाजिक  कार्य-

 कर्ताओं  के  शिक्षण  के  लिए  लघ

 प्रशिक्षण  तथा  दिशा  निर्देश

 पाठ्यक्रमों  और  सॉमॉजिक  विधिक

 विचर  गोष्ठियां  ग्रायोजित  करना;

 विधिक  मामलों  में  सलाह  श्रौर  सहा-
 यता  देने  के  लिए  नागरिक  सलाह
 केन्द्र  जैसी  सहायक  सेवाए  बनाना,

 हीना  चाहिए  ।

 (vii)  पांच  याँ  अधिक  ग्रामों  के  समूह
 के  लिए  न्याय  पंचायत  स्थापित  की

 जाए  ।  इसमें  तीन  सदस्य  हों  जिसमें

 से  एक  सदस्यविधि  की  जानकारी

 रखता  हो  और  उतेपष॑वायत  न्यायाधीश

 कहा  जाए  तथा  उसे  1000  रु०

 तक  के  सिविल  मामलों  में  कार्यवाही

 करने  की  और  दाण्डिक  मामलों  में

 तृतीय  वर्ग  मजिस्ट्रेट  की  शक्तियों  का

 प्रयोग  कश्नेकी  शक्ति  हो।  एक

 ही  पंचायत  न्यायाधीश  एक  तालुल्क
 या  ब्लाक  की  सभी  न्याय  पंचायतों  का

 ग्रध्यक्ष  हो  सकता  है  |  यह  व्यवस्था

 होगी  चाहिए  कि  न्याय  पंचायतों  के

 सिर्णय  के  विरुद्ध  अपील  नहीं  की  जा

 सकती  है  किन्तु  जिला  न्यायाधीश

 उसका  पुनरीक्षण  कर  सकते  हैं  ।

 (viii)  विवादों  का  माध्यस्थम्‌  के  जरिए

 निपटारा  करने  के  लिये  लोक  न्यायालय

 स्थापित  किए  जायें  |

 (ix)  विश्वविद्यालयों  और  विधि

 विद्यालयों  में  कानूनी  सेवा  क्लिनिक

 स्थापित  किए  जायें  ।

 (x)  मोटर  दु्ेटना  के  मामलों  में

 उपेक्षा  के बावजूद  न्यूनतम  प्रतिकंर

 दिया  जाय  |

 (xi)  सभी  स्तरों  पर  प्रत्येक  कानूनी
 सेवा  समिति  से  सम्बद्ध  एक  सुलह  सेल

 स्यांपित  किया  जाए  |

 (xii)  राज्य  कानूनी  सहायता  के  लिए
 उसी  प्रकार  निधि  उपलब्ध  कराए  ज॑सा

 चिकित्सा  व्यवस्था  जैसे  श्न्य  कल्याण-

 कारी  कार्योंके  मामलों  में  करती  है  ।

 निधियों  के  जिन  श््स्य  श्रोतों  की

 सिफारिश  की  गई  है  वे  हैं-न्यायालय॑
 फीस  का  एक  भाग  कानूमी  सहायता
 के  लिए  भ्रावंटित  करना;  वकालत-

 नामों  पर  कानूनी  सहायता  स्टाम्प

 लगाना;  किसी  न्यायलय,  अ्रधिकरण
 :  |  प्राधिकारी  को  दिए  जाने  वाले

 झाबेदन  करने  वाले  व्यक्ति  पर  उपकर

 उदग्रहीत  करना,  संदान  संग्रहण,  उन

 ब्यक्तियों  द्वारा  जिन्हें  सहायता  दी  गई

 है,  श्रभिदाय  भ्रादि  ।  निधि  का  प्रशासन

 राष्ट्रीय  प्राधिकरण  या  राज्य  बोर्ड

 द्वारा  किया  जाएगा  |

 (ख)  सरकार  सभिति  की  सिफारिशों

 पर  विचार  कर  रहो  है  |

 तेज  के  कु्रों  की  संख्या  में  बद्ध

 3743.  श्री  ईश्वर  चौधरी  :  क्‍या

 पेट्रीलियम  तथा  रसायन  श्रौर  उर्वरक  मंत्री

 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 (क)  क्‍या  बम्बई  हाई  में  तेल  के  कुं

 की  संख्या  में  कोई  वृद्धि  हुई  हँ;  शौर

 (ख)  यदि  हां,  तो  तत्सम्वन्धी  ब्यौरा  क्‍या  है?

 पेट्रोतियम  तथा  रसायन  झोर  उर्वरक

 मंत्रालय  में  राण्य  मंत्री  (क्री  जनेश्वर  मिश्र)  :

 (क)  जी,  हां  ॥

 (ख)  दिनांक  1-5-1977  को वम्बई

 हाई  में  दो  कु्रों  से  तेल  का  उत्पादन  आरम्भ

 हो  गया  था  ।  72-l9774)  यथा  स्थिति

 के  अनुसा<  तेल  के  12  कु्मों  से  उत्पादन  हो

 रहा  है  t
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 Proposal  to  run  a  Direct  Train  from

 Jabaipur  to  Nagpur  via  Chhindwara

 3744:  SHRI  SUKHENDRA  SINGH:
 Will  the  Minister  of  RAILWAYS  be

 pleased  to  state:

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  due  to
 the  absence  of  direct  fast  trains,
 passengers  going  from  Jabalpur  00

 Nagpur  via  Chhindwara  have  to  face

 great  hardship  with  the  result  that
 most  of  the  travelling  public  is  com-

 pelled  to  take  to  road  transport;

 (b)  whether  any  estimate  of  the
 financial  loss  thus  suffered  by  the

 Railways  has  been  assessed;  and  if  so,
 the  annua]  average  thereof;  and

 (c)  whether  Government  has

 considered  any  proposal  to  introduce

 a  direct  diesel-run  fast  train  from

 Jabalpur  to  Nagpur  via  Chhindwara

 to  provide  relief  to  the  travelling

 public?
 THE  MINISTER  OF  STATE  IN

 THE  MINISTRY  OF  RAILWAYS
 (SHRI  SHEO  NARAIN):  (a)  and  (b).

 No.  i/2  Jabalpur-Gondia  (Narrow
 Gauge)  Satpura  Express  provides
 connection  with  1/2  (Board  Gauge)

 Bombay-Hawrah  Mail  at  Gondia  pro-

 viding  a  very  fast  service  between

 Jabalpur  and  Nagpur.  For  ‘he

 passengers  on  Nainpur-Chhindwara-
 Nagpur  section  2  pairs  of  trains  Jin-
 cluding  |  pair  providing  an  overnight

 service  is  already  available.

 (c)  No.

 Loss  by  Sindri  and  Nangal  Fertilizers
 Plants

 3745.  SHRI  SUKHENDRA  SINGH:

 Will  the  Minister  of  PETROLEUM

 AND  CHEMICALS  AND  FERTILI-
 ZERS  be  pleased  to  state:

 (a)  whether  the  Sindri  and_  the

 Nangal  Fertilizers  Plants  have  gone
 into  loss  due  to  which  agriculturists
 are  not  getting  the  fertilizers  at

 cheaper  rates;  and

 (b)  if  so,  the  steps  Government
 propose  to  take  to  make  up  the

 said

 loss  and  increase  the  production  of

 fertilizers  and  bring  down  their

 prices?
 ee E  MINISTRY  OF  STA

 a  MINISTRY  OF  PETROLEUM
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 AND  CHEMICALS  AND  FERTILI-
 ZERS  (SHR]  JANESHWAR  MISHRA:
 (a)  While  the  Sindri  unit  of  Fertili-
 zer  Corporation  of  India  has  incurred
 losses  on  account  of  unremunerative
 prices  for  its  products  and  also  low
 production  due  to  the  old  and  ageing
 condition  of  the  plants,  the  Nangal
 unit  of  Fertilizers  Corporation  of
 India  has  not  suffered  losses  during
 1976-77.  The  losses  incurred  by  the
 Sindri  unit  do  not  have  any  effect  on
 the  prices  of  fertilizers.

 (b)  With  effect  from  the  Ist  Nov-
 ember,  1977,  the  Government  have  in-
 troduced  a  scheme  of  individual]  re-
 tention  price  for  the  units  in  the
 nitrogenous  fertilizer  industry  which
 assures  the  units  a  reasonable  post
 tax  profit  of  72  per  cent  of  the  net
 worth  at  a  high  capacity  utilisation
 of  80  per  cent  and  based  on  standard
 norms  of  consumption  of  raw  mater-
 jals  and  utilities.  This  scheme  would
 help  Sindri  and  other  losing  fertili-
 zers  units  to  improve  their  financial
 position.  The  prices  of  fertilizers
 hape  not  been  increaseg  after  the  in-
 troduction  of  retention  prices;  on  the
 other  hand,  the  price  of  urea,  which
 is  the  major  nitrogenous  fertilizer  has
 been  reduced  by  Rs.  00  per  tonne
 with  effect  from  12th  October,  1977.
 Schemes  of  renovation-modernisation
 are  under  implementation  to  put  the
 Sindri  unit  of  F.C.I.  on  g  sound  foot-
 ing.  It  is  also  the  constant  endeavour
 of  Government  to  maximise  over  all
 capacity  utilisation  of  fertilizer  units
 by  measures  such  as  setting  up  of
 captive  power  generation  units  to
 ensure  stable  power  supply,  debottle-
 necking,  renewals  etc.  with  a  view
 to  augment  indigenous  production  and
 reduce  costs.

 Proposal  for  a  Uniform  Civil  Code  for
 Citizens

 3746.  PROF,  P.  G.  MAVALANKAR:
 Will  the  Minister  of  LAW,  JUSTICE
 AND  COMPANY  AFFAIRS  _  be
 pleased  to  state:

 (a)  whether  Government  are
 actively  considering  the  proposals  for
 a  uniform  civil  code  for  all  citizens
 of  the  country  irrespective  of  their

 caste,  creed,  religion;  and
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 (b)  if  so,  broad  details  thereof?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN
 THE  MINISTRY  OF  LAW,  JUSTICE
 AND  COMPANY  AFFAIRS’  (SHRI
 NARSINGH  YADAV):  (a)  Govern-
 ment  has  no  such  proposal  under  con-
 sideration.

 (b)  Does  not  arise.

 New  Railway  Line  between  Kapad-
 wanaj  and  Modasa

 3747.  PROF.  P.  G.  MAVALANKAR:
 Will  the  Minister  of  RAILWAYS  be

 pleased  to  state:

 (a)  whether  any  progress  has  been
 made  in  the  matter  of  proposals  for
 construction  of  the  new  railway  line

 —Kapadwanaj  to  Modasa  in  Gujarat;

 (9)  if  so,  broad  details  thereof;  and

 (c)  if  not,  reasons  for  the  delay  in
 the  matter?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN
 THE  MINISTRY  OF  RAILWAYS
 (SHRI  SHEO  NARAIN):  (a)  to  (०).
 The  project  is  being  considered  for
 inclusion  in  the  Rolling  Plan  of  Rail-
 ways  which  is  yet  to  be  finalised.

 मध्य  रेलवे  में  लोअर  डिवीजन  क्लर्कों

 शौर  श्पर  डित्रीजन  कलक  के  रिफत

 स्थन

 37418.  श्री  हुकम  सिह  कठबाप  :

 क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  क्रपा  करेंगे

 कि

 (क)  मध्य  रेलवे  मेंद्स  समय  लोग

 डिवीजन  क्लर्कों  और  अपर  डिबवीजन

 क्लर्कों  के  कितने पट  रिक्‍त  पड़े  हैं;  और

 (व)  सरकार  द्वारा  भविष्य  में  उक्त

 पदों  को  भरने  के  लिए  क्‍या  कार्यवाही  की

 जाये.  ?

 रेल  मंत्रालय  मैं  राज्य  मंत्री  (श्री  शिव

 नारायण  )  :

 (क)  निम्न  श्रेणी  लिपिक--605

 उच्च  श्रेण  लिपिक  --काई  नहीं

 (ख)  निम्न  श्रेणी  लिपिकों  (एक
 चौथाई  लेता  विभाग  में)  की  रिक्तियों  का
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 'एक  तिहाई  चतुर्थ  श्रेणी  के  कमचारियों  की

 पदोन्नति  द्वारा  भरा  जाता  है  |  गेष

 रिक्तियां  ,  रेल  सेवा  श्रायोयों  द्वारा  स  धर

 भी  कोटा  से  भरी  जाती  हैं।  लेफिन

 लिपिक  वर्गीय  पदों  को  भरने  पर  प्रतिबन्ध

 लगने  के  कारण  सीधी  भर्ती  कोटा  का

 केवल  75  प्रतिशत  हो  भरा  जा  सकता

 है  |

 तदनसार,  रेल  प्रशासन  रिक्तियों  को

 भरने  के  लिए  कारवाई  कर  रहा  हैं

 उत्तर  रेलवे  में  लोग्र  डिवीजन  क्लकों

 झौर  श्पर  बीजन  क्लकों  के  रिक्त  स्यान

 3749.  श्री  हुकमचन्द  कछवाय  :  क्या

 रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  ढरेंगे  कि

 (क)  इस  सभय  उत्तर  रेलवे  में

 लोग्रर  डिवीजन  क्लर्कों  और  अपर  डिबीजन

 क्लर्कों  के  कितने  पद  रिक्त  पडे  हैं;  और

 (ब)  सरकार  उक्प  पदों  को  भरने

 के  लिए  क्या  कायवाही  कर  रही है  ?

 रेल  मत्रालय  में  राज्य  मंत्री  (श्रीशिव
 नारायण  )  (क)  सूचना  इकठटी
 की  जा  *ही  है  और  सभा  पटल  पर  रख  दी

 जागेगी  |

 (ख)  निम्न  श्रेणी  लिफपिकों  रक प्,

 तिहाई  रिक्तियां  (लेखा  विभाग  में  ए..

 चौथाई)  चतुर्थ  श्रेणी  के  कर्मचारियों  की

 पदोन्नत  द्वारा  भरी  जाती  है  ।  शेष  रिक्तियां

 सीधी  भर्ती  के  कोर्ट  के  अन्तगत  ग्राती  हैं

 जो  रेल  सेवा  श्रायोगों  के  माध्यम  से  भरी

 जाती  हैं।  लेकिन,  लिपिक  वर्गीय  पदों

 के  भरने  पर  प्रतिबन्ध  होने  के  कारण,

 सीधी  भर्ती  वाली  केवल  75  प्रतिशत

 रिक्तियां  ही  भरी  जा  सकी  .

 श्र्त्य  विभागों  में  उच्च  श्रेणी  लिपिकों

 की  श्रेणी  रिक्तियां  और  लेखा  विगाग  में

 80  प्रतिशत  रिवितयां  पदोन्नति  के  द्वारा

 भरी  जाती  हैं  |  लेखा  विगाग  में  20

 प्रतिशत  रिक्तियां  सीधी  भर्ती  के  द्वारा

 भरी  जाती  हैं  |
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 रेल  प्रशासन  तदनुसार  रिक्तियों  को

 भरने  के  लिए  कारवाई  कर  रहा  है

 झापात  स्थिति  के  दोरान  सेवा  से  हटाये
 गये  दक्षिण  रेलव  के  कर्मंचारो

 3750.  श्रो  हुकम  चन्द  कछवाय  :

 क्या  रेल  मत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि

 (क)  श्रापात  स्थिति  के  दौरान  दक्षिण

 रेलव  के  कितने  कर्मचारी  तौकरी  से

 हटाये  गये  थे  ;

 (ख)  उनमें  से  कितने  कर्मचारियों  को

 काम  पर  वापस  ले  लिया  गया  है  और

 कितने  कर्मचारियों  को  श्र्भी  काम  पर  लिया

 जाना  बाकी  है;  और

 (ग)  बाकी  कर्मचारियों  को  काम  पर

 वापस  लेने  के  लिए  सरकार  का  क्या  काये-

 वाही  करने  का  प्रस्ताव  है  ?

 रेल  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  (श्रीशिव
 नारायण  )  (क)  (i)  सामान्य  श्रनु-

 शासन  और  प्रपील  नियमों  के

 अन्ततत  उचित  जांच  के  बाद

 नौकरी  से  हटाये  गये/बर्खास्त
 किये  गये  कर्मचारियों  की  सख्या--
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 (ii)  रेल  प्रशासनों  के  विशषाधिकारों

 के  गअन्तंगत  (जहां  जांच  करना

 व्यवहारिक  नहीं  था)  नौकरी

 सें  हटाये  गये/बर्खास्त  किये  गये

 कमचारियों  की  संख्या  22

 (ख)  (i)  ऊपर  (क)  (i)  में  से

 अब  तक  वहाल  क्ष्यि  गये  कर्म-

 चारियों  की  संख्या  98

 ग्रभी  तक  बहाल  न  किये  गये  कर्म-

 चारियों  की  संख्या  3i7

 (it)  ऊपर  (=)  (ii)  में से श्रब

 तक  बहाल  किये  गये  कमचारियों

 की  संख्या  8.

 झ्र्भी  तक  बहाल  न  किये  ब्ये  कम्मे-
 चारियों  की  सख्या  4

 (ग)  ऊपर  (ख)  (ii)  में  दिखाये

 4  कमचारियों  के  मामलों  का

 एक  बार  फिर  से  पुनरीक्षण  किया

 जा  रहा  है  t

 यदि  वे  कर्मचारी  अनुशासन  झौर  झपील

 नियमों  के  उपबन्धों  के  अन्तगत  अ्पीलें  ।

 पुनरीक्षण  याचिकाए  प्रस्तुत  करेंगे  तो  ऊपर

 (ख)  (i)  में  दिखाए  गये  317  कर्मचारियों

 के  मामलों  पर  गुण-दोषों  के  आधार  पर

 विचार  किया  जायेगा  I

 दक्षिण  रेलवे  में  निम्न  श्रणो  लिपिक  और

 उच्च  श्रेणी  लिपिक  के  रिक्त  पद

 375l.  श्री  हुकम  चन्द  कछवाय  :

 क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि

 (क)  इस  समय  दक्षिण  रेलवे  में

 निम्न  श्रेणी  लिपिकों  और  उच्च  श्रेणी

 लिपिकों  के  रिक्त  पदों  की  संख्या  कितनी

 है;  और

 (ख)  उक्त  रिक्ति  पदों  को  भरने  के

 लिए  सरकार  का  भविष्य  में  क्या  कार्यवाही
 करने  का  प्रस्ताव  है  ?

 रेल  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रों  (श्री  शिव

 नारायण  )  :  (क)  क्रमशः  237  झौर

 II.

 (ख)  निम्न  श्रेणी  लिपिकों  के  एक-

 तिहाई  खाली  स्थान  (लेखा  विभाग  में

 एक-चौथाई  खाली  स्थान)  चतुर्थ  श्रेणी

 के  कमंचारियों  की  पदोन्नति  करके  भरे

 जाते  हैं।  शेष  रिक्त  स्थान  सीधी  भर्ती

 के  कोटे  में  श्ाते  है  जो  रेल  सेवा  झ्रायोगों  के

 माध्यम  से  भरे  जाते  हैं।  लेकिन,  लिपक़
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 बगीय  पदों  को  भरने  पर  अतिबन्ध  लगा

 होत  के  कारण,  सीधी  शर्तों  कं  कल

 75  प्रतिशत  रिक्त  स्थानों  को  ही  भरा

 'जा  सकता  है।

 झन्य  विभागों  में  उच्च  श्रेणी  लिपिकों

 की  सभी  रिक्तियां  और  लेखा  विभाग

 में  so  प्रतिशत  ऐसी  रिक्तियां  पदोन्नति

 द्वारा  भरी  जाती  हैं।  लेखा  विभाग

 में  20  प्रतिशत  रिक्तियां  सीधी  भर्ती  द्वारा

 “भरी  जाती  हैं

 इन  रिक्तियों  को  तदतुसार  भरद८  के

 (लिए  रेल  प्रशासन  द्वारा  कारवाई  की  जा

 'रही  है।

 मध्य  प्रवेश  को एल०  पी०  नव  की  सप्लाई

 3752.  Blo  लक्ष्मी  नारायण  पांडेय  :

 क्या  फेट्रोलियणम  तया  रसायन  शौर  श्ेवरक

 मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 (क)  क्या  यह  सच  है  कि  मध्य  प्रदेश

 के  अनेक  जिलों  और  सब-डिवीजनों  में,

 जहां  क्रमशः  50,000  और  30,000  में

 अधिक  जनसंख्या  है,  एल०  पी०  गैस  की

 सप्लाई  की  जाती  है,  जब  फि  श्न्य  राज्यों

 में  इससे  कम  जनसंख्या  वाले  जिलों  और

 'सब-डिवीजनों  में  इस  गैस  की  सप्लाई

 “की  जा  रही  हैं;  और

 (ख)  इस  बारे  में  सरकार  को

 सामान्यतः  क्‍या  नीति  हैं  ?

 पेरोलिवम  तथा  रसायन  और  उर्बरक

 मंत्रालयों  में  राज्यमत्री  श्री  जनेश्वर  मिश्र)  :

 “मध्य  प्रदेश  में  ही  वहीं  किन्तु  अन्य  'सज्व

 में  भी  ऐसे  बहुत  से  स्थान  हैं  जिनकी  जन-

 सख्या  50,000  से  भ्रधिक  है  जहां  घरेलू
 गैस  की  सप्लाई  नहीं  की  जाती  है  ।

 (व)  तरल  पेट्रोलियम  गैस  (एल०
 'पी०  जी०)  की  उपलब्धता  पर  निर्भर  करते
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 हुए  इसका  विपणन  नये  क्षेत्रों  में  निम्न-

 लिखित  बातों  को  ध्यान  में  रख  कर  बढ़ाया
 जा  रहा  है।

 (i  )  ग्राहकों  की  पूर्रानुमानित,  सम्भाव-

 नाएं  ।

 (ii)  arg  की  ल्लोत  से  ब/जार  की

 निकटता  ;

 (ili)  सुरक्षि  ।/सुविधाजनक  .  परि-

 बहन  के  साधन  की  उपलब्धत  ;

 (iv)  वितरा  उपकरण  का  अधिक-

 तम  सदुपयोग

 (५)  संचालन  कार्यों  में  व्यवहायंता।

 Attack  on  Students  at  Ghaziabad
 Railway  Station

 3753.  SHRI  PRASANNBHAI
 MEHTA:

 SHRI  MRITYUNJAY  PRA-
 SAD:

 Will  the  Minister  of  RAILWAYS
 be  pleased  to  state:

 (a)  whether  jit  is  a  fact  that  fifty
 students  who  were  travelling  in  a
 train  from  Delhi  to  Calcutta  were
 beaten  at  Ghaziabaqg  Station  on
 November,  1877;

 (b)  if  so,  the  main  details  of  the
 accident;

 (c)  the  action  taken  against  the
 culprits;

 (d)  what  steps  are  being  taken  to
 give  full  protection  to  the  passengers
 in  trains;

 (९)  the  number  of  times  during
 the  current  year  where  the  passen-
 gers  were  either  robbed  or  beaten  by
 the  anti-social  elements;  and

 (f)  steps  being  taken  to  check  these
 elements  and  give  protection  to  the
 passengers?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN
 THE  MINISTRY  JOF  RAILWAYS
 (SHRI  SHEO  NARAIN):  (a)  Yes.
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 (b)  and  (c).  On  5th  Novembe,
 977  about  50  students  including  2
 girls  were  traveiling  by  40  Dn.  Janta
 Express  from  Delhi  to  Howrah.  They
 had  reserved  seats.  Some  milkmen
 boarded  the  train  at  Delhi  and  occu-
 pied  some  of  their  reserved  seats
 which  was  objecteg  to  by  the
 students.  This  resulted  in  alterca-
 tion  and  subsequently,  when  the
 train  reached  Maripat  Station  about
 l0  कता  from  Ghaziabad,  the  mil-
 men  threw  _  stones  on  the  stu-
 dents  and  beat  them  up.  49  persons
 of  the  party  were  jnjured.  A  crime
 case  number  282,  under  Section  No.
 354,  323  IPC  and  20  IRA  was  regis-
 tered  at  Government  Railway  Police
 Station,  Aligarh  on  a  written  comp-
 laint  by  one  of  the  members  of  the
 party.

 (d)  All  night  trains  were  being  es-
 corted  by  the  Government  Railway
 Police  and  Railway  Protection  Force
 Guards.

 (e)  No  case  of  passengers  being  rob-
 bed  or  being  beaten  by  anti-social
 elements  has  been  reported  during
 the  current  year  in  this  section.

 (f)  All  night  trains  are  being  es-
 corted  by  the  Government  Railwav
 Police/Railway  Protection  Force
 Guards.

 Expansion  of  Oi!  Refineries  in  Gujarat

 3754.  SHRI  PRASANNBHAI  MEH.
 TA:  Will  the  Minister  of  PETRO-
 LEUM  AND  CHEMICALS  AND  FER-

 TILIZERS  be  pleased  to  state:

 (a)  whether  the  present  Govern-

 ment  has  taken  the  decision  to  expand
 the  present  oil  refineries  in  the  State

 of  Gujarat;

 (b)  if  so,  whether  the  ONGC  has

 also  decided  to  conduct  the  research

 of  oil  in  the  State  on  a  very  large

 scale;

 (c)  if  not,  the  reasons  for  the  same;
 and

 ’

 (d)  what  are  the  new  areas  on
 which  the  survey  will  be  conducted.
 for  oil  exploration  in  the  State?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN
 THE  MINISTRY  OF  PETROLEUM
 AND  CHEMICALS  AND  FER-
 TILIZERS  (SHRI  JANESHWAR:
 MISHRA):  (a)  The  decision  to  ex-
 pand  the  capacity  of  Gujarat  Re-
 finery  by  three  million  tonnes  per  an-
 num  was  taken  by  the  Government  in
 August,  1973.  This  project  is  now
 under  implementation  and  is  expected
 to  be  mechanically  completed  by
 March,  1978.

 (b)  Oil  exploration  in  Gujarat  is  9
 continuing  programme  and  has  been
 going  on  since  long.

 (c)  Does  not  arise.

 (d)  The  ONGC  is  conducting  explo-
 ration  for  oil  in  Gujarat  since  1958.
 At  present  the  ONGC  is  drilling  at  2
 new  places  in  Gujarat  namely  Wara-
 sen,  Sarbhan  and  Matar.  Besides  the
 ONGC  has  released  6  more  new  loca.
 tions  for  exploratory  drilling  in  Guja-
 rat  in  future.  Out  of  these  6  new
 places,  drilling  at  three  places  name-
 ly  Walner,  Piswad  and  Dahej  will  also
 be  taken  up  during  the  remaining  part
 of  the  current  year.

 Mileage  Allowance  for  Guards  of
 Goods  Trains

 3755.  SHRI  SUBHASH  AHUJA:  Will
 the  Minister  of  RAILWAYS  be  pleas-
 ed  to  state:

 (a)  whether  mileage  allowance  is
 the  only  salary  of  the  Guards  of
 goods  trains  arid  wether  its  percen-
 tage,  which  was  taken  at  00  in  1964,
 has  been  reduced  to  45  in  973  and  if

 so,  the  reasons  therefor;

 (b):  whether  Government  propose
 to  appoint  a  Commission  to  review
 the  salary  of  Guards;  and

 (c)  if  so,  whether  representatives
 of  All  India  Guards’  Council  would
 also  be  included  therein?
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 THE  MINISTER  OF  STATE  IN
 THE  MINISTRY  OF  RAILWAYS
 (SHRI  SHEO  NARAIN):  (a)  No.

 (b)  and  c).  The  scales  of  pay  of
 Guards  as  recommended  by  the  373
 Pay  Commission  have  already  been
 reviewed  by  ‘the  Government  after
 receiving  the  report  of  the  Anomalies
 Committee.  The  scale  of  pay  of
 Guards  Grade  ‘C’  has  been  improved
 from  Rs.  290—480  to  Rs.  290—530.  A
 new  stale  of  Rs.  425—640  has  been
 introduced  above  the  scale  of  Rs.  425—
 600  for  Guards  running  Mai}  and  Ex
 press  trains  with  the  designation  as
 Guards,  Special  Grade.

 सालगाड़ियों  में  गार्ड

 3756.  श्री  सुभाव  श्रनहूजा :  क्‍या

 रेल  पंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (क)  क्‍या  मालााड़ियों  के  गार्डों  को

 श्रामिक  त्योहारों  पर  छट्ठियां  नहीं  दी  जाती

 हैँ;

 (ख)  क्‍या  इन  गार्डों  के  लिए  कोई  नियत

 कार्य  घण्टे  नहीं  हैं;  और

 (ग)  क्‍या  रेलवे  प्रशासन  अपनी

 इच्छा  से  उन्हें  तीन  दिन  तक  घर  से  बाहर
 काम  पर  रख  सकता  है  ?

 रेल  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  (श्री  शिव

 नारायण  )  :  (क)  बुकिंग  कलक,  स्टेशन

 मास्टर,  गार्ड  आदि  जैसे  कर्मचारी  काफी

 समय  तक  सी  भी  छड़ी  के  पात्र  नहीं  थे  |

 दूसरे  वेतन  आयोग  की  सिफारिशों  के

 फजस्वरूप,  यह  विनिश्चय  किया  गया  कि  उन्हें
 तीन  राष्ट्रीय  छुट्टियों के  लिए  पात्र  बनाया

 जाय  परन्तु  वास्तविक  व्यवहार  में

 राष्ट्रीय  अवकाश  मनाने  के  लिए  सभी

 लाइन  कर्मचारियों  को  छोड़ा  नहीं
 जा  सकता  t  परन्तु  जिन  फर्मचारियों
 को  राष्ट्रीय  अवकाश  वाले  दिन  काम  करना

 होता  हैं  उन्हें  एक  विशेष  दर  से  अतिरिक्त

 आगतात्  करके,  जो  कि  शाम  दर  से  4
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 गुना  होता  है,  उनकी  क्षतिपूर्ति  की  जाती  हैं  ।

 क्षतिपूृति  की  यह  रियायत  केवल  उन्हीं
 कमंचारियों  तक  सीमित  है  जिनका  वेतन

 750  रुपए  तक  है

 (ख)  चूंकि  सवारी  गड़ियों  के  विपरीत

 माल  गाड़ियां,  साधारणतः  स्टाक  प्राप्त

 होने  शौर  बिजली  की  स्थिति  तथा  मागे

 उपलब्धता  के  अनुसार  ही  चलती  हैं  ।

 इसलिए  सी'  ग्रेड  गाडे,  जो  कि  इन  गाड़ियों
 पर  चलते  हैं,  निर्वारित  इयूटी  कड़ी  के

 अनुसार  काम  नहीं  कर  सकते  और  उन्हें

 पहले-आओ्रो-पहले-अझ्ओो.  के  झाधार  पर

 काम  दिया  झादा  है  !  इस  बात  का  भी

 ध्यान  रखा  जाता  है  कि  जहां  तक  सम्भव

 हो  कार्य-घण्टा  विनियम  के  अन्तर्गत  कार्य-

 घण्टा  की  सीमाओं  झर  अवकाश  के

 उपबन्धों  का  उल्लंघन  नहीं  किया  जाता  ।

 (ग)  जी  हां  ।  वतंमान  नियमों  के

 ऑ्स्तगंत  रनिंग  कर्मचारियों  को  आम  तौर

 पर  एक  साथ  तीन  या  चार  से  अ्रधिक  दिनों

 के  लिए  मुख्यालय  से  दूर  नहीं  होना  चाहिए।

 मलकापुर  में  बुकिंग  कार्यालय

 3757.  श्री  सुभाष  श्राहुजा :  क्‍या

 रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (कक)  क्‍या  सरकार  का  मध्य  रेलवे

 के  नागपुर  सैक्शन  में  मलकापुर  (आमला)

 स्टेशन  पर  एक  बुकिंग  कार्यालय  खोलने

 का  विचार  है;  द्रोर

 (ख)  यदि  हां,  तो  कब  तक  ?

 रेल  मंत्रालय  में  राज्य  मन्त्रों  (६. |  शिव

 नारायण  )  :  (क)  और  (ख).  मलका-

 पुर  रोड  क्रासिग  स्टेशन  को  यात्री  बुकिंग
 के  लिए  बोलने  के  एक  प्रस्ताव  की  रेल

 प्रशासन  द्वारा  जांच  की  जा  रही  है  और

 जांच  का  काम  पूरा  हो  जाने  पर  इस  बारे

 में  विनिश्चय  किया  जायेगा  |
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 Railway  Station  Porters’  Cooperative
 Labour  Contract  Society  Ltd.

 Allahabad

 3758.  SHRI  SUBHASH  AHUJA:
 SHRI  SHIV  SAMPAT]  2AM:

 Will  the  Minister  of  RAILWAYS
 be  pleased  to  state:

 (a)  whether  the  Railway  Station
 Porters’  Cooperative  Labour  Contract
 Society  Ltd.  Allahabad,  obtained  ex-
 press  sanction  from  the  competent
 Railway  Authorities  for  >mpioying  re-
 tired  Statistical  Officer,  Northern  Rail-
 way,  as  their  so-called  Adviser;

 (9)  whether  there  is  prchivition
 against  employment  of  retired  Rail-
 way  Officers  in  the  Agresment  signed
 by  the  Society;

 (c)  whether  employment  of  retired

 igo

 ’
 (b)  Retired  Railway  employees  of

 good  reputation  can  be  associatad
 with  the  Co-operative  Society  with
 the  approval  of  the  Railway  Adminis.
 tration  and  the  Co-operative  Society.

 (ce)  and  (d).
 tigation.

 This  is  under  inves-

 Set  up  of  Chemicals  Based  Industrial
 Projects  in  West  Bengal

 3759.  SHRI  JYOTIRMOY  BOSU:
 Will  the  Minister  of  PETROLEUM
 AND  CHEMICALS  AND  FERTILI
 ZERS  be  pleased  to  state:

 (a)  whethe:  Government  of  West
 Bengal  has  proposed  that  a  number
 of  chemical  and  chemical-baseci  in-
 dustrial  projects  should  be  set  up  in
 West  Bengal;

 (b)  if  so,  what  are  the  specific  pro-
 posals  received  by  the  Centre  from
 the  West  Bengal  Government:  and

 Statistical  Officer  was/is  in  specific
 breach  of  terms  of  the  contiact  en-  (c)  action,  if  any  being  ‘aken  on

 tered  by  the  Society  with  ihe  Nor-  the  said  proposals?

 thern  Railway  Administraiion  in  THE  MINISTER  OF  STATE  IN
 Delhi,  Moradabad  and  Allahabad  Divi-  THE  MINISTRY  OF  PETROLEUM
 sion;  and  AND  CHEMICALS  AND  FFR.-

 TILIZERS  (SHRI  JANESHWAR
 (d)  if  so,  what  action  is  being  taken  MISHRA):  (a)  Yes.  Sir.

 against  the  Society  for  breach  of
 terms  and  conditions  of  contract?  (b)  and  (c).  The  details  of  the

 propoSals  received  from  Government
 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  of  West  Bengal  and  the  Undertakings

 THE  MINISTRY  OF  RAILWAYS  owned  by  it  and  the  action  taken  १76
 (SHRI  SHEO  NARAIN):  (a)  No.  given  in  the  enclosed  statement.

 Statement

 Name  ef  the  applicant.  Product  Action  taken

 ;  :  a
 oi  Govt.  of  West  Bengal

 2.  Govt.  of  West  Bengal...

 Fertilizers  from  coal.

 Drugs.  «५  .  °

 Government  of  India  will  take  a
 decision  only  after  watching  the
 performance  of  the  two  coal-
 hased  plants  under  construction
 at  present  in  Andhra  Pradesh  &
 Orissa.

 The  question  of  establishing  a  new
 public  sector  uni:  for  manufac-
 ture  of  drugs  or  in  the  alterna-
 tive  expanding  the  facilities
 available  in  the  nationalilsed
 undertaking  of  M/s.  Smith
 Stanistreet  and  Company  Ltd.
 and  integrating  with  facilities
 of  such  other  units  as  may  come
 under  Government’s  control
 will  be  examined  in  due
 course.
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 g-  West  Bengal  Industrial  Olefines  like  ethyline,  propylene  A  letter  of  intent  has  been  issued.
 Development  Corporation  _  ete.

 4.  West  Bengal  Industrial  Polyester  staple  fibre
 Development  Corporation.

 5.  Durgapur  Chemicals  Ltd.  Coal-tar  based  chemicals.

 A  decision  will  be  taken  shortly.

 A  letter  of  intent  has  been  issued.

 6.  West  Bengal  Pharmaceu-  Certain  chemicals  like  8  hydroxy  A  letter  of  intent  has  been  issued.
 tical  and  Phyto  Chemical
 Development  Corporation  ete.
 Limited.

 quinoline,  hydrazine  hydrate

 Tender  for  Levelling  Area  at  Drilling
 Site  No.  6,  Jawalamukhi

 3760.  SHRI  JYOTIRMOY  BOSU:
 Will  the  Minister  of  PETROLEUM
 AND  CHEMICALS  AND  FERTILI-
 ZERS  be  pleased  to  state:

 (a)  whether  on  ३8  July,  1977,
 ONGC,  Civil  Construction  Branch,
 Jawalamukhi  had  inviteqg  tender
 for  levelling  the  area  at  drilling  site
 No.  6  on  Sapri  Khundian  Road,  Jawa-
 Jamukhi;

 (b)  if  so,  the  particulars  of  the

 parties  submitting  tenders;

 (c)  the  rates  quoted  by  each  party;

 (d)  whether  the  lowest  tenderer
 was  not  given  the  contract;  and

 (e)  jf  so,  on  what  grounds?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN
 THE  MINISTRY  OF  PETROLEUM
 AND  CHEMICALS  AND  FER-
 TILIZERS  (SHRI  JANESHWAR
 MISHRA):  (a)  The  tenders  were
 invited  by  ONGC  on  Ist  July,  977
 and  opened  on  l8th  July,  1977.

 (b)  to  (€).  The  facts  are  being  exa-
 mined  and  will  be  laid  before  the
 House.

 रेलवे  बोर्ड  में  तदर्थ  रूप  से  कार्य  कर  रहे

 झधिकारी

 376l.  श्री  नवाब  सिह  चोहान  :

 क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि  नि

 (क)  क्‍या  रेलवे  बोर्ड  में  कुछ  पदों

 वर  कुछ  श्रधिकारी  तदर्थ  श्राघार  पर  कार्ये

 कर  रहे  हैं  जिनका  चयन  संघ  लोक  सेवा  श्रायोग

 के  माध्यम  से  होता  हैं;

 (ख)  यदि  हां,  तो  ऐसे  कौन-कौन  से

 पद  हैं  और  कितने  समय  से  उन  पर  तदर्थ

 नियुक्तियां  की  गई  हैं  ;

 (ग)  संघ  लोक  सेवा  श्रायोग  के  माध्यम

 से  उन्हें  ्रब तक  न  भरे  जाने  के  क्या  कारण

 ह;  और

 (घ)  संघ  लोक  सेवा  शक्रायोग  के

 माध्यम  से  सभी  पदों  पर  नियुक्तियां  कब

 तक  हो  जायेंगी  ?

 रेल  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  (थ्री  शिव

 नारायण  )  :  (क)  और  (ख).  जी  हां।

 एक  विवरण  संलग्न  है।

 (ग)  और  (घ) «  नियमों  के  श्रन्तर्गत

 तदर्थ  नियुक्तियों  के  सम्बन्ध  में  श्रायोग

 को  सूचित  किया  जाता  है।  भर्ती  नियमों

 को  अन्तिम  रूप  देने  झीर  |  श्रथवा  श्रायोग

 द्वारा  अनुमोदन  प्राप्त  न  होने  के  कारण,

 नियमित  आधार  पर  उपयुक्त  भ्रधिकारियां

 के  चयन  के  सम्बन्ध  में  कार्रवाई  विचाराधीत

 है।  इन  सभी  पदों  पर  नियमित  नियुकितयां

 करने  के  लिए  यथाशीघ्र  हर  सम्भव  प्रयास

 किया  जायेगा  1
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 विवरण

 क्रम  सं०  पद  का  नाम  तरीख  जिस  से  इस  समय  तदर्थ

 श्राधार  पर  भरा  गया

 2  3

 .  निदेशक,  राजभाषा  I-2-73

 2.  संयुक्त  निदेशक,  राजभाषा  19-4-76

 3.  सम्पांदक  भारतीय  रेल '  18-9-75

 4.  वरिष्ठ  विश्लेषक  8-10-76

 5.  खान-पान  एवं  नयाचार  श्रधिकारी  9-7-7  4

 we  वरिष्ठ.  अनुसंधान  अधिकारी  20-2-73

 (परिचालन  अनुसंधान  )

 7.  उप  विधि  सलाहकार  (इस  पद  2-1-74

 पर  सहायक  विधि  सलाहकार  कार्य

 कर  रहा  है)

 8.  उप  निदेशक,  राजभाषा  I-4-76

 9.  सहायक  निदेशक,  राजभाषा  I-5-75

 10.  सहायक  निरीक्षक  ,  शस्त्र  I-8-75

 ii.  विशेष  कार्य  अधिकारी  (स्थापना)  29-4-7  5

 (ग्रारक्षण  )  बम्बई

 12.  हिन्दी  अधिकारी  3-9-76

 i3.  अध्यक्ष,  रेलवे  बोर्ड  के  विशेष  5-  5-7  7

 सहायक

 i4.  संग्रहपाल  (इस  पद  पर  सहायक  I-0-76

 संग्रहपाल  कार्य  कर  रहा  है)

 उपनिदेशक,  सवारी  शौर  मात्र  30-1  72
 15.

 डिब्बा

 2985  LS—7.
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 झाषात  स्थिति  के  ढोरान  बिधि  झायोग

 का  फार्यकरण

 3762.  श्री  नवाब  सिह  चोहान  :

 क्या  विधि,  न्याय  झौर  कम्पनो  कार्य  मंत्री

 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (क)  विधि  आयोग  की  क्या  उपयोगिता

 है  प्रोर  उसके  क्या-क्या  कार्य  हैं  ;

 (ख)  आपात  स्थिति  के  दौरान  बनाए

 गए  कानूनों  के  बारे  में  श्रायोग  की  क्‍या

 भूमिका  रही  थी;  और

 (ग)  क्‍या  आयोग  के  सदस्यों  ने  इन

 कानूनों  का  पूरी  तरह  समर्थन  किया  था

 शौर  यदि  हां,  तो  क्‍या  यह  उनके  लिए  न्याय-

 संगत  था?

 विधि,  न्याय  शौर  कम्पनी  कार्य  मंत्रालय

 में  राज्य  मंत्री  (श्री  नरसिह  यादव)  :  (क)
 विधि  ग्रायोग  की  उपयोगिता  इसी  तथ्य

 से  स्पष्ट  है  कि  भारत  के  उदाहरण  का  अनु-
 सरण  करते  हुए  बहुत  से  ञ्न्य  देशों  ने  भी

 विधि  आयोगों  की  स्थापना  की  है

 विधि  श्रायोग  ने  अब  तक  70  रिपोर्ट

 प्रस्तुत  की  हैं  शौर  उनमें  से  अनेक  रिपोर्ट

 समुचित  विधान  बना  कर  क्रियान्वित  की

 जा  चुकी  हैं।  इसके  पुनरीक्षित  विचारार्थ

 विषयों  का  वर्णन  संलग्न  विवरण  में  किया

 गया  है।

 (@)  प्रायोग  ने  आपात  कालीन  विधान

 की  रचना  में  कोई  भूमिका  अदा  नहीं  की

 है।

 (ग)  झायोग  का,  आपात  कालीन

 विधियों  के  सम्बन्ध  में,  कोई  हाथ  नहीं  था।

 झ्रायोग  के  सदस्यों  के  उन  कार्यों  से  भारत

 सरकार  का  कोई  सम्बन्ध  नहीं  हैं  जो  उन्होंने

 अपने  पद  पर  न  रहते  हुए  अपनी  निजी  हैसियत

 में  किए  थे।

 DECEMBER  18,  977  Written  Answers  96
 विवरण

 1+9-1977  से  3i+8~980  तक
 के  लिए  पुतर्गठित  विधि  आयोग  के

 विचारार्थ  विषय

 1. यह  सुनिश्चित  करने  के  लिए  कि

 न्यायिक  प्रशासन  प्रणाली  समयोजचित  मांगों
 के  अनुकूल  हो  और  विशेष  रूप  से--

 (क)  इस  आधार  भूत  सिद्धान्त  पर

 प्रतिकूल  प्रभाव  डाले  बिना  कि

 विनिश्चय  न्यायोचित  और  निष्पक्ष

 होने  चाहिए,  मामलों  के  शीघ्र

 झौर  किफायती  रूप  से  निपटारे

 को  मुनिश्चित  करने  के  उद्देश्य
 से  विलम्ब  समाप्त  करने,  बकाया

 मामलों  को  शीघ्र  निपटाने  और

 खर्चों  में  कमी  करने  के  लिए “~  F

 (a)  तकनीकी  बारीकियों  और

 विलम्बकारी  युक्तितयों  को  कम  करने

 झौर  उन्हें  समाप्त  करने  के  उद्देश्य
 से  प्रक्रिया  को सरल  बनाने  के  लिए,
 जिससे  कि  वह  साध्य  के  रूप  में

 नही  बल्कि  न्याय  प्राप्त  करने  के

 साधन  के  रूप  में  कार्य  करे,

 (ग)  न्याय  प्रशासन  से  सम्बद्ध  सभी

 व्यक्तियों  के  स्तरों  में  सुधार  करने

 के  लिए  ;

 न्यायिक  प्रशासन  प्रणाली  की  समीक्षा  करते

 रहना  ।

 2.  राज्य  की  नीति  के  निदेशक  तत्वों  को

 ध्यान  में  रखते  हुए,  वर्तमान  विधियों

 की  जांच  करना  तथा  उनमें  सुधार  के  उपायों

 के  सुझाव  देना  और  ऐसे  विधानों  का  भी

 सुझाव  देना  जो  निदेशक  तत्वों  को  क्रियान्वित

 करने  के  लिए  आवश्यक  हो  तथा  संविधान

 की  प्रस्तावना  में  वर्णित  उद्देश्यों  को  प्राप्त

 करना  ।
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 3.  सार्वजनिक  महत्व  के  केन्द्रीय

 भ्रधिनियमों  का  पुनरीक्षण  करना  जिससे

 कि  उन्हें  सरल  बनाया  जा  सके  और  उनकी

 विषभताओं,  संदिग्धताश्रों  और  अनुचित
 बातों  को  दूर  किया  जा  सके  ।

 4.  विधि  और  न्यायिक  प्रशासन

 से  सम्बन्धित  किसी  ग्रन्य  विषय  पर  जो  उसे

 निर्देशित  किया  जाए,  विचार  करना  और
 उस  पर  अपने  विचार  सरकार  को  बताना  1

 राष्ट्रमंडलोय  मंत्रियों  का  न्याय  में  बिलम्ब  के

 बारे  में  सम्मेलन

 3763.  श्री  नवाब  सिह  चौहन :
 क्या  बिधि,  न्याय  शौर  कम्पनो  कार्य  मंत्री

 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  कनाडा  में  अगस्त,
 977  ग्रन्तिम  सप्ताह  में  राष्ट्रमंडलीय
 मंत्रियों  के  सम्मेलन  में  न्याय  में  होने  वाले
 बिलम्ब  के  प्रश्न  पर  क्‍या  निर्णय  लिया  गया
 था  और  भारत  सरकार  उसे  किस  प्रकार
 क्रिपान्वित  कर  रही  है  ?

 बिधि,  न्याय  शौर  कम्पनी  कार्य  मंत्री

 (श्री  शान्ति  भूषण ) :  oi.  कनाडा  के

 'विन्नीपेग  नगर  में  तारीख  22  अगस्त  से

 26  अ्रगस्त,  1977  तक  ग्रायोजित  राष्ट्र-
 मंडलीय  विधि  मंत्रियों  की  बैठक  में  न्याय

 के  प्रशासन  में  होने  वाले  विलम्ब्र  के  अश्न  पर

 साधारण  रूप  से  चर्चा  हुई  थी  ।

 2.  सम्मेलन  में  विधि  मंत्रियों  ने  न्याय

 प्रशासन  में  बढ़ते  हुए  बिलम्ब  के  बारे

 में  अपनी  गहरी  चिन्ताएं  व्यक्त  की  -  यह
 समस्या  ऐसी  है  जिसका  सामना  लगभग

 सभी  राष्ट्रमंडलीय  देशों  की  सरकारों  को

 करना  पड़  रहा है ।  वे  इस  बात  पर

 सहमत  थे  कि  इस  सम्बन्ध  में  निश्चयात्मक

 और  तुरन्त:  कार्रवाई  करने  की  आवश्यकता

 है।  श्रौर  उन्होंने  यह  वचन  दिया  कि  वे

 ऐसे  उपाय  करेंगे  जिससे  न्याय  की  क्वालिटी

 पर  कोई  शांच न  आए  और  जिससे  विधि

 के  भ्रधीन  सभी  व्यक्तियों  के  मूल  श्रधिकारों

 को  सम्मान  मिलता  रहे  I

 3.  विधि  सम्बन्धी  बिलम्बों  की  समस्या

 पर  विचार  करते  समय  मंत्नीगण  उसके

 अझनेक  कारणों  से  श्रवगत  थे  ।  इनमें  से

 कुछ  कारण वे  हैं,  श्र्थात्‌,  श्रपराध  के  स्तर;

 उसके  नए  नए  तरीकों  में  विश्वव्यापी

 अभि  वृद्धि;  विचारण  की  बढ़ती  हुई  जटिलता  ;

 विधिक  अधिकारों  के  प्रति  बढ़ी  हुई  जागरूकता

 के  कारण  अधिक  संख्या  में  लोगों  का

 न्यायालयों  की  शरण  में  जाना;  झौर

 विधानों  की  बढ़ती  हुई  किन्तु  अ्रपरिहाय
 संख्या  के  कारण  उत्पन्न  मुकदमेबाजी
 ग्रौर  अधिक  व्यापक  पैमाने  पर  कानूनी

 सहायता  के  उन  उपबन्धों  के  कारण  जो

 न्यायसंगत  समाज  के  निर्माण  के  लिए  आव-

 शयक  होते  है,  न्यायालयों  पर  कभी  कभी

 भारी  दबाव  पड़ता  है  और  इससे  समस्या

 और  गंभीर  हो  गई  है  ।

 4.  विधि  मंत्रियों  ने  अनेक  प्रकार  के

 सुझाव  सामने  रखे  ।  यदि  आरंभिक

 प्रक्रम  पर  ही  कानूनी  सलाह  और  कानूनी
 परामशं,  व्यापक  रूप  से  उपलब्ध  कराए

 जाएं  तो  उनमें  न्यायालय  में  पहुंचने  के  पूर्व

 ही  विवादों  को  समाप्त  करने  की  क्षमता

 होती  है।  छोटे  मोटे  अपराधों  को  विशेष

 प्रक्रिाग्नों  हारा  निपटाया  जा  सकता  है
 श्रौर  प्रारम्भिक  सुनवाइयों  को  सुप्रवाही
 बनाया  जा  सकता  है  तथा  यह  भी  सुनिश्चित
 किया  जा  सकता  है  कि  अभियुक्त  के  प्रति

 निष्पक्षता  बनी  रहे।

 5.  और  अधिक  न्यायिक  श्रधिकारी

 नियुक्त  करना  एक  संभव  उपाय  हो  सकता

 है  किन्तु  यह  सदैव  उपयुक्त  उपाय  होगा

 ऐसा  नहीं  है।  एक  सुदृढ़  बार  और  बैच

 में  प्रनेक  न्यायाधीशों  की  नियुक्ति  से  बार

 में  होने  वाली  वकीलों  की  कमी  का  निरन्तर

 संतुलल॒  बनाए  रखने  की  आवश्यकता  को

 सदैव  ध्यान  में  रखना  होगा  ।  विशेष
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 न्यायालयों  से  पारिवारिक  विधि  जैसे

 समुचित  क्षेत्रों  में  सुधार  की  कुछ  संभावना

 हो  सकती  है  किन्तु  इनके  समुचित  प्रशासन

 के  लिए  मानवीय  और  भौतिक  संसाधनों

 की  ग्रभी  भी  झावश्यकता  है  7  जिन

 विशिष्ट  समाजों  की  सहनशीलता  के  स्तर

 के  अनुकल  हो  उनमें,  ऐसे  अपराधों  को जिनका

 कोई  शिकार  नहीं  होता  है,  श्रनपराधिक

 बनाने  जैसे  उपायों  के  माध्यम  से  नए

 दृष्टि  कोणों  को  अपनाने  की  श्रावश्यकता

 है  ।  बिलम्ब  कम  करने  और  विधि

 सम्बन्धी  कार्यों  को  शीघ्र  निपटाने  के  कार्य

 में  न्यायालयों  और  वकीलों  की  भूमिका

 महत्वपूर्ण  है।

 6.  राष्ट्रमंडल  के  विभिन्न  भागों  में

 इस  समस्या  के  स्वरूप  और  उस  समस्या  के

 प्रति  विभिन्न  देशों  की  प्रतिक्रिया  का  सर्वेक्षण

 किए  जाने  पर,  विधि  मंत्रियों  ने  यह

 ग्रनुभव  किया  कि  इस  समस्या  के  हल  के  लिए

 तुलनात्मक  दृष्टिकोण  का  मूल्य  बहुत  अधिक

 है।  उन्होंने  राष्ट्रमंडलीय  सचिवालय  से

 अनुरोध  किया  कि  वह  राष्ट्रमंडलीय
 श्राघार  पर  जानकारी  एकत्न  करके  और

 उनके  समुचित  श्रध्ययन  की  व्यवस्था

 करके  इस  चुनोती  का  सामना  करने  के

 उनके  निश्चय  में  उनकी  सहायता  करे  ।

 इस  प्रकार  न्यायालय  में  बिलम्ब  की

 समस्या  के  सम्बन्ध  में  आयोजित  बैठक  में

 समस्या  को  साधारणस्वरूप  से  आंकने  के

 झलावा  कोई  ठोस  या  विशेष  विनिश्चय

 नहीं  किए  गए  ।

 मेरठ  में  उच्च  न्यायालय  की  बच  स्थापित

 करने  के  बारे  में  प्रभ्यावेंदन

 3764.  श्री  नवाब  सिह  चोहान  :

 क्या  विधि,  न्याय  श्रोर  कम्पनो  कार्य  मंत्री

 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (क)  क्‍या  सरकार  को  पश्चिमी

 उत्तर  प्रदेश  के  लोगों  से  मेरठ  में  उच्च

 न्यायालय  की  बैंच  स्थापित  करने  के  बारे  में

 अभ्यावेदन  प्राप्त  हुए  हैं  ;
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 (ख)  यदि  हां,  तो  इस  सम्बन्ध  में

 वर्तमान  स्थिति  क्‍या  है  तथा  वहां  पर  अब  तक

 बैंच  स्थापित  न  करने  के  क्‍या  कारण  हैं;
 श्रीर

 (ग)  इस  मामले  में  उत्तर  प्रदेश  सरकार

 तथा  उच्च  न्यायालय  के  क्या  विचार

 हैं  ?

 विधि,  न्याय  शर  कम्पनी  कार्य  मंत्रो

 (श्री  शान्ति  भूषण  )  :  (क)  जी  हां 1

 (ख)  इस  विषय  पर  अभी  विचार

 किया  जा  रहा  है।  इस  बारे  में  कोई

 विनिश्चय  करने  से  पूर्व  इस  प्रस्ताव  के

 विभिन्न  पहलुओं  पर  सावधानीपूर्वक  विचार

 करना  होगा  |

 (ग)  तत्कालीन  विधि,  न्याय  श्रौर

 कम्पनी  कार्य  मंत्री  द्वारा  इस  विथय  पर

 उत्तर  प्रदेश  के  तत्कालीन  मुख्य  मंत्री  से

 विचार-विमशें  किए  जाने  के  और  भारत

 सरकार  द्वारा  राज्य  सरकार  को  निर्देश

 किए  जाने  के  पश्चात  उत्तर  प्रदेश  के  मुख्य
 मंत्री  ने  दिसम्बर,  976  में  एक  पत्र  लिखा

 था,  जिसमें  उन्होंने  मेरठ  में  एक  बैच

 स्थापित  करने  का  प्रस्ताव  किया  था  |

 उन्होंने  अन्य  बातों  के  साथ,  उस  पत्र  में  यह
 लिखा  था  कि  एक  के  बाद  एक  मुख्य  न्यायाधि-

 पति  मेरठ  में  बैंच  स्थापित  करने  की  मांग

 का  लगातर  विरोध  कर  रहे हैं ।

 उत्तर  प्रदेश  की  वर्तमान  सरकार

 ने  एक  पत्र  में  इस  बात  का  उल्लेख  किया

 है  कि  मेरठ  में  बैच  स्थापित  करने  के  प्रश्न

 पर  वह  फिर  से  विचार  कर  रही  है  ।

 शाहजहांपुर  रेलब  स्टशन  पर  हैड,

 ऊपरि  पुल  शाद  का  निर्माण

 3765.  श्री  सुरेन्द्र  विक्रम  :  क्या

 रेल  मंत्री  यह  बताने  की  क्रपा  करेंगे  कि  :

 (क)  उत्तर  रेलवे  के  मुरादाबाद
 डिवीजन  के  शाहजहांपुर  रेलवे  स्टेशन  पर
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 चालू  वित्तीय  वर्ष  के  दौरान  शेड,  उपरि

 पुल  (श्रोवर  ब्रिज)  भ्रादि  के  निर्माण  के

 लिए  कितनी  धनराशि  निर्धारित  की  गई

 है  और  वहां  पर  यात्रियों  की  सुविधाये  प्रदान

 करने  की  दृष्टि  से  कौन-कौन  से  निर्माण

 कार्य  शुरू  किये  जायेंगे  ;  श्रौर

 (ख)  कया  इस  वारे  में  रेल  मंत्रालय

 में  राज्य  मंत्री  का  कोई  सुझाव  श्रथवा  पत्र

 प्राप्त  हुआ  है,  यदि  हां,  तो  उस  पर  सरकार

 द्वारा  क्‍या  कार्यवाही  की  गई  है  ?

 रेल  मन्नालय  में  राज्य  मंत्री  (श्री  शिव

 नारायण)  :  (क)  शाहजहांपुर  रेलवे

 स्टेशन  पर  बने  पैदल  पुल  के  विस्तार

 का  काम  रेलवे  के  977-78  के  निर्माण

 कार्यक्रम  में  शामिल  कर  लिया  गया  है  और

 चालू  वित्त  वर्ष  में  उस  काम  परे  20,000/-

 रुपया  खर्च  होगा।

 इसके  अतिरिक्त  एक  और  काम  अर्थात्‌

 प्लेटफार्म  बं०  2-3  के  छत  का  विस्तार

 करना  है।  1977-78  में  इस  काम  पर

 76,000/-  रुपया  खर्च  किया  जायेगा  ।

 (ख)  शाहजहांपुर  में  एक  ऊपरी  पैदल

 पुल  के  विस्तार  की  मांग  970  से  ही

 की  जा  रही  है।  इस  वर्ष  इस  काम  की

 मंजूरी  दीजा  चुकी  है  और  यह  काम  हो

 रहा  है।

 ‘Capacity  of  Fertilizer  Factories  im

 Public  Sector

 3766.  SHRI  P,  RAJAGOPAL

 NAIDU:  Will  the  Minister  of  PET-

 ROLEUM  AND  CHEMICALS  AND

 FERTILIZERS  be  pleased  to  state:

 (a)  the  capacity  of  Fertilizer  fac-

 tories  in  the  public  sector;  and

 (b)  the  utilised  capacity  at  present?

 THE  MINISTER  OF  STATE
 :

 IN
 THE  MINISTRY  OF  PETROLEUM
 AND  CHEMICALS  AND  FERTILI-
 ZERS  (SHRI  JANESHWAR  MISHRA):

 (a)  and  (b).  The  installeq  capacity
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 and  capacity  utilisation  in  the  public
 sector  are  given  below:—

 Installed  Capacity  utilisa-
 capacity  tion

 (000  tonnes)  (%)

 1976-77  April-
 October,

 7977

 Nitrogen.  1543  69°5,  =  580

 Phosphate  337  68-3  70" 4

 Rest  Room  Facilities  at  Guntakal  for
 T.T.Es.

 3767.  SHRI  Pp.  RAJAGOPAL
 NAIDU:  Will  the  Minister  of  RAIL-
 WAYS  be  pleased  to  state:

 (a)  whether  there  are  rest  room
 facilities  at  Guntakal  for  South  Cen-
 tral]  Railway  T.T.Es,  headquartered
 at  Pakala  when  they  work  in  Venka-
 tadri  Express  from  Tirupatj  to  Gun-
 takal  at  after  l]  hours  of  continuous
 duty;  and

 (9)  if  not,  whether  Government
 propose  to  provide  adequate  rest  room
 facilities  at  Guntakal?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN
 THE  MINISTRY  OF  RAILWAYS
 (SHRI  SHEO  NARAIN):  (a)  and  (b).
 From  October,  1977,  the  Travelliing
 Ticket  Examiners  headquartered  at
 Pakala  work  Venkatadri  Express  only
 from  Tirupati  upto”  Dharmava-
 ram  where  adequate  resting  facilities
 are  available  for  them.  At  Guntakal
 also,  adequate  rest  room  facilities  are
 available  for  Travelling  Ticket  Exa-
 miners.

 New  RailWay  Lines  in  Rajasthan

 3768.  SHRI  8.  S.  SOMANTI:  Will
 the  Minister  of  RAILWAYS  be

 pleaseq  to  state:

 (a)  whether  there  was  any  propo.
 sal  under  the  consideration  of  Gov-
 ernment  to  conduct  an  engineering
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 and  traffic  survey  for  the  construc-
 tion  of  new  railway  lines  in  the  State
 ef  Rajasthan;

 (b)  whether  any  approach  has
 also  been  made  by  the  Government
 of  Rajasthan  also  in  this  regard;  and

 (c)  if  so,  the  reaction  of  Central
 Government  in  this  regard?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN
 THE  MINISTRY  OF  RAILWAYS
 (SHRI  SHEO  NARAIN):  (a)  to  (c).
 Recommendations  for  construction  of
 the  following  railway  lines  were  re-
 ceived  from  the  Government  of  Raj-
 asthan:

 (i)  Raisinghnagar-Anoopgarh-
 Chhattargarh-Bikaner-Kalayat-Pha-
 jodi  (380  Kms).

 Gi)  Tanumangarh-Rawats@r-Sar-
 darshahar-Ratangarh-Fetehpur  (200
 Kms),

 (iii)”  Ghafsana-Nacfha-Ramgarh-
 Jaisalmer  (400  Kms).

 (iv)  Phalodi-Nachna  (70  Kms).

 A  survey  for  construction  of  a  new
 metre  gauge  line  from  Bikaner  to
 Chattargarh  which  will  serve  Rajas-
 than  canal  area  has  been  included  in
 this  Years’  Railway  Budget.  Another
 survey  for  a  new  metre  gauge  line
 from  Falna  to  Nathdwara  is  in  pro-
 eress.

 तेल  तथा  प्राकृतिक  गस  ब्रायोग  द्वारा
 तेल  के  नये  कुभ्रों  की  खोज

 3769.  8%  एस०  एस०  सोमानी :

 क्या  पेट्रोलियम  तथा  रसायन  झोर  उर्वरक

 मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (क)  क्‍या  तेल  तथा  प्राकृतिक  गैस
 श्ायोग  द्वारा  गत  3-4  महीनों  के  दौरान

 तेल  के  नये  कुझों  की  खोज  में  कोई  प्रगति

 हुई  है;  भौर

 (ख)  यदि  हां,  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा
 क्‍या  है?
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 पेट्रोलियम  तथा  रसायन  झोर  उर्वरक

 मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  (श्री  जनेश्वर  मिश्र):

 (क)  शौर  (ख).  गत  चार  महीनों  में,

 तटवर्ती  और  समुद्र  के  भीतरी  दोनों  क्षेत्रों

 में  तेल  तथा  प्राकृतिक  गैस  आयोग  ने  श्राछ

 नई  संरचनाओ्रों  में  अ्रनुवेषी  कुं  की  खुदाई
 का  कार्य  आरम्भ  किया  और  24  पुरानी
 संरचनाश्रों  में  श्रन्वेषी  कुझं  का  खुदाई
 कायें  जारी  रखा।

 CPC’s  favour  to  Alien  Company

 3770.  SHRI  M,  RAM  GOPAL
 REDDY:  Will  the  Minister  of  PET-
 ROLEUM  AND  CHEMICALS  AND
 FERTILIZERS  be  pleased  to  state:

 (a)  whether  Government’s  atten-
 tion  hag  been  drawn  to  the  news  item
 ‘CPC  s  favour  to  alien  company’  pub-
 lished  in  Economic  Times  of  l2th
 November,  1977;  and

 (b)  if  so,  the  reaction  of  the  Gov-
 ernment  thereon?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN
 THE  MINISTRY  OF  PETROLEUM
 AND  CHEMICALS  AND  FERTILI-
 ZERS  (SHRI  JANESHWAR  MISHRA):
 (a)  Yes,  Sir.

 (b)  M/s.  Wyeth  Laboratories  Ltd.
 Bombay,  are  the  only  producer  of
 Prednisolone  in  the  country.  As  their
 production  of  this  bulk  drug  is  in-
 sufficient  to  meet  the  total  Fequire-
 ments  of  drug  manufacturers  in  the
 country,  this  bulk  drug  is  supplement-
 ed  by  imports  through  State  Chemi-
 cals  &  Pharmaceuticals  Corporation  of
 India  Ltd.  (CPC).  Since  1976-77,
 Prednisolone  ig  canaliseq  for  imports
 through  CPC.

 For  the  year  1977-78,  M/s.  Wyeth
 Laboratories  Ltd.  had  indicated  their
 estim-ateq  production  of  Prednisolone
 at  000  kgs.  and  a  quantity  of  750  kgs.
 of  this  bulk  drug  was  planned  for  im-
 port.  However,  due  to  some  contami-
 nation  problem  in  their  manufactur-
 ing  plant,  the  production  of  Predniso-
 lone  remained  stopped  in  the  unit  of
 M/s.  Wyeth  from  Mid  May  to  end  of
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 September.  In  order  to  meet  the  re-
 quirements  of  this  bulk  drug  0
 those  units  who  haq  been  supplied

 'Prednisolone:  by  M/s.  Wyeth  during
 the  year  1976,  it  was  decided  that  CPC
 should  release  Prednisolone  to  such
 units  to  the  extent  of  40  per  cent  of
 the  releases  received  by  them  during
 that  year  from  M/s.  Wyeth.  M/s.
 Wyeth  were  also  covered  by  this  de-
 cision  because  they  had  consumed  Pre-
 dnisolone  from  out  of  their  own  pro-
 duction  of  this  drug  during  the  year
 976  and  thus  were  entitled  to  re-
 lease  of  imported  Prednisolone  so  as
 to  maintain  the  production  of  their
 formulations  which  were  previously
 available  in  the  market.  Till  now,
 M/s.  Wyeth  have  been  released  im-
 ported  Prednisolone  by  CPC  to  the
 extent  of  26  per  cent  of  their  296
 consumption  of  this  drug.  Their  unit
 has  resumed  normal  operations  from
 October,  1977.  M/s.  Wyeth  will  con-
 tinue  to  meet  the  requirements  of
 units  serviced  by  them  in  1976-77  to
 the  extent  not  serviced  by  CPC  in
 1977-78  on  a  pro-rata  basis  depending
 on  their  production.

 सौराष्ट्र  के  निकट  प्राकृतिक  गंस  के  लिए
 खोज

 377i,  क्री  धर्मेंसिह  भाई  पटल  :

 क्‍या  पेट्रोलियम  तथा  रसायन  एवं.  उवरक

 मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (क)  क्‍या  सौराष्ट्र  के  निकट  द्वीव

 में  प्राकृतिक  गैस  पाए  जाने  की  कोई

 सम्भावना  हैं  और  क्‍या  वहां  पर  गस  की

 खोज  की  गई  है  अयवा  की  जानी  है  और

 वहां  पर  कितनी  माता  में  गैस  पाए  जाने

 की  सम्भावना  है  ;

 (ख)  क्‍या  गुजरात  सरकार  ने  इस

 के  लिए  मांग  की  है  और  यदि  हां,  तो  कब

 श्र  किस  प्रकार  की  मांग  की  है  ;  और

 (ग)  वहां  पाई  जाने  वाली  प्राकृतिक

 गैस  का  किस  प्रकार  उपयोग  किया  जाएगा?

 a

 पेट्रोलियम  तथा  रसायस  श्रोर  उर्वरक

 मंत्रालय  में  राज्यों  मंत्री  (श्री  जनेश्वर

 मिश्र)  :  (क)  जी  नहीं,  इस  क्षेत्र  में  झभी

 तक  किए  गए  सर्वेक्षण  से  महत्वपूर्ण  तेल/
 गैस  के  संक्रेत  नहीं  मिले  हैं  ।

 (ख)  जी;  नहीं

 (ग)  प्रश्न  नहीं  उठता।

 रेलवे  साइडिंग  धोराजी

 5772,  श्री  धर्म  सिंह  भाई  पटेल :

 क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि:

 (क)  क्या  गुजरात  में  राजकोट  जिले

 में  धोराजी  स्थित  फंक्टरी  रेलवे  साइडिग

 घोराजी  रेलवे  स्टेशन,  डी  शाई  जे  स्टेशन

 प्वाइन्ट  स्थित  रेलवे  साइडिंग  से  एक
 किलोमीटर  से  भी  कम  दूरी  पर  है  फिर

 भी  धोराजी  फेक्टरी,  क्षेत्र  की  मिलों  के

 माल  के  लिए  शुल्क  वसूल  किया  जा  रहा

 है  ;  श्रौर

 (ख)  क्‍या  वाणिज्य  मण्डल  ने  श्रक्तूबर
 976  में  इस  साइडिंग  शुल्क  को  समाप्त

 करने  की  मांग  की  थी  और  यदि  हां,  तो

 तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या  है  ;

 (ग)  इसे  समाप्त  करने  के  लिए

 सरकार  ने  क्या  कार्यवाही  की  है  प्रथवा

 करने  का  प्रस्ताव  है  ;  और

 (घ)  क्‍या  धोराज़ी  रेलवे  स्टेशन  पर

 कोई  गोदाम  नहीं  है  श्रौर  यदि  हां,  तो

 उसका  निर्माण  कब  तक  किया  जाएगा  ?

 रेल  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  (श्री  शिव

 नारायण  )  :  (क)  जी  नहीं।  धोराजी

 स्टेशन  के  केन्द्र  से  साइडिंग  की  लम्बाई

 लगभग  दो  किलीमीटर  है।  साइडिंग

 प्रभार  माल  डिन््बों  को  साइडिंग  में  ले

 जाने  के  लिए  की  गयी  अतिरिक्त  सेवाओं
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 के  बदले  में  लिया  जाता  है  जबकि  माल-

 भाड़ा  स्टेशन  स  स्टेशन  तक  ही  लिया

 जाता  है  1

 (ख)  जी  हां।  धोराजी  चेम्बर  श्राफ

 कामस  ने  यह  ग्रनुरोध  किया  था  कि

 साइडिग  प्रभार  समाप्त  किया  जाए  और

 चंकि  धोराजी  स्टेशन!  पर)  कोई  !  माल

 गोदाम  नहीं  है,  इसलिए  (इस,  पब्लिक

 साइडिंग  को  घोराजी  स्टेशन  का  ही

 एक  भाग  माना  जाए।

 (ग)  साइंडिग  प्रमार  समाप्त  करने

 का  कोई  प्रस्ताव  नहीं  है।

 (4)  धोराजो  स्टेशन  पर  कोई

 माल  गोदाम  नहों  है  और  ,न;  ही  वहां
 कियो  माल  गोदाम  का  निर्माण  का

 प्रस्ताव  है  क्योंकि  साइडिग  पर  हो  कमं-

 चारियों  सहित  मालगोदाम  की  व्यवस्था

 गयी  है।

 पोरबन्दर  से  बम्बई  तक  तेज  रफ्तार  वालो

 गाड़ो  के  लिए  मांग

 3773-  थ्रो  धर्म  सिह  भाई  पटेल  :

 क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि:

 (क)  क्या  सौराष्ट्र  की  जनता  पोरबन्द

 से  बम्बई  तक  (सौराष्ट्र  हुंबम्बई)
 तेज  रफ्तार  वाली  जनता  गाड़ी  चलाने  की

 बहुत  दिनों  से  मांग  कर  '
 रही  हैं  श्रोर

 यदि  हां,  तो  यह  गाड़ी  चलाने  में  विलम्ब

 के  क्‍या  कारण  हैं  ;

 (ख)  इस  गाड़ी  के  कब  तक  चलाए
 जाने  की  सम्भावना  है  तथा  इस  सम्बन्ध

 में  क्या  कार्यवाही  की  गई  है  ;  और

 (ग)  महात्मा  गांधी  की  स्मृति  में

 पोरबन्दर  से  जो  महात्मा  गांधी  का  जन्म

 स्थान  है,  तेज  रग्तार  वाली  जनता  गाड़ी
 चलाने  में  क्या  कठिनाईयां  हैं  ?
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 रेल  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  (श्री  शिव

 नारायण)  :  (क)  जी  हां  ।  'राजकोट-

 वीरमगाम  खण्ड  पर  अतिरिक्त  लाइन  *

 क्षमता  की  कमी  के  कारण  पोरबन्दर

 और  बम्धर्ड  के  बीच  एक  श्रतिरिक्त  गाड़ी

 चलाए  जाने  का  झौचित्य  नहीं  था  ।

 इसके  अतिरिक्त  वीरमगाम  |  झोखा-पोर-

 बन्दर  मीटर  लाइन  खण्ड  को  बड़ी  लाइन

 में  बदलने  का  कार्य  प्रगति  पर  है  और

 चालू  निर्माण  कार्यो  से  इस  खण्ड  की  क्षमता

 पर  प्रभाव  पड़  रहा  है  जिससे  एक  और

 गाड़ी  अभी  नहीं  चलायी  जा  सकती  ।

 (ख)  और  (ग).  प्रश्न  नहीं  उठता  I

 State-wise  Production  of  Crude,
 Chemicals  and  Fertilisers

 3774.  SHRI  DHARMASINHBHAI

 PATEL:  Wiil  the  Minister  of
 PETROLEUM  AND  CHEMICALS  AND
 FERTILIZERS  be  pledsed  to  state:

 (a)  what  is  the  Statewise  produrc-
 tion  of  crude  and  Refining  capacity;
 production  of  chemicals  and  fertili-
 zers  on  al]  India  basis  for  the  year
 1976-77  and  what  ig  Gujarat’s  share
 and  percentage  on  all  India  _  basis;
 and

 (b)  what  is  the  estimated  produc-
 tion  of  crude  oil,  chemicals  and  fer-
 tilizers  on  all  India  basis  for  the  year
 977.78  and  what  ji,  Gujarat's  share
 and  percentages  on  all  India  basis?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE
 MINISTRY  OF  PETROLEUM  AND
 CHEMICALS  AND  PERTILIZERS
 (SHRI  JANESHWAR  MISHRA):  (७)
 and  (b),  A  statement  giving  informa-
 tion  in  respect  of  production  of  crude
 oi]  and  refining  capacities  is  laid  on
 the  table  of  the  Sabha,  Information
 regarding  chemicals  and  Fertilizers  is
 being  coilected  and  will  be  placed  on
 the  Table  of  the  Sabha
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 Statement

 Q.  Mn.  Tonnes.

 Refining  Production  of.  Crude
 Capacity  oil  during State  Million
 Tonnes  1976-77  1977-78

 Per  Annum  (estimated)

 On-Shore
 Assam  °30  4°30  4°6!

 Andhra  Pradesh  I°55

 Bihar  3°30

 Gujarat  4°30  479  4°20

 Kerala  3°30

 Maharashtra  8°75

 Tamil  Nadu  2°65

 West  Bengal  2°50

 On-shore  Total  27°65  8°49  8-81

 Of-shore
 Bombay  High  o°4!  2°00:

 G.  Total.  27°65  8°90  r0°8r

 %  Share  of  Gujarat.  .  5°6  47  7  38-8

 महानन्दा  से  चोकिया  पहाड़पुर  तक  रेल

 लाइन

 3775.  श्री  पुवराज  :  क्‍या  रेल  मंत्री

 यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि:

 (=)  क्‍या  पिछड़े  क्षेत्रों  के  निवासियों

 को  परिवहन  सुविधाश्रों  की  सुविधा  देने

 के  लिए,  बिहार  के  सिंचाई  मंत्री  ने

 महानन्दा  तटबन्ध  से  बरासता  मंघूटोला

 चोकिया  पहाड़पुर  तक  पूर्वोत्तर  सीमान्त

 रेलबे  के  तेजनारायणपर  रेलवे  स्टेशन  के

 पूर्व  में  रेलवे  लाइन  बिछाने  के  लिए

 उनसे  सिफारिश  की  थी  ;  श्रौर

 (ख)  यदि  हां,  तो  यह  लाइन  कब

 तक  बिछाई  जाएगी  और  यदि  नहीं,  तो

 इसके  क्या  कारण  हैँ  ?

 रेल  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  (श्री  शिव

 नारायण  )  :  (क)  जी  हां।

 (ख)  पूर्वोत्तर  सीमा  रेल  प्रशासन  के

 परामर्श  से  इस  मामले  पर  विचार  किया

 जा  रहा  है

 बरसोई  में  दो०  जी०  शौर  एम०  जी०

 डायमण्ड  क्रासिंग

 3776.  श्री  बुवराज  :  क्‍या  रेल  मंत्री

 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (क)  क्‍या  यह  सच  है  कि  पूर्वोत्तर

 सीमान्त  रेलवे  में  बरसोई  जंक्शन  स्थित

 बी०  जी०  और  एम०  जी०  डायमण्ड

 क्रासिंग  सुरक्षित  नहीं  है;

 (ख)  क्‍या  यह  भी  सच  है  कि  सी०

 श्रो०  पी०  एस०  पाण्ड  ने  अपने  निरीक्षण
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 के  दौरान  इस  महत्वपूर्ण  तथ्य  को  बताया  ;

 और

 (ग)  यदि  हां,  तो  इसकी  सुरक्षा  के

 लिए  व्या  प्रबन्ध  किए  जाने  हैं  और  श्गर

 प्रबन्ध  नहीं  किए  जाने  हैं  तो  इसके

 क्या  कारण  हें  ?

 रेल  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  (श्री  शिव

 नारायण  )  :  (क)  और  (ख).जी  नहीं

 (ग)  प्रश्न  नहीं  उठता  ।  वर्तमान

 प्रबन्ध  पूर्णतया:  सुरक्षित  समझे  जाते  हैं।

 Railway  Lines  Surveyed

 3777.  SHRI  ए  B.  CHANDRE
 GOWDA:  Will  the  Minister  of  RAIL-
 WAYS  be  pleased  to  state  the  number
 and  the  names  of  the  Railway  lines
 which  have  been  surveyed  and  are
 under  active  consideration  for  inclu-
 sion  in  the  Sixth  Five  Year  Plan?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE
 MINISTRY  OF  RAILWAYS  (SHRI
 SHEO  NARAIN):  Surveys  Rave  been
 carried  out  or  are  in  hand  for  the
 construction  of  84  new  railway  lines
 (list  laid  on  the  Table  of  the  Sabha.
 [Placed  in  Library.  See  No,  LT-345/
 77].  The  new  lines  to  be  included  in
 the  Sixth  Five  Year  Plan  have  not
 yet  been  finalised,

 Compensation  for  loss  or  damage  to
 Goods  in  Railway  Transportation

 3778.  SHRI  9  B.  CHANDRE
 GOWDA:  Will  the  Minister  of  RAIL-
 WAYS  be  pleased  to  state:

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  the  am-
 ount  of  compensation  for  loss  or  da-
 mage  to  goods  consigned  to  the  Rail-
 ways  for  transportation  had  gone  up
 substantially  during  1974-75  as  com-
 pared  to  the  previous  years;

 (b)  what  was  the  percentage  of  the
 compensation  so  paid  to  the  total
 freight  earnings  of  the  Railways  dur-
 ing  that  year;  and
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 (c)  what  steps  Government  have
 taken  or  propose  to  take  to  minimise
 the  expenditure  on  this  account?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE
 MINISTRY  OF  RAILWAYS  (SHRI
 SHEO  NARAIN):  (a)  Yes,  Sir.

 (b)  .28  per  cent,

 (c)  The  Government  has  been
 taking  several  preventive  measures  to
 minimise  the  incidence  of  claims  for
 compensation  and  these  are  being  con-
 tinued  and  intensified,

 The  important  claims  prevention
 measures  adopted  by  the  Railways  are
 ‘as  under:

 (i)  Escorting  of  goods  trains
 carrying,  iron  and  steel,  foodgrains,
 sugar,  oilseeds  etc,  by  Railway
 Protection  Force  armed  personnel
 in  vulnerable  sections;

 (ii)  Patrolling  by  armed  Railway
 Protection  Force  personnel  in
 vulnerable  yards;

 (iii)  Collection  of  crime  intelli-
 gence  and  conducting  of  surprise
 raids  by  the  staff  of  the  Crime  In-
 telligence  of  the  Railways  as  well
 as  Central  Crime  Bureau,  Railway
 Board,  with  a  view  to  tracking  down
 criminals  and  _  receivers  of  stolen
 goods;

 (iv)  Guiding  and  educating  the
 staff  to  make  them  more  and  more
 conscious  of  the  need  to  prevent  loss
 of  and  damage  to  consignments;

 (५)  Insistence  on  _  provision  of
 dunnage  to  protect  flap  doors  in
 case  of  wagon  load  consignments  of
 sugar,  grains,  pulses,  oilseeds,  etc.;

 (vi)  Use  of  nuts  and  bolts  for

 ang  labelling  to  prevent  the  con-
 signment  from  going  astray;

 (vii)  Use  of  nuts  and  bolts  for
 rivetting  wagons  loaded  with  valu-
 able  goods;

 (viii)  Proper  maintenance  of
 wagons  so  that  incidence  of  sick-
 ness  of  wagons  resulting  in  deten-
 tion  and  transhipment  is  minimised,
 and  also  damage  by  wet  and  pilfer-
 age  through  doors  ang  body-holes
 is  reduced;
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 (ix)  Patching  of  panel-cuts  of
 wagons  in  sick-lines,  yards  and

 :  goods  sheds  to  reduce  the  circula-
 tion  of  defective  wagons;

 (x)  Proper  supervision  and  care-
 ful  tallying  of  packages  during
 loading  ang  unloading  operations;

 (xi)  Intensified  supervision  at
 break-of-gauge  transhipment  points
 and  repacking  points;

 (xii)  Prompt  fixation  of  staff  re-
 sponsibility;  and

 (xiii)  Special  precautions  during
 monsoon  season  to  prevent  damage
 by  wet.

 Summary  Tria]  of  Caseg  of  Atrocities
 on  Harijans

 3779.  SHRI  R.  ७.  KUREEL:  Will
 the  Minister  of  LAW,  JUSTICE  AND
 COMPANY  AFFAIRS  be  pleased  to
 state:

 (a)  whether  Government  propose
 to  arrange  for  summary  trials  and
 mobile  courts  for  dealing  with  the
 cases  of  atrocities  on  Harijans/Adi-
 vasis;

 (b)  if  so,  by  what  time;  and

 (c)  if  not,  reasons  therefor?

 THE  MINISTER  OF  LAW,  JUSTICE
 AND  COMPANY  AFFAIRS  (SHRI
 SHANTI  BHUSHAN):  (a)  to  (c).
 Atrocities  on  Harijans/Adivasis  are
 taken  to  mean  grave  offences  against
 members  of  Scheduled  Castes  and

 Scheduleqg  Tribes  such  as  murder,
 rape,  grievous  hurt,  serious  mischief
 or  arson  in  respect  of  their  properties
 and  other  offences  punishable  under
 the  Indian  Penal  Code,  where  the
 motive  for  the  offence  relates  to  the
 caste  of  the  victim.  The  procedure
 for  trial  of  offences  where  members

 of  Scheduled  Castes/Scheduled  Tribes
 are  victims  is  already  laid  down  in

 the  relevant  laws.  Mobile  Courts  are

 generally  arranged  to  deal  with  cases

 of  petty  nature  which  can  be  tried

 gummarily  and  on  the  spot,

 2r

 Loss  to  Railways  due  to  Cyclone  in
 Tamil  Nadu

 3780.  SHRI  R.  V.  SWAMINATHAN:
 Will  the  Minister  of  RAILWAYS  be
 pleased  to  state:

 (a)  whether  the  Railways  suffered
 a  heavy  loss  due  to  the  cyclone  in
 Tamil  Nadu;

 (b)  if  so,  the  total  loss  suffered;

 (९)  whether  the  rafl  services  in  the.
 state  have  been  greatly  affected;

 (d)  if  so,  to  what  extent  and  the
 steps  being  taken  to  restore  the  rail
 services;  and

 (९)  whether  the  Tamil  Nadu  people
 have  to  bear  a  great  loss  due  to  this
 broken  rail  service?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE
 MINISTRY  OF  RAILWAYS  (SHRI
 SHEO  NARAIN):  (a)  Yes.

 (b)  Approximately  rupees  three
 crores,

 (c)  Yes.

 (d)  Statement  showing  _  sections
 where  train  services  were  affected  is
 attached,

 Immediately  after  the  cyclone,
 restoration  work  was  commenced  in
 full  swing  roung  the  clock  as  a  resuit
 of  which  the  affected  sections  were
 re-opened  to  traffic  expeditiously  well
 ahead  of  schedule.  At  present  traffic
 is  suspended  only  between  Karur  and
 Virarakkiyam  Stations  on  Tiruchchi-
 rappali-Erode  section  due  to  the  heavy
 damage  caused  to  Amravati  Bridge.
 Restoration  work  on  the  bridge  is  in
 progress  even  though  it  is  being  ham-
 pered  due  to  further  rains,  floods  and
 heavy  current  in  the  river,

 (e)  Train  services  were  restored
 within  the  shortest  possible  time  con-
 sidering  the  magnitude  of  damage.
 thereby  minimising  the  inconvenience
 caused  to  the  travelling  traffic.
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 TIRUCHCHIRAPFAL!  Date  of  restoration
 DIVISION

 (i)  Villupuram-Tiruchchira-
 ppalli  Main  Line  I8-03-977

 Gi)  Villupuram-Tiruch-
 chirappalli-Chord  Line.  I9*I-77

 .Giii)  Villupuram-Katpadi  ‘Traffic  remained
 suspended  only  for

 one  day  on
 l4-I3-77

 (iv)  Vridhachalam-Salem  I5-LI-77

 (v)  Mayuram-Tarangam-
 badi  I4-II-977

 (vi)  Mayuram-Karaikkudi  ‘20-11-77

 (vii)  Peralam-Karaikal  V4-LI-977

 (viii)  Thanjavur-Nagore  QI-3-97

 MADURAI  DIVISION

 (i)  Tiruchchirappalli-
 Dindigul  24°-77

 (ii)  Dindigul-Pollachi  I5-II-977

 (iii)  Tiruchchirappali-
 Manamadurai  IQ-2I-99

 ‘OLAVAKOT  DIVISION

 The  Section  is  not
 yet  fully  opened
 to  traffic  due  to
 heavy  damage
 caused  to  Amra-
 vati  Bridge.  Re-
 storation  work
 on  the  bridge  is  in
 progressin  full
 swing.

 Shortage  of  Petroleum  Products  in
 North  West  Region

 378l.  SHRI  R.  द  SWAMINATHAN:
 Will  the  Minister  of  PETROLEUM
 AND  CHEMICALS  AND  FERTILI-
 ZERS  be  pleased  to  state:

 (a)  whether  it  has  been  reported
 that  supply  outlets  of  petroleum  pro-
 ducts  in  the  North  West  region  might
 dry  out;

 (i)  Tiruchchirappalli-
 Erode

 (b)  if  so,  how  far  this  is  true;  and

 (c)  whether  a  difficulty  is  being  an-
 ticipated  to  meet  all  the  requirement
 in  full  @ue  to  the  shortage  of  the
 same?
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 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE
 MINISTRY  OF  PETROLEUM  AND
 CHEMICALS  AND  FERTILIZERS
 (SHRI  JANESHWAR  MISHRA):  (a)
 A  report  had  appeared  in  a  section  of
 the  press  about  ‘rockbottom’  inven-
 tory  position  of  a  number  of  petroleum
 products,  notably  high  speed  diesel
 and  kerosene,  and  a  crisis  situation,
 particularly  for  high  speed  diesel,
 having  developed  including  outlets
 running  dry  in  the  Northern  region  of
 the  country,

 (b)  and  (c).  It  is  not  correct  to
 say  that  a  crisis  situation  had  deve-
 loped  in  the  North  West  Region  with
 regard  to  supplies  of  high  speed  diesel
 oil.  The  supply  sources  that  feed  the
 North-west  Region  comprising  Punjab,
 Haryana,  Western  U.P.,  Jammu  ind
 Delhi  have  adequate  stocks.  Neces-

 sary  steps  have  been  taken  to  ensure
 that  there  are  no  problems  of  availa-
 bility  in  meeting  the  full  diesel  re-
 quirements  during  the  current  Rabi
 season.  As  regards  kerosene,  supply
 in  the  country  as  a  whole,  has  been
 according  to  the  quotas  allotted  to
 the  States.

 Shortage  of  Petroleum  and  Kerosene
 in  Tamil  Nadu  due  to  Cyclone

 3782.  SHRI  R.  V.  SWAMINATHAN:
 Will  the  Minister  of  PETROLEUM
 AND  CHEMICALS  AND  FERTILI-
 ZERS  be  pleased  to  state:

 (a)  whether  due  to  the  cyclone  the
 state  of  Tamil  Nadu  faced  acute  shor-
 tage  of  petroleum  and  kerosene  oil
 etc.;

 (b)  if  so.  what  steps  were  taken  by
 the  Centre  to  supply  these  to  the  State
 regularly;  and

 (c)  what  was  the  total  quota  sup-
 plied  to  the  State  Government  after
 this  cyclone  took  place?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN
 THE  MINISTRY  OF  PETROLEUM
 AND  CHEMICALS  AND  FER-
 TILIZERS  (SHRI  JANESHWAR
 MISHRA):  (a)  According  to  report
 received  from  the  State  Government,
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 there  is  no  problem  regarding  avail-
 ability  of  petrol  and  kerosene  oil  in
 cyclone-affected  areas  of  Tamil  Nadu.

 (b)  and  (c).  The  Regional  Mana-
 ger  of  Indian  Oil  Corporation  of  Mad.
 ras  has  been  appointed  as  State
 Coordinator,  to  coordinate  with  the
 State  authorities  and  the  other  oi]
 companies,  for  ensuring  adequate
 availability  of  petroleum  products  in
 the  cyclone-affected  areas  of  Tamil
 Nadu.  Transportation  of  Petroleum
 Products  in  certain  cyclone-affected
 areas  has  been  affected  due  _  to  dis-
 ruption  in  rail  movement,  but  avai!-
 ability  of  the  products  has  been  en-
 sured  by  road  movement.  There  is  no
 quota  for  any  State  for  any  petro-
 leoum  product  excepting  kerosene.
 The  Ministry  has  advised  the  oil  com-
 panies  to  meet  the  full  demand  of
 kerosene  in  the  cyclone-affected  areas
 irrespective  of  the  quota  fixed  earlier.
 The  demands  of  petroleum  products
 are  accordingiy  being  met  in  the  cyc-
 lone-affected  areas.

 Comparative  Study  of  Salaries  paid  in

 Public,  Private  Sector  and  Foreign
 Companies

 3783.  DR.  V.  A.  SEYID  MUHAM.
 MAD:  Will  the  Minister  of  LAW,
 JUSTICE  AND  COMPANY  AFFAIRS
 be  pleased  to  state:

 (a)  whether  Government  have  made
 comparative  study  of  the  salaries.
 allowances  and  perquisites  paid  to  the
 employees  of  the  Public  Sector  Under-
 takings,  Private  Sector  Companies
 wholly  owned  by  Indians  and  Foreign
 owned  companies  working  in  India:
 and

 (b)  if  so,  what  are  the  details
 thereof?

 THE  MINISTER  OF  LAW,  JUS-
 TICE  AND  COMPANY  AFFAIRS
 (SHRI  SHANTI  BHUSHAN):  (a)
 and  (b):  This  Deparfment  has
 not  conducted  any  formal  study
 of  the  salary  structures  of  dif-
 ferent  categories  of  employees  in  pub.
 lic  and  Private  Sectors.  However,  a
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 comparative  study  of  maximum  remu.-.-
 neration  in  public  and  private  sec--
 tors  reveals  that  the  remuneration
 payable  to  the  top  executives  of  pri-
 vate  sector  are  substantially  higher
 than  those  in  the  Public  Sector.  In
 Public  Sector,  remuneration  of  top
 executives  is  governed  by  administra-
 tive  instructions  issued  by  Bureau  ०
 Public  Enterprises  or  the  respective
 State  Governments.  As  per  instruc-
 tions  of  BPE,  the  salary  payable  to-
 top  executives  is  restricted  to  a  maxi-
 mum  of  Rs.  4,000/-  p.m.  besides  normal
 benefits  of  P.F.,  Gratuity,  etc.

 In  respect  of  Public  Limited  Com.
 panies  and  Private  Limited  Compa-
 nies  which  are  subsidiaries  of  Public
 Companies  under  the  existing  guide-
 lines,  the  Managing/whole-time  Dirac.
 tors  may  be  paid  a  maximum  remu-
 neratior  consisting  of  a  salary  of  Rs.
 7,500/-  per  month,  Commission  en
 net  profits  upto  a  maximum  of  Rs.
 45,000/-  per  annum  plus  perquisites
 at  substantially  higher  levels  than
 those  admissible  to  public  sector  Exe-
 cutives.

 Over-crowding  in  Legal  Profession

 3784.  DR.  V.  A.  SEYID  MUHAM-
 MAD:  Will  the  Minister  of  LAW.
 JUSTICE  AND  COMPANY  AFFAIRS
 be  pleased  to  state:

 (a)  whether  Government  have  made
 any  assessment  of  over-crowding  in
 the  legal  profession  and  resultant  dec-
 line  in  professional  standards;  and

 (b)  if  so,  what  steps  are  being  taken
 to  remedy  the  situation?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN
 THE  MINISTRY  OF  LAW,  JUSTICE
 AND  COMPANY  AFFAIRS’  (SHRI
 NAR  SINGH  YADAV):  (a)  No,  Sir.

 (b)  Does  not  arise.

 Capital  Investment  in  Organised  Drug
 Industry

 3785.  SHRI  V.  A.  SEYID  MUHAM-~
 MAD:  Will  the  Minister  of  PETRO.
 LEUM  AND  CHEMICALS  AND  FER.
 TILIZERS  be  pleased  to  state:

 (a)  the  total  capital  investment  in
 the  organised  drug  industry  in  the

 country  at  present;  and
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 (b)  the  percentage  of  share  of
 foreign  controlled  firms  in  drug  indus-
 try  in  the  country  at  present?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN
 THE  MINISTRY  OF  PETROLEUM
 AND  CHEMICALS  AND  FER.
 TILIZERS  (SHRI  JANESHWAR
 MISHRA):  (a)  and  (b).  The  total
 investment  (equity.  reserves  and  loan
 capital)  in  the  organised  sector  of
 drug  industry  in  the  country  is  esti-
 mated  at  Rs.  430—450  crores.  The
 investment  of  foreign  firms  (whose
 direct  and  indirect  foreign  equity  ex-
 ceeds  40  per  cent  and  whose  drug  ac.
 tivity  is  substantial)  is  about  Rs.  89
 crores.  representing  about  4l  per  cent
 shares  in  the  total.

 Panel  of  Central  Government
 Advocates

 3786.  DR.  ४.  A.  SEYID  MUHAM-
 MAD:  Will  the  Minister  of  LAW,
 JUSTICE  AND  COMPANY  AFFAIRS
 be  pleased  to  state:

 (a)  what  is  the  criteria  adopted  by
 Central  Government  for  including  an
 Advocate’s  name  jn  the  panel  of  Cen-
 tral  Government  Advocates  maintain-
 ed  for  various  High  Courts;  and

 (b)  whether  the  political  persuation
 of  the  Advocate  jis  taken  into  account?

 THE  MINISTER  OF  LAW,  JUSTICE
 AND  COMPANY  AFFAIRS  (SHRI
 SHANTI  BHUSHAN):  (a)  Central
 Government  Standing  Counsel  or
 Panel]  Counsel  in  the  various  High
 Courts  are  appointed  in  consultation
 with  the  Chief  Justice  of  the  High
 Court  concerned  and  on  occasions  in
 consultation  with  the  Advocate  Gene-
 Tal  also.

 (b)  No,  Sir.

 सिहोरा  के  निकट  ऊपरि  पुल

 3787.  श्री  शरद  यादव  :  क्‍या  रेल

 मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (क)  क्या  जबलपु-इलाहाबा द
 सेक्शन  पर  सिहोरा  रेलवे  स्टेशन  के  पास
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 सिहोरा-मझ्नगांव  मार्ग  पर  रेलवे  फाटक

 (क्रासिंग )  पर  ऊपरिपरेल  के  निर्माण  का

 प्रस्ताव  है  ;  और

 (ख)  यदि  हां,  तो  ऊपरिपुल  का

 निर्माण  कब  तक  हो  जाएगा  ?

 रेल  मंत्रालय  में  राज्य  संत्रो  (श्री
 शिव  नारायण  )  :  (क)  जी  नहीं  ।

 (ख)  प्रश्न  नहीं  उठता।

 Exploration  of  Oil  in  Andaman  and
 Nicobar  Islands

 3788.  SHRI  MANORANJAN  BHAK-
 TA:  Will  the  Minister  of  PETRO.
 LEUM  AND  CHEMICALS  AND  FER-
 TILIZERS  be  pleased  to  state:

 (a)  whether  success  has  been  achie-
 ved  in  exploration  of  oil  and  gas  in
 the  Union  territory  of  Andaman  and
 Nicobar  islands  and  if  so  details  there-
 ot;  and

 (b)  the  estimated  potential  of  oil
 resources  there  ang  which  companies
 are  engaged  in  the  exploration  work?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN
 THE  MINISTRY  OF  PETROLEUM
 AND  CHEMICALS  AND  FER.
 TILIZERS  (SHRI  JANESHWAR
 MISHRA*:  (a)  and  (b).  Geological
 mapping  +  the  area  by  the  Oil  and
 Natural  Gas  Commission  is  in  pro-
 gress  but  no  exploratory  drilling  has
 so  far  been  undertaken.  It  is  thus
 premature  to  estimate  the  potential  of
 the  area  for  hydrocarbons.

 Development  of  Azadpur  and  Shakur
 Basti  as  Terminal]  Station

 3789.  SHRI  DURGA  CHAND:  Will
 the  Minister  of  RAILWAYS  be  pleased
 to  state:

 (a)  whether  there  is  any  proposal
 to  develop  Azadpur  and  Shakur  Basti
 Railway  Stations  in  Delhi  as  terminal
 stations  for  certain  trains;

 (b)  if  so,  what  are  the  details  there-
 of;  and
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 (c)  what  are  the  proposals  for  deve-
 lopment  of  these  two  stations?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN
 THE  MINISTRY  OF  RAILWAYS
 (SHRI  SHEO  NARAIN):  (a)  No.

 (b)  Does  not  arise.

 (c)  I  has  been  decided  to  shift
 fruit  traffic  from  New  Delhi  to  Delhi
 Azadpur  and  cement  traffic  from  New
 Delhi  to  Shakurbasti,  to  release  space
 for  provision  of  additional  passenger
 facilities  at  New  Delhi.  The  former
 work  has  been  completed,  while  the
 cement  siding  at  Shakurbasti  is  ready
 for  opening.

 Requirement  of  Labour  for  Parcel
 Handling  work  at  Allahabad  Rail-

 way  Station

 3790.  SHRI  SHIV  SAMPATI  RAM:
 Will  the  Minister  of  RAILWAYS  be
 pleesed  io  state:

 (a)  whether  Commercial  Inspec-
 tors  were  deputed  to  asSess  actual]  re-
 auirement  of  labour  for  performing
 Parcel  handling  work  at  Allahabad
 Railway  Station;

 (b)  whether  Assistant  Commercial
 and  Accounts  Officers  were  also  de-
 puted  to  justify  and  recommend  in-
 creaSe  in  labour  strength  to  enable
 the  Senior  Divisional  Commercial
 Superintendent  to  process  the  case  for
 fixation  of  higher  subsidy  to  the

 Society  holding  contract  continuous-
 ly  and  exploiting  the  workers  for  the
 last  77  years;

 (c)  the  number  of  Men  recommen-
 ded  by  the  Inspector  and  Officers  se-

 parately  for  the  job  together  with
 the  justification  made  out  for  sanc-

 tioning  increase  in  labour  strength;
 and

 (d)  whether  similar  assessment  has
 been  ordered  at  other  stations  of
 Allahaba’  J-ivision  to  justify  increase
 in  subsidy  paid  to  the  Societies?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN
 THE  MINISTRY  OF  RAILWAYS

 (SHRI  SHEO  NARAIN):  (a)  The

 ,

 requirement  of  Labour  at  Allahabad
 was  recently  analysed  by  a  team  of
 Commercial  Inspectors  under  the
 Supervision  of  Assistant  Commercial
 Superintendent,  Allahabad.

 (b)  and  (c).  The  report  is  still
 under  examination  in  consultation
 with  the  Accounts  Department.

 (d)  No.

 Deposits  Taken  by  Globe  Motors,
 Delhi

 3791.  SHRI  M.  A.  HANNAN  ALHAJ:

 Will  the  Minister  of  LAW,  JUSTICE
 AND  COMPANY  AFFAIRS  be  pleased
 to  state:

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  Globe
 Motors,  Delhi  hag  taken  deposits  from
 the  people  and  have  not  yet  returned
 these  deposits  to  them;  and

 (b)  if  so,  the  details  in  this  regard?

 THE  MINISTER  OF  LAW,  JUS-
 TICE  AND  COMPANY  AFFAIRS
 (SHRI  SHANTI  BHUSHAN):  (a)  and

 (b).  It  is  a  fact  that  M/s.  Globe
 Motors  Limited,  Delhi  had  taken  depo-
 sits  from  public.  As  was  stated  in

 reply  to  Rajya  Sabha  Unstarred  Ques-
 tion  No.  42l  answered  on  29th  July,
 1974,  under  a  scheme  of  arrangement
 sanctioned  by  the  Delhi  High  Court,
 which  was  effective  from  22nd  Febru-

 ary.  970  the  company  was  required
 to  repay  its  creditors  (including  depo-
 sitors)  in  six  instalments,  the  last
 instalment  being  due  by  22nd  March,
 1974,  Rupees  1,72,94,197  were  claim-

 ed  by  the  creditors  under  the  scheme,
 against  which  .Rs.  1,23,93,789  were  ad-
 mitted  by  the  company  leaving  aside
 Rs.  38,70,348  on  account  of  reduction
 by  appeals  or  settlement  and  Rs.
 10,30,060  under  dispute.  Upto  30th

 June,  1974,  Rs.  84,46,612  were  paid  by
 the  company  under  the  scheme  and
 Rs.  39,77,064  fin  respect  of  claims  not
 covered  by  the  scheme.  The  Court
 had  granted  extension  upto  3lst  July,
 975  for  payment  of  the  fifth  instal-
 ment  and  the  sixth  instalment  was

 payable  upto  a  period  of  two  years
 from  the  completion  of  payment  of  the
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 fifth  instalment,  as  was  stated  in  reply
 to  Lok  Sabha  Unstarred  Question  No.
 7909  answered  on  29th  April,  1975.

 The  company  has  not  filed  with  the
 Registrar  of  Companies,  Delhi  any  re-
 turn  of  deposits  for  the  periods  ended
 on  3lst  March,  1975,  3lst  March,  976
 and  3lst  March,  1977,  The  company
 went  into  liquidation  on  15-4-1877
 and  it  has  not  yet  filed  with  the  Offi-
 cial  Liquidator,  Delhi  the  statement
 of  affairs.  Government  is  not,  there-
 fore,  aware  of  the  latest  position  re-
 garding  repayment  of  deposits  by  the
 company,  A  criminal  case  has  been
 filed  by  the  Official  Liquidator,  Delhi
 against  the  ex-directors  for  non-filing
 of  statement  of  affairs.

 E.M.U.  Rakes  Stock  in  Sealdah  Division

 3792.  SHRI  JYOTIRMOY  BOSU:
 Will  the  Minister  of  RAILWAYS  be
 pleased  to  state:

 (a)  the  average  Daily  Kilometreage
 earned  by  the  EMU  Rakes  Stock  in
 Sealdah  Division  and  the  target  fixed
 by  the  Railways;

 (b)  the  actual  Kilometreage
 achieved  in  the  contiguous  Howrah
 Division;  and

 (c)  the  steps  the  Railways  have
 taken  to  improve  the  utilisation  and

 bring  it  to  the  target  level?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN

 THE  MINISTRY  OF  RAILWAYS
 (SHRI  SHEO  NARAIN):  (a)

 No  target  of  average  daily  kilometre-

 age  earned  by  the  EMU  Rakes  has

 been  fixed  in  view  of  the  fact  that  the

 same  would  depend  on  the  train  ser-

 vices  run  from  time  to  time,  particu-
 larly  during  the  peak  periods.  The

 train  unit  kilometres  per  day  per
 train  unit  on  line  in  Sealdah  Division

 of  Eastern  Railway  over  the  rast  few

 years  have  been:

 1972-73  290

 1973-74  253

 1974-75  285
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 1975-76  33

 1976-77  310:

 April  °77  30

 May  i  309

 June  '77  32

 July  °77  38

 August  "77  36

 September  °77  35

 October  77  323

 (b)  Corresponding  figures  for  How-
 rah  Division  are:

 1972-73  30

 1973-74  2  5  ६

 1974-75  279

 1975-76  307

 1976-77  300

 April  "77  33

 May  ञ्  32

 June  '77  36

 July  शष्प  30

 August  77  3lI

 September  77  35

 October  77  332

 (c)  All  serviceable  stock  is  utilised

 during  peak  hours.  During  non-peak
 hours,  the  trains  are  run  to  the  extent
 of  gemands  of  passenger  traffic.

 Agreement  between  Guards’  Council
 and  Ministry

 3793.  DR.  LAXMINARAYAN  PAN-

 DEYA:  Will  the  Minister  of  RAIL-
 WAYS  be  pleased  to  state:

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  on

 i6th  March,  974  an  agreement  was

 arrived  at  between  the  Guards’
 Council  and  the  Ministry  that  they

 would  be  given  the  benefit  of  the

 recommendations  of  Third  Pay  Com-

 mission;

 (b)  if  so,  the  reasons  for  not  im-

 plementing  it;

 (c)  whether  it  is  also  a  fact  that

 this  has  caused  great  discontentment

 among  the  Guards,  especially  the

 Guards  in  ‘C’  Grade;  and
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 (d)  if  so,  the  steps  to  be  taken  by
 Government  in  this  regard?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN
 THE  MINISTRY  OF  RAILWAYS
 (SHRI  SHEO  NARAIN):  (a)
 Yes.

 (b)  to  (d).  The  scale  of  Rs.  290—
 480  recommended  by  the  Third  Pay
 Commission  for  Guards  Grade  ‘C’  has
 been  improved  to  Rs.  290—-530.  A  new
 scale  of  Rs.  425-—640  has  been  intro-
 dueed  above  the  scale  of  Rs.  425—600
 for  Guards  of  Mail/Express  trains
 and  these  guards  have  been  designat-
 ed  as  ‘Guards’  Special  Grade’.

 Officers  appointed  by  Railways  during
 ‘1955-65.

 3794.  SHRI  OM  PRAKASH  TYAGI:
 Will  the  Minister  of  RAILWAYS  be
 pleased  to  state:

 (a)  whether  the  press  report  is
 correct  that  most  of  the  temporary
 officers  appointed  by  the  Railways
 during  the  period  from  955  to  965
 are  still  working  in  temporary  capa-
 city;

 (b)  if  so,  the  reasons  for  not  con-
 firming  them  during  these  last  ten
 years;  and

 (c)  whether  Government  propose
 to  take  remedial  measures  in  this

 regard?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN
 THE  MINISTRY  OF  RAILWAYS

 (SHRI  SHEO  NARAIN::  (a)
 to  (ce).  Out  of  089  Temporary  Offi-

 cers  recruited  from  955  to  1968,  only
 303  are  now  left  to  be  confirmed  in

 Class  I/Junior  Scale.

 Temporary  Officers  were  recruited

 against  temporary  posts  created  in

 connection  with  constructional  and

 developmental  activities.  They  were

 eligible  to  be  considered  for  confirma-
 tion  against  permanent  Class  I/Junior
 Scale  cadre  against  an  annual  quota
 which  has  been  progressively  increas-
 ed  and  33,  I0  and  6  officers  of  the

 2985  LS—8.

 Civil  Engineering,  [Electrical  Engi-
 neering  and  Signal  and  Tele-commu-
 nication  Engineering  Departments  res-
 pectively  are  now  being  confirmed
 annually.  Temporary  Officers  of  the
 other  Departmenfs  excepting  two  have
 Since  been  confirmed

 It  is  also  proposed  to  absorb  per-
 manently  some  of  these  officers  in  the
 Indian  Railway  Stores  Service  and
 Indian  Railway  Personne]  Service.

 Irregular  import  and  Sale  of  Tetra-
 cycline  by  a  Private  Drug  Firm

 3795.  SHRI  JYOTIRMOY  BOSU:
 Will  the  Minister  of  PETROLEUM
 AND  CHEMICALS  AND  FERTILI-
 ZERS  be  pleased  to  state:

 (a)  whether  tetracycline  is  a  cana-
 lised  item  of  import;

 (b)  if  so,  whether  the  CBI  has  been
 asked  to  investigate  into  alleged  irre-
 gular  import  and  sale  of  tetracycline,
 BCI  worth  Rs.  .50  crores  by  a  private
 drug  firm,  in  connivance  with  certain
 IDPL  officials;  and

 (c)  if  so,  what  are  the  details
 thereof?

 “THE  MINISTER  OF  STATE  पर
 THE  MINISTRY  OF  PETROLEUM
 AND  CHEMICALS  AND  FERTILI-
 ERS  (SHRI  JANESHWAR  MISHRA):
 (a)  Yes,  Sir.

 (b)  and  (c).  Import  of  canalised

 drugs  including  Tetracycline  Hydroch-
 loride  by  M/s.  Mulraj  G.  Dungersay
 and  Co.,  Pvt.  Ltd.,  Bombay  in  viola-
 tion  of  terms  and  conditions  of  the
 fetier  of  authority  issued  in  their  fa
 vour  in  respect  of  an  import  licence
 issued  in  March,  974  in  the  name  of
 the  State  Trading  Corporation  of
 India  Ltd.  had  come  to  the  notice  of
 Government.  Action  is  being  initiated

 by  the  Ministry  of  Commerce  against
 the  firm  under  ITC  Order  955  and
 IMPEX  Act,  1947,
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 Expert  Committee  on  the  effect  of
 Environmental  pollution  on  the  Taj

 Mahal

 3796.  SHRI  KANWAR  LAL
 GUPTA:

 SHRI  MUKHTIAR  SINGH
 MALIK:

 SHRI  G.  M.  BANATWALLA:

 Will  the  Minister  of  PETROLEUM
 AND  CHEMICALS  AND  FERTILIZ-
 ERS  be  pleased  to  state:

 (a)  whether  is  it  a  fact  that  the
 expert  committee  on  the  effects  of
 environmental]  pollution  on  the  Taj
 Mahal  has  recommended  that  no
 industries  that  exit  fumes  should  be
 set  up  around  Agra  monuments;  and

 (b)  if  yes,  what  steps  Government

 propose  to  take  to  check  the  pollution
 thereto  to  Taj?

 THE  MINISTER  OF  STATE  एफ
 THE  MINISTRY  OF  PETROLEUM
 AND  CHEMICALS  AND  FERTILI-
 ERS  (SHRI  JANESHWAR  MISHRA):
 (a)  and  (b).  The  first  report  of  the

 Expert  Committee  on  the  environ-
 mental  impact  of  Mathura  Refinery
 is  likely  to  be  made  available  to  Gov-
 ernment  shortly.  Government  will  ex-
 amine  the  Report,  on  receipt  and  due
 consideration  to  the  recommendations
 made  by  the  Committee.

 Lok  Sabha  re-assembled  at  Twenty
 minutes  past  Twelve  of  the  Clock.

 (Mr.  SPEAKAR  in  the  Chair]

 MR.  SPEAKER:  Now,  the  House  is
 in  a  mood  to  proceed....

 HON.  MEMBERS:  Yes,  Sir.

 SHRI  MOHD.  SHAFI  QURESHI
 (Anantnag):  Sir,  for  normal  mat-
 ters,  you  have  restored  to  adjourn  the
 House  simply  because  you  wanted  to
 kill  a  small  mosquite  and  for  killing
 a  mosquito  you  adjourned  the  House
 for  75  minutes.  Sir,  my  submission
 is  that  the  hon.  Minister  has  made
 eertain  insinuation  which  he  should
 net  have  made.  He  should  have  ra-
 ther  been  a  little  decent  in  giving  his
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 replies  and  the  House  should  not  have
 been  adjourned.  And  if  you  have
 taken  a  decision  to  expunge  the  re-
 marks,  possibly  the  House  would  not
 have  had  to  be  adjourned.  It  is  a
 very  serious  step  you  have  taken,  I
 would  request  that  the  Minister  should
 come  and  tender’  apologies  to  the
 House.

 THE  MINISTER  OF  PARLIAMEN-
 TARY  AFFAIRS  AND  LABOUR
 (SHRI  RAVINDRA  VARMA):  Mr.
 Speaker,  Sir,  I  am_  very  sorry  that
 because  of  certain  observations  that
 were  made  in  a_  lighter  vein  by  a
 colleague  of  mine.  the  hon.  Members
 opposite  felt  that  there  was  some  in-
 tention  to  hurt  them.  I  can  assure
 them  on  behalf  of  my  colleagues  that
 there  was  no  intention  to  say  any-
 thing  that  would  hurt  them.  On  be-
 half  of  my  colleague  I  express  regret
 for  the  remark  that  was  made  ‘in  a
 lighter  vein.  i

 SHRI  JYOTIRMOY  BOSU  (Dia-
 mond  Harbour):  Sir,  I  have  given
 notice  of  an  adjournment  motiom.  The
 allegation  is  this  that  the  Finance
 Minister  is  trying  to  protect  the  Kap-
 adias,...  (Interruptions).

 MR.  SPEAKER:  I  have  yet  to  see
 that.

 SHRI  JYOTIRMOY  BOSU:  I  gave  it
 to  you  much  before.

 MR.  SPEAKER:  Quite  right.  The
 motion  was  brought  to  me  at  10.30.

 SHRI  JYOTIRMOY  BOSU:  The
 motion  was  given  yesterday.  You
 asked  me  to  furnish  the  materials.  I
 have  furnished  the  materials  before
 lunch.

 MR.  SPEAKER:  The  matter  is
 under  consideration.

 SHRI  JYOTIRMOY  BOSU:  No,  Sir.
 You  are  shielding  Kapadias.

 MR.  SPEAKER:  Everybody  would
 not  agree  with  you.
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 SHRI  JYOTIRMOY  BOSU:  I  have
 not  said  anything  against  the  Hon’ble
 Spdaker.  But  the  question  is  that

 “I  have  given  an  adjournment  motion
 to  highlight  something  a  very  im-
 portant  matter  something  which  is  of
 very  urgent  nature  that  the  Kapadias
 in  a  conspiracy  with  the  two  Reserve
 Bank  Governors  and  the  erstwhile
 Secretaries  of  the  Banking  Derpart-
 ment  had  defrauded  a  leading  nation-
 ised  Banks  namely,  the  Central  Bank
 to  the  tune  of—here  according  to  this
 —Rs,  36.0  crores.  Is  it  a  matter  that
 can  wait?  I  would  like  to  know  what
 you  are  going  to  do.

 MR.  SPEAKER:  It  is  under  my
 consideration.

 SHRI  JYOTIRMOY  8080:  When
 there  is  an  adjournment  motion,  it
 cannot  remain  under  your  consider-
 ation  for  36  hours.  The  House  has  to
 adjourn  to  discuss  this  matter  because
 this  is  a  very  serious  allegation.

 MR.  SPEAKER:  Yes,  Papers  laid  on
 the  Table.

 2.24  hrs.

 PAPERS  LAID  ON  THE  TABLE

 Raitways  Rep  Tarirr  (THIRD  AMEND-
 MENT)  RULEs,  2977

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE
 MINISTRY  OF  RAILWAYS  (SHRI
 SHEO  NARAIN):  I  beg  to  lay  on
 the  Table  a  copy  of  the  Railways  Red
 Tariff  (Third  Amendment)  Rules,  977
 (Hindi  and  English  versions)  pub-

 lished  in  Notification  No.  G.S.R.  649
 in  Gazette  of  India  dated  the  3rd
 December,  1977,  issued  under  the
 Indian  Railways  Act,  1890.  [Placed  in
 Library.  See  No.  LT-336/77].

 Report  oF  ENquiry  COMMITTEE  on  DR,
 Rani  Manowar  LOHIA’S  TREATMENT

 THE  MINISTER  OF  PARLIAMEN-
 TARY  AFFAIRS  AND  LABOUR
 (SHRI  RAVINDRA  VARMA):  I  beg
 to  lay  on  the  Table  a  copy  of  the
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 Report  of  Enquiry  Committee  on  Dr.
 Ram  Manohar  Lohia’s_  treatment.
 {Placed  in  Library.  See  No.  LT-837/
 77).

 NOTIFICATIONS  UNDER  CUSTOMs  AT,
 962

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE
 MINISTRY  OF  FINANCE  (SHRI
 SATISH  AGRAWAL):  I  beg  to  lay
 on  the  Table  a  copy  each  of  Notifica-
 tion  Nos.  253-Customs,  254-Customs
 and  255-Customs  (Hindj  and  English
 versions)  published  in  Gazette  of
 India  dated  the  i3th  Decem-
 ber,  977  under  section  59  of  the
 Customs  Act,  962  together  with  an
 explanatory  memorandum.  [Placed  in
 Library.  See  No.  LT-338/77].

 12,25  hrs,

 CALLING  ATTENTION  To  MATTER
 OF  URGENT  PUBLIC  IMPORTANCE

 REPORTED  RESOLUTION  ADOPTED  BY  IAS
 OFrFIcER's  ASSOCIATION  re.  ACTION

 TAKEN  AGAINST  SHRI  VOHRA

 SHRI  VAYALAR  RAVI  (Chirayin-
 kil):  J  cajl  the  attention  of  the  hon.
 Minister  of  Home  Affairs  to  the
 following  matter  of  urgent  public  im-
 portance  and  request  that  he  may
 make  a  statement  thereon:

 “Reported  resolution  adopted  by
 the  IAS  Officers  Association  ex-
 pressing  concern  at  the  arbitrary
 nature  of  the  action  taken  ‘against
 Shri  Vohra  and  its  decision  to  launch
 a  fund  to  fight  the,  case  and  have
 the  suspension  terminated.”

 THE  MINISTER  OF  HOME  AFF-
 AIRS  (SHRI  CHARAN  SINGH):  On
 the  same  day  on  which  the  Press
 Report  had  appeared  in  the  Statesman
 dateg  9th  December,  1977,  the  acting
 President  of  the  Centra]  Indian  Civil
 and  Administrative  Service  Associa-
 tion  took  the  initiative  to  write  to  the
 Cabinet  Secretary  denying  the
 accuracy  of  the  Press  report  which  he
 has  stated  was  “misleading  and  dis-
 torted”.
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 No  resolutions  of  the  kind  mention-
 ed  in  the  Press  report  were  adopted,
 the  only  ones  adopted  being  those
 relating  to  the  election  of  the  office
 bearers  and  other  procedural  matters
 concerning  the  functioning  of  the
 Association.

 The  functioning  of  certain  members
 of  the  Service  during  the  period  of
 Emergency  was  noted  with  regret  as
 their  conduct  had  not  only  adversely
 affected  the  credibility  ang  prestige  of
 the  Service  but  had  also  lowered  its
 image  in  the  eyes  of  the  general
 public.

 Although  some  members  had  made
 reference  to  the  case  of  Shri  B.  B.
 Vohra,  the  President  of  the  Associa-
 tion  made  it  clear  that  the  Associa-
 tion  could  not  be  used  as  a  form  for
 discussing  any  individual  case  or  its
 merits  and  demerits.  There  was
 general  support  for  the  views  express-
 ed  by  the  President  of  the  Association.

 The  President  of  the  Association  has
 also  emphasised  that  there  was  not
 even  the  remotest  suggestion  of
 “getting  set  for  confrontation  with  the
 Centre”.

 SHRI  JYOTIRMOY  BOSU  (Dia-
 mond  Harbour):  It  is  all  wrong  re-
 porting.

 ‘SHRI  CHARAN  SINGH:  I  have
 referred  to  the  letter  received  by  ma.

 SHRI  JYOTIRMOY  BOSU:  On  a
 point  of  order.  What  I  observe  is
 that  there  was  a  letter  based  on  which
 the  hon.  Minister  made  his  statement.
 What  was  the  original  notice?  Was
 there  not  an  item  in  the  agenda  to  be
 discussed  in  the  meeting.  I  am  told
 that  there  was  an  item  on  the  agenda:
 to  discuss  the  matter  connected  with
 Mr.  Bohra’s  suspension  and_  arrest,

 MR.  SPEAKER:  Your  name  is  not
 there.

 SHRI  VAYALAR-  RAVI:  The
 matter  is  not  an  isolated  one.  The
 statement  made  by  the  hon,  Minister
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 has  cleared  certain  things  which
 aroused  suspicion  in  the  minds  of
 many  Members  here.  The  statement
 of  the  President  of  the  Association  also
 appeared  in  the  newspaper.  Heads  of
 administration  cannot  function  as
 non-gazetted  officers,  NGOs;  they  have
 an  entirely  different  function;  they
 have  to  work  under  political  authority
 and  they  have  to  carry  on  the  day  to
 day  administration  also.  Naturally
 when  government  deals  with  them
 they  cannot  deal  with  them  as  they
 deal  with  the  NGOs.

 SHRI  JYOTIRMOY  BOSU:  Wonder-
 ful.

 SHRI  VAYALAR  RAVI:  If  he
 thinks  so,  why  cannot  they  also  say
 or  pass  a  resolution  saying  that  they
 want  to  protest  and  they  want  to  go
 on  strike....  (Interruptions)  I  do  not
 want  to  quarrel  with  him;  if  he  feels
 so  he  can  share  his  views  with  Shri
 Jyoti  Bosu  who  is  the  State  Chief
 Minister.  If  he  is  so  allergic  to  what
 I  say  he  can  go  and  advise  Shri  Jyoti
 Bosu  on  this  matter....

 SHRI  DINEN  BHATTACHARYA
 (Serampore):  Why  is  he  dragging  in
 the  Chief  Minister  of  a  State  who  is
 not  here?.  When  he  said  that  Congress
 Mosquitoes  have  been  bled  white,
 they  took  such  stong  exception;  now

 they  do  not  refrain  from  making  a
 reference  to  a  person  who  js  not  here,

 MR.  SPEAKER:  Both  Mr.  Jyotirmoy
 Bosu’s  infervention  and  Mr.  Vayalar
 Ravi’s  reference  were  uncalled  for.
 Please  avoid  this.  Mr.  Ravi,  you  can
 proceed  now.

 PROF.  DILIP  CHAKRAVARTY
 (Calcutta  South):  Nobody  has  a
 right  to  refer  to  a  State  Government.

 SHRI  VAYALAR  RAVI:  If  you
 ‘want,  I  will  repeat  it.  If  Mr.  Jyotir-
 moy  Bosu  is  so  allergic  to  IAS  Officers,
 he  can  very  well  advise  his  State
 Chief  Minister.  It  is  very  pertinent
 and  I  repeat  it.  If  Mr.  Jyotirmoy
 Bosu  intervenes,  I  will  give  him  back.
 Let  him  keep  quiet.
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 (Interruptions)

 The  point  is  the  treatment  you  are
 giving  to  the  senior  civil  servants.
 It  is  not  an  isolated  incident  or  an
 isolated  matter.  What  is  the  treat-
 ment  you  have  given  to  these  two
 Officers?  That  is  the  reason  why,  the
 Speaker,  in  his  wisdom,  has  admitted
 this  Calling  Attention..  This  matter  is
 being  discussed  in  this  House  many
 a  time  and  there  are  many  relevant
 points  being  raised.  The  main  point
 is,  what  is  the  reason  to  arrest  these
 people  merely  on  FIR.  No  charge-
 sheet  has  been  issued  even  after  two
 months.

 SHRI  SHYAMNANDAN  MISHRA:
 (Begusarai):  How  can  you  go  into
 that?

 (Interruptions)

 SHRI  JYOTIRMOY  BOSU:  Are
 you  allowing  him  to  go  into  the  merits
 of  the  case?

 SHRI  SAUGATA  ROY  (Barrak-
 pore):  Mr.  Jyotirmoy  Bosu  cannot
 arrogate  to  himself  the  right  of  the
 Speaker.

 SHRI  DINEN  BHATTACHARYA:
 Mr.  Jyotirmoy  Bosu  is  a  member  of
 this  House  and  he  has  every  right.

 (interruptions)

 SHRI  SAUGATA  ROY:  He  has  no
 right.  From  the  beginning  you  have
 been  disturbing.

 SHRI  DINEN  BHATTACHARYA:
 He  has  got  the  right  to  point  out.

 MR.  SPEAKER:  Every  Member
 has  a  right  to  act  as  a  Member  but
 not  as  Speaker.

 SHRI  JYOTIRMOY  BOSU:  What
 made  you  think  that  I  occupied  the
 Chair?  I  would  not  like  it.  Rest
 assured  about  it.

 SHRI  VAYALAR  RAVI:  I  am  not
 going  into  the  investigation  part  of

 the  case.  But  I  am  talking  about  the
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 procedural  aspect  of  if.  You  have
 to  justify  your  action  in  this  House.
 The  Janata  Party  has  no  right  to
 take  away  the  collective  responsibility
 of  the  Cabinet.  When  you  are  taking
 a  decision  to  arrest  two  Senior  Civil
 Servants—Mr.  Home  Minister,  please
 listen,  I  am  not  provoking  you,  I  am
 only  putting  the  facts  to  you—have
 you  got  the  consent  of  the  Cabinet  or
 not?

 SHRI  SHYAMNANDAN  MISHRA
 (Begusarai):  You  have  no  business

 to  ask  about  that.

 SHRI  VAYALAR  RAVI:  I  can.  Mr.
 George  Fernandes,  one  of  your
 colleagues  has’  sent  a  letter  to  the
 Prime  Minister  and  the  Prime  Minis-
 ter  has  said  on  the  floor  of  the  House
 that  he  has  received  representations

 from  these  people  and  he  is  looking  into
 them.  You  are  abusing  the  former
 Prime  Minister  for  the  imposition  of
 Emergency  without  the  matter  being
 discussed  in  the  Cabinet.  It  may  be
 right  or  wrong.  You  seemed  to  be
 more  concerned  about  the  collective
 responsibility  of  the  Cabinet.  But
 here,  you  have  taken  a  decision  to
 arrest  certain  senior  Officers,  humiliate
 them  and  put  them  behind  the  bars,
 without  even  a  charge-sheet.  Your
 own  cabinet  colleagues  are  taking
 objection  to  it-  You  do  not  have  the
 courtesy  to  consult  the  Prime  Minister.
 How  is  the  Government  functioning?
 Am  I  to  understand  that  every  Minis-
 ter  is  functioning  as  if  it  is  his  own
 empire?  This  has  created  frustration
 among  the’  senior  ‘IAS  officers.
 Another  report  has  appeared  in  the
 press  that  you  have  asked  the  civil
 servants  belonging  to  the  different
 State  cadres  to  go  back  if  they  want.
 This  is  a  very  serious  point.  Every
 State  Government  has  got  its  own
 adjustment  so  far  as  promotion  of
 officers  is  concerned.  In  para  3  of  the
 statement  you  have  said:

 “The  functioning  of  certain  mem-
 pers  of  the  service  quring  the
 period  of  emergency  was  noted  with
 regret”,
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 I  do  not  want  to  read  the  whole
 paragraph.  This  shows  the  attitude
 of  the  government  towards  the  civil
 servants.  You  look  with  suspicion
 on  every  civil  servant  who  happened

 ‘to  be  in  Delhi  in  those  days  of  the
 emergency.  That  is  why  it  has  been
 reported  that  the  Prime  Minister  told
 them,  “If  you  do  not  want  to  be  here,
 you  can  go  back.”  If  this  is  the
 attitude  of  the  government  what  will

 happen  to  the  morale  of  the  civil
 servants.  By  arresting  them  and

 putting  them  behing  the  bars  without
 giving  them  chance  to  explain  their

 position,  you  are  intimidating  and
 threatening  them...

 MR.  SPEAKER:  Introduction  ts

 enough.  Come  to  the  point.

 SHRI  VAYALAR  RAVI:  If  you
 want  to  stick  to  para  3  of  your  state-

 ment,  I  would  like  to  say  that  even
 before  the  emergency,  the  government
 servants  behaved  badly.  The  IAS
 officers,  who  are  the  elite  of  the  ruling
 class,  always  have  been  a  stumbling
 block  in  the  way  of  the  progress  of
 the  nation  either  at  the  Centre  or  in
 the  States.  Therefore,  I  am  not  ad-
 vocating  their  cause.  But  if  you  are
 sincere  about  this  paragraph,  Mr.  Raj
 Narain,  who  is  sitting  here,  made  a

 public  enquiry  into  the  death  of  Dr.
 Lohia.  Where  is  that  report  today?
 You  want  to  save  the  doctors  who  are
 the  culprits.  That  is  why  you  do  not
 want  that  report  to  be  discussed.

 MR.  SPEAKER:  You  are  travelling
 far  outside.  What  is  your  question?

 SHRI  VAYALAR  RAVI:  To  avoid
 frustration  among  the  senior  civil

 servants,  have  the  Government
 evolved  any  policy  that  hereafter  such
 action...

 SHRI  SHYAMNANDAN  MISHRA:
 On  a  point  of  order,  Sir.  The  calling
 attention  motion  if  I  may  show  some
 lack  of  humility  in  pointing  out  to  the
 Chair,  relates  only  to  the  resolution
 which  Js  supposed  to  have  been
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 passed  by  an  association.  Now  the
 Chair,  after  remarking  that  the  hon.
 member  had  already  travelled  very
 far,  is  permitting  him  to  point  up  a
 defenee  on  behalf  of  a  person  who  is
 now  an  accused.  We  cannot  use  the
 instrumentality  of  a  calling  attention
 to  put  in  a  defence  on  behalf  of  an
 accused  here,  particularly  on  behalf
 of  a  persOn  who  stands  trial  and  whose
 conduct  has  been  investigated  with
 regard  to  a  matter  in  which  he  is
 supposed  to  have  committeg  corrup-
 tion.

 This  House  cannot  be  a  party  to.
 this  kind  of  thing  and  I  would  parti-
 cularly  request  the  Chair  not  to  permit
 him  to  go  into  all  these  things.  Other-
 wise  the  investigation  would  be  vitiat-
 ed  ang  the  good  name  and  the  reputa-
 tion  of  the  House  would  also  be
 sullied  if  the  House  takes  up  thé
 matter  on  behalf  of  an  accused  who
 has  been  alleged  to  be  guilty  of
 corruption.

 SHRI  SAUGATA  ROY:  Sir,  I  raise
 a  point  of  order.  You  have  allowed
 Mr.  Mishra  to  use  a  point  of  order  to
 bring  an  unsubstantiated  charge
 against  somebody.  Mr.  Ravi  has  not
 questioned  the  inquiry  that  is  going
 on.  He  has  only  questioned  the
 modality  of  ‘the  inquiry  and  it  must
 also  be  emphasised  that  it  is  a  matter
 of  urgent  public  importance  since  che
 TAS  Association  has  already  passed  a
 resolution  on  it  and  the  Home  Minis-
 ter  has  threatened  the  IAS  _  officers
 telling  them  to  go  back  to  their  States
 if  they  do  not  like  the  decision.  80
 this  is  an  important  matter  and  Mr.
 Ravi  has  only  questioned  the  moda-
 lity,  You  have  allowed  Mr.  Mishra  to
 use  a  point  of  order  to  make  unsub-
 stantiated  charges  against  people.

 MR.  SPEAKER:  There  is  much  in
 what  Mr,  Shyamnandan  Mishra  said.
 The  Call  Attention  is  confined  to  the
 facts  that  are  mentioned  there  and
 supplemental  and  incidental  matters.
 It  is  not  like  a  question  which  you  can
 elaborate.  But  travelling  outside  the

 question  and  debating  other  matters
 may  not  be  proper.  But  in  this
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 House  Mr.  Ravi  is  not  the  only  man
 who  has  done  it,  others  have  also
 done  it.  So  far  the  practice  seems  to
 have  developeg  that  the  Call  Aftten-
 fion  thas  become  more  or  less  a
 debate.  But  I  would  request  all  of
 them  to  confine  themselves  to  the
 question  so  fhat  a  definite  answer  may
 be  given.  Now  Mr.  Ravi  will  proceed.

 SHRI  VAYALAR  RAVI:  This
 House  cannot  be  a  party  to  the  arbi-
 trary  action  of  a  man,  Mr.  Charan
 Singh  the  Home  Minister,  to  take  the
 rule  of  law  into  his  hands,  and  this
 House  cannot  be  and  will  not  be  a
 party  to  it.

 (Interruptions)

 MR.  SPEAKER:  Mr.  Ravi,  piease
 come  back  ६0  the  question.

 SHRI  VAYALAR  RAVI:  Mr.
 Speaker,  Sir,  paragraph  3  is  jrrelevant.
 That  is  the  point  I  am  making.  That
 paragraph  provoked  me  to  ask  ques-
 tions.  My  question  is,  in  future  wher
 dealing  with  the  senior  civil  servants,
 to  avoid  such  so-called  confronta-
 tion...

 (Interruptions)

 SHRI  JYOTIRMOY  BOSU:  Law
 should  be  equal  for  all.

 SHRI  K.  LAKKAPPA  (Tumkur):
 Why  he  is  shouting  like  that.  Why
 he  is  preventing  him  from  talking?

 (Interruptions)

 Sir,  I  rise  on  a  point of  order.  He
 is  legally  entitled  under  the  Rules  of
 Procedure  to  put  forward  his  point  of
 view  and  it  is  for  you  to  give  a  judg-
 ment  or  it  is  for  you  to  take  a  decision
 as  to  whether  under  the  Rules  any
 Member  of  the  House  can  _  prevent
 another  Member  from  expressing  his
 views,

 MR.  SPEAKER:  No  one  can  In-
 terfere  and  should  be  interfered  with.
 But  I  wold  also  tell  Mr.  Lakkappa,
 “Physician,  heal  thyself’.

 श्री  रामजी  लाल  सुमन :  (फिरोजा-

 बाद)  :  अध्यक्ष  महोदय,  मेरी  आपसे
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 प्रार्थना  यह  है  कि  माननीय  सदस्य  जिस

 विषय  पर  बोलने  के  लिए  कहें  जाते  हैं
 उस  विषय  पर  बोलते  समय  तारतम्य  होना

 चाहिए  1  जहां  तक  मिस्टर  रथि  का

 सवाल  है,  जब  जम्मू  कश्मीर  के  [ऊपर
 चर्चा  हुई  भी  ee

 MR.  SPEAKER:  I  have  given  my
 ruling  on  that,

 श्रो  रामजी  लाल  सुरूत  :  मेरा

 कहना  अध्यक्ष  महोदय  यहीं  है  कि  किसी

 विषय  पर  बोलते  समय  हमने  तालमेल

 बिठाना  चाहिए  |  इसमें  कोई  तुक  नहीं  है
 कि  बात  श्रासमान  को  होती  है  श्लौर  मान-
 नीय  सदस्य  पहुंच  जाते  हैं  पहाड़  पर।

 जिस  विषय पर  यहां  चर्चा  हो  रही,  मान-

 नीय  सदस्य  उसी  तक  अपने  को  सीमित  रखें

 MR.  SPEAKER:  Mr.  Suman,  I  have
 given  my  ruling.

 SHRI  VAYALAR  RAVI:  Do  the
 Government  propose  to  evolve  a
 policy  hereafter  to  avoid  such  a  kind
 of  feeling  among  the  ‘senior  civil
 servants?  What  is  the  procedure  to
 be  adopted?  In  this  case,  because  of
 the  position  that  has  arisen,  does  the
 Government  propose  to  frame  charges
 as  early  as  possible,  and  bring  an  end
 to  all  this?  You  have  been  having  it
 for  some  time  now.  Will  you  complete
 the  investigation  and  give  the  charge-
 sheet?  The  Minister  can  tel]  thé
 House.  The  Minister  has  to  convince
 the  people.  How  long  will  he  take  to
 do  this?  (Interruptions).

 SHRI  CHARAN  SINGH:  The
 Motion  called  the  attention  of  the
 House,  or  of  the  Government,  only  to
 the  reported  resolution  adopted  by
 the  IAS  Offt-crs’  Association  express-
 ing  concern  at  the  arbitrary  nature
 of  the  action  taken  against
 Shri  Vohra.  That  was  the  limited
 purpose  of  the  Motion.  I  have  in  the
 statement  that  I  just  made  to  the
 House,  said  that  the  president  of  the
 Association  wrote  a  letter  to  the
 Cabinet  Secretary  saying  that  no  such
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 resolution  was  passed,  (Interruptions).
 On  the  contrary,  the  Association  ex-
 pressed  concern  at  the  conduct  of
 certain  officers  during  the  Emergency,
 which  had  led  to  a  decline  in  their
 credibility.  (Interruptions)  The
 letter  went  on  to  mention  that  some
 reference  was  made  to  Mr.  Vohra’3
 case  also  by  some  members  of  the
 Association;  but  the  chairman  ruled  jt
 out  on  the  groung  that  matters  of  in-
 dividual  officers  cannot  be  discussed  in
 the  meeting  of  the  Association,  nor
 their  merits  and  de-merits,

 After  saying  what  I  have  said  and
 after  referring  to  the  JIetter  as  it
 stands,  I  really  find  no  reason  for  the
 fighting  speech  which  Mr.  Ravi  has
 made.  If  he  wants  to  make  a  fighting
 speech,  he  is  free  to  make  it,  but  he
 will  receive  the  reply  in  the  same
 coin—which  I  want  to  avoid.

 at  गौरी  शंकर  राय  :  (गाजीपुर)  :

 मान्यवर,  यह  प्रश्न  अपने  सीमित  क्षेत्र  से,

 सीमाओं  से  बाहर  चला  गया  है|  मैं  अपन

 मित्र  श्री  रवि  के  बारे  में  इतना  ही  कह
 सकता  हूं  कि

 He  has  proved  himself  io  be  more
 loyal  than  the  King.

 मान्यवर  9  तारीख  के  स्टेटसमैन  में

 यह  खबर  निकली  थी  ।  उसके  दूसरे  दिनः

 एसोसिएशन  की  सभा  में  जो  ग्रध्यक्षता

 करने  वाले  थे  मि०  नायक  उन्होंने  उसकी

 सफाई  दी  दोनों  को  मिला  कर  पढ़ने  से

 ऐसा  लगता  है  कि  उन्होंने  सिफ  एक  बात

 का  कंट्रेडिकशन  किया  है  और  यह  कहा  है
 कि  कोई  प्रस्ताव  पास  नहीं  हुमा ।  प्रस्ताव

 पास  तो  नहीं  हुआ  लेकिन  निर्णय  हुश्रां
 फंड  इकक्‍्टठा  करने  का  और  एक  समिति

 बनी  जो  प्रयास  करेगी  कि  उनके  ससरपेंसन  को

 हटाने  का  प्रयास  किया  जाए।  खबर  में

 में  यह  भी  लिखा  हैं  कि
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 ज्वायंट  सैक्रेट्री  के  लैवल  के  भ्रफसरां  ने

 इस  बात  पर  चिस्ता  प्रकट  की  है  और

 कहा  है  कि  राजनीतिक  कारणों  से  यह

 हुभा है  |  मुझे  मालूम  नहीं  कि  कौन  से

 राजनीतिक  कारण  उनके  मन  में  थे।

 पुराने  जमाने  में  जो  सरकारी  अधिकारी  थे

 उनके  खिलाफ  भी  इस  दरह  की  कोई  चीज

 हुई  है  या  नहीं  यह  मेरी  समझ  में  नहीं
 प्राया  है।  प्रस्ताव  में  यह  भी  कहा  गया

 है  कि  उन्होंने  प्रधान  मंत्री  और  गृह
 मंत्रों  के  व्यान  पर  रोष  प्रकट

 किया  है  उनमें  से  कुछ  ने  यह  भी  कहा
 कि  अब  वे  इस  बात  पर  भी  जिद्द  करेंगे

 कि  जो  दस्तख्त  करने  हो  बह  मंत्री  करे  या

 कबिनेट  लैवेल  पर  डिसिशन  हों,  ऐसा
 इंसिस्टेंस  वे  किया  करेंगे  खबरां  में  यह
 भी  आया  है  जिसका  प्रतिवाद  नहीं  हुभ्ा

 है  सोलह  सैक्रैटरी  उस  में  थे  और  दो

 सो  बड़े  अफसर  थे।  सीनियर  सैक्रेटरीज
 में  से  एक  ने  यह  भी  कडर  कि  यह  मामला

 हमने  लाइटली  नहीं  लिया  है  औरह  उन्होंने

 ग्रपता  विरोध  केविनट  सैक्रेटरी  के  जरिये

 प्रधात  मंत्री  को  भंज  दिया  है।  मेरी

 याददाश्त  जहां  तक  काम  करती  है  आई

 ए  एस  तथा  दूसरे  वरिष्ठ  अधिकारियों

 ने  ट्रेड  यूनियनिज्म  का  परिचय  देते  हुए
 इस  हद  तक  जा  कर  प्रस्ताव  पास  किया

 है।  मुझे  प्रसन्नता  है  कि  i9  महीने  तक

 अन्याय  का  एपेरेटस  बनने  के  बाद  एक
 बार  तो  उनकी  कांग्रेस  ने  उनको  प्रिक

 क्या  है।

 मैं  कुछ  सवाल  गृह  मंत्री  जी  से  करना

 चाहता  हूं।  क्या  आई  ए  एस  अफसर

 करप्शन  के  मामलों  में  कुछ  विशेष  प्रिवलेज

 चाहते  हैं?  या  सरकार  की  यह  नीति  है  कि

 अगर  मंत्री,  प्र्ान  मंत्री  पालियामेंट  के  मेम्बर

 और  बड़ा  सरकारी  प्रधिकारी  ््रष्टाचरण

 का  शिकार  होता  है  तो  उसके  साथ

 जो  व्यवहार  किया  जाएगा  एक  श्राडिनरी

 पिकपौक्ट  से  दूसरी  तरह  का  व्यवहार
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 किया  जाएगा,  ऐसी  कोई  नीति  सरकार  की

 है?  इस  पर  मैं  गह  मंत्री  का  स्पष्ट  उत्तर

 चाहता  हूं

 1  एक  बात  शौर  मैं  जानना  चाहता  हूं,

 गृह  मंत्री  जी  बतावें  कि  यह  अ्रधिकारी

 एक्चुभ्नली  क्‍या  चाहते  हैं?

 ‘What  are  those  established  norms?

 are  कोई  आदमी  क्रिमिनल  केस  में

 फंसता  है  तो  क्या  भ्राई  ०सी  ०एस०,  श्राई०ए०

 एस'  अधिकारी  को  गिरफ्तार  नहीं  किया

 जा  सकता  है,  ऐसे  हमारे  मित्र  चिन्तित

 मालूम  होते  हैं।  हमारे  मित्र  समझते  हैं
 कि  अ्रष्टाचार  में  अगर  बड़ा  आदमी  हो,

 मान्यवर,  प्रधान  मंत्री,  मंत्री  पालियामेंट  का

 मेम्बर  बड़ा  श्रधिकारी  हो

 and  vlue-eyed-boys  of  the  previous
 Government  should  not  be  arrested.
 What  privilege  do  they  want  exactly?
 I  would  like  to  know  that.  I  would
 also  like  to  know  from  the  Home  Min-
 ister,  whether  such  bullying,  black-
 mailing  methods  of  pressurising  the
 Government  would  not  amount  to  con-
 frontation.

 इम  तरह  की  ब्रातों  की  ग्रगर  इजाजत  दी

 गई  तो  मान्यवर,  इस  देश  के  प्रशासन  का

 क्या  होगा  ?  इसलिये  मैं  गृह  मंत्री  जी  से

 इस  सफाई  के  बावजूद,  मान्यवर,  इस  प्रश्न

 की  सफाई  में  जो  दूसरे  दिन  बयान  श्राया

 उसने  साफ  कर  दिया  कि  वह  सारी  बातें

 वहां  हई  थीं।  जो  अध्यक्ष  थे  उन्होंने  शपनें

 को  सारे  मामले  से  डिसऐसोशियेट  कर

 लिया,  यह  तो  समझ  में  झ्राता  है।
 लेकिन  यह  सारी  घटनायें  हुई।  मान्यवर,

 एक  बड़ी  गम्भीर  घटना  है  कि  प्रदेश  और|  देश

 के  सारे  उच्च  अधिकारी  एक  जगह  मिल  कर

 सरकार  का  जो  नौम॑ल  प्रोसीजर  झाफ  फंब्श-

 मिंग  है  उस  फन्वशनिंग  के  बारे  में  धिएट  करते

 हैं  कि  श्राज  से  हम  दस्तखत  नहीं  करेंगे।

 मान्यवर,  यह  बड़ी  गम्भीर  घटना  है,  क्या  सर-

 कार  इमकां  इलाज  कर  रही  है  ?  और  क्या

 सरकार  ने  इसको  सीरिसली लिया  हैकि  नहीं  ?
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 और  एक  बात  जानना  चाहता  हूं  कि

 What  exactly  they  have  conveyed
 to  the  Prime  Minister.

 उन्होंने  कहा  है  कि  हमने  अपना  रिसेंटमेंट  कर

 दिया  है  |  और  उसमें  उनको  राजनीति  की

 गंध  कहां  से  आती  है  ?  क्‍या  ऐसा  कहने  का

 मतलब  यह  है  कि  कुछ  ऐसे  अधिकारी  हैं  जो

 पिछली  सरकार  में  अन्याय  और  पग्रत्याचार

 के  यंत्र,  संयंत्र  थ ेउनके  खिलाफ  यह  कार्यवाही
 की  जा  रही  है  ।  मान्यवर,  सरकार  ने  तोग्रपना

 मंशा  साफ  कर  दिया  कि  ऐसी  कोई  बात  नहीं
 है  ।  तो  मैं  जानता  चाहता  हूं  कि  क्या  सरकारी

 अधिकारी  जो  देश  के  उच्च  स्तर  पर  बैठ  हुए
 भ्रष्टचरण  में  जाते  के  वाद  भी  उनके  साथ,

 प्रधान  मंत्री,  मं  त्री  शौर  मुख्य  मंत्री  के  साथ

 माननीय  गृह  मंत्री  जी  कोई  नये  तरीके  का

 व्यवहार,  नया  प्रोसीजर  और  कोई  नई  परम्परा

 अख्तियार  करने  का  विचार  रखते  हैं  ?

 हमारे  विरोध  पक्ष  के  सदस्य  अपेक्षा  करते

 हैं,  श्राप  जरा  बोलिये  मत,  मैं  इनसे  इस  बात

 की  अपेक्षा  नहीं  करता  था  कि  भ्रष्ट  चरण  के

 मामले,  किसी  व्यक्ति  के  मामले  को  लेकर

 जिस  तरह  असोसियेशन  में  चर्चा  हुई,  हमारे
 मित्र  करप्शन  के  मामले  में  अपने  मंत्री,  प्रधान

 मंत्री  को  तो  डिफेंड  करें,  लेकिन  सब  मामलों

 में  डिफंड  करेंगे  ऐसी  मेरी  उनसे  ग्रपेक्षा  नहीं
 थी  ।  इन्होंने  सदन  की  मर्यादा  को  कुंठित  किया

 है  यह  कह  कर  कि  करप्शन  के  मामले  में  उनकी

 वकालत  करना  चाहते  है।  तो  मैं  जानना

 चाहता  हूं,  रिपीट  करना  चाहता  हूं  :

 Whether  such  bullying  and  black-
 mailing  method  of  pressurising  the
 Government  which  amounts  to  con-
 frontation  should  be  allowed  and
 would  be  allowed  by  the  Government
 for  the  officers  to  behave  in  this
 fashion.

 SHRI  CHARAN  SINGH:  Mr.  Speak-
 er,  Sir,  there  can  possibly  be  no  inten-
 tion  on  the  part  of  the  Government  to
 tolerate  or  to  encourage  any  bullying
 etc.  by  any  section  of  the  people  much
 less  any  class  of  Government  servants.
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 {Shri  Cliaran  Singh]

 There  is  no  question  of  that.  My  point
 is  that  in  fact,  there  was  no  bullying
 at  all.  There  was  no  resolution  passed
 as  reported  in  the  Statesman  of  that
 day.  If  you  allow  me,  Sir  I  will  read
 oul  the  letter  that  the  President  of  the
 Association  wrote  to  the  Cabinet  Sec-
 retary,  and  it  will  make  the  position
 clear,  My  statement  is  also  clear
 enough;  it  does  not  conceal  anything.
 Shri  R.  P.  Naik  Acting  President  of
 the  Association  wrote  to  the  Cabinet
 Secretary  on  9th  December,  977  and  I
 will  read  out  that  letter:

 “My  dear  Nirmal,

 You  would  have  seen  the  front
 Page  report  in  this  morning's  States-
 mcn  about  a  meeting  of  the  Indian
 Civit  and  Administrafive  Service
 Association  which  took  place  last
 evening.  Those  of  us  who  partici-
 pated  in  the  meeting  were  surprised
 that  this  misleading  and  distorted
 version  of  the  meeting  should  have
 appeared  in  a  newspaper  of  _  the
 standing  of  the  Statesman  more  es-
 pecially  when  neither  the  session
 was  open  to  the  Press  nor  anyone
 had  been  authurised  to  brief  the
 Press.  Indeed,  it  has  been  our  esta-
 blished  practice  not  to  go  to  the
 Press  about  matters  that  are  dis-
 such  publicity  is  ever  given  to  its
 cussed  in  the  Association  and  no
 such  publicity  is  even  given  to  its
 deliberations....

 “However.  since  the  news  item  has
 appeared  I  thought  it  appropriate
 to  send  vou  this  letter  stating  the
 facts.

 The  Central  Indian  Civil  &  Admi-
 nistrative  Service  Association  is  a
 body  which  has  been  in  existence  for
 many  decades.  It  had  not  met  for
 over  two  years  and  this  particular
 mee‘ing  had  been  called  at  the  initia-
 tive  of  some  members  of  the  Service
 to  reactivate  it.  The  main  business
 intenced  and  actually  transacted  at
 the  meeting  was  to  set  in  motion  the
 process  of  electing  new  office  bear-
 ers.  The  members  assembled  did  me
 the  honour  of  asking  me  to  assume
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 temporary  Presidentship  and  elected
 a  General  Secretary  and  Treasurer
 with  authority  to  me  to  choose  an
 Executive  Committee  pending  formal
 election  of  office  bearers  in  accord-
 ance  with  the  rules.

 Let  me  state  at  the  very  outset
 that  it  is  entirely  incorrect  to  say
 that  there  was  any  criticism  made
 of  the  Prime  Minister  or  the  Home
 Minister,  nor  was  there  even  the
 remotest  suggestion  of  “getting  set

 for  a  confrontation  with  the  Centre”.
 Such  an  attitude  is  clearly  inconceiv-
 able  on  our  part.

 As  I  have  already  stated  the  main
 purpose  of  the  meeting  was  to  re-
 vive  the  Association  which  had  been
 dormant  for  over  two  vears.......
 As  ta  why  for  these  two  years  it
 nad  =  been  dormant  it  ‘s  for  the
 hon.  Members  and  the  hon.  Mem-
 her  Mr.  Vavalar  Ravi  to  draw

 the  conclusion,  It  further  says:

 “The  meeting  discussed  generally
 the  manner  in  which  the  Association
 would  conduct  its  activities  in  future,
 including  matters  of  professional,
 social  and  general  interest  to  the
 Service  as  a  whole.

 Reference  was  made  in  the  dis-
 cussions  to  the  develcnments  that
 had  taken  place  during  the  last  two
 years  or  so.  The  functioning  of  cer-
 tain  members  07  the  Service  during
 the  period  of  the  Emergency  was
 noted  with  regret  as  it  was  felt  their
 conduct  had  not  only  adverseiy  affec-
 tect  the  credibility  and  prestige  of
 the  Service  but  also  lowered  its
 image  in  the  eyes  of  the  general  pub-

 lic.  There  was  agreemen!  on  the
 need  for  introspection  and  collective
 thinking  on  this  score.

 Reference  was  also  made  during
 the  discussions  by  more  than  one
 Member  of  the  recent  case  of  Shri
 8.  B.  Vohra.  In  my  capacity  as
 Chairman,  J]  took  pains  to  emphasise
 —and  there  was  general  support  for
 my  view—that  the  meeting  of  the
 Association  was  not  the  proper  forum
 for  discussitig  any  individual  case  or
 its  merits  or  demerits;  I  made  it  clear
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 that  the  Association  would  be  con-
 cerned  with  general  issues  only.

 _As  for  the  mention  in  the  news  re-
 port  of  the  meeting  which  some  offi-
 cers  had  with  the  Cabinet  Secretary,
 you  will  recall  that  the  fact  is  that
 a  number  of  senior  officers  belonging
 to  different  services—and  not  ihe
 ICS/IAS  alone—had  met  you  infor-
 mally  quite  some  time  back  to  share
 wilh  you  the.  misgivings  entertained
 by  the  Services  in  regard  to  some  re-
 cent  developments  and  their  likely
 impact.

 No  resolution  of  the  kind  mention-
 ed  in  the  Press  report  were  adopted:
 the  orfly  one  related  to  the  election
 of  office  bearers  and  other  procedu-

 ra)  matters  relating  to  the  function-
 ing  of  the  Association.

 My  colleagues  and  I  _  sincerely
 hope  that  the  above  statement  of
 facts  will  help  set  the  record  straight
 and  dispel  any  misleading  impres-
 sion  that  may  have  been  created  as
 a  result  of  the  news  report  in
 question.

 With  kind  regards
 Yours  sincerely.’

 This  is  fhe  Tetter  which  has  been  ad-
 dersed  by  Mr.  R.  P.  Naik,  ISC,  Chair-
 man  of  the  Central  Indian  Civil  &  Ad-
 ministrative  Service  Association  to  the
 Cabinet  Secretary.

 As  regards  any  special  powers  that
 may  be  enjoyed  by  senior  officers,  this
 is  entirely  wrong.  The  Government
 Servants  Conduct  Rules  apply  equally
 to  all  officers,  subordinate  ranks,  me-
 dium  ranks  and  superior  ranks.  The
 law  of  discipline  or  disciplinary  control
 is  equally  applicable  tc  all.  Similarly
 the  law  of  the  land  is  also  equally
 applicable  io  all,  from  the  Prime  Min-
 ister  down  to  Shri  B.  B.  Vohra  and
 down  to  a  subordinate  officer.  In  sus-
 pending  this  officer,  no  law  has  been
 contravened  no  rule  has  been  contra-
 vened.  If  anything  has  been  contra-
 vened,  the  officer  is  free  to  agitate  this
 in  a  law  court  or  before  the  superior
 officers,  before  the  Cabinet  Secretary
 and  then  ultimately,  before  the  Minis-
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 ter  or  the  Ministers  in  accordance  with
 the  rules.

 3  hrs.

 As  regards  another  question  which
 my  hon.  friend  Mr.  Ravi,  raised,  name-
 ly  it  wag  a  matter  of  Cabinet  respon-
 sibility,  I  would  say,  ‘No;  it  was  not’.
 This  lay  solely  within  the  jurisdiction
 of  the  Minister  concerned.  This  mat-
 ter  lay  only  within  the  discretion  of  the
 investigating  authority.  They  had  the
 right  to  arrest  the  officer.  In  doing  so
 they  had  not  corftravéned  or  committed
 any  breach  of  any  law  or  rule  whatso-
 ever,  When  the  matter  goes  to  court,
 it  will  go  with  the  sanction  of  the  Gov-
 ernment,  There  he  will  be  free  to  agi-
 tate  his  case,  defend  his  case  if  he  is
 at  all  challanned  after  the  investiga-
 tions  are  completed.  According  to  the
 state  of  investigations  on  that  day.
 there  was  a  prima  facie  case  that  he
 had  not  acted  well  he  aéted  improper-
 ly.  I  will  not  go  into  the  details  of
 the  investigation  here.  I  have  abso-
 lutely  no  grudge  against  any  officer
 whatgoever.  At  the  same  time  I  feel.
 the  Janata  Party  feels  that  there  have
 been  omissions  of  rules  and  commis-
 sion  of  irregularities  not  to  say  of
 other  serious  things,  not  only  on  the
 part  of  the  political  leadership  repre-
 sented  by  the  friends  sitting  opposite
 but  also  on  the  part  of  the  various
 officers  not  only  at  the  level  of  the
 Centre  but  even  in  the  States.  The
 Janata  Party  wants  to  clean  the
 stables.  If  any  mistake  has  been  com-
 mitted  in  doing  this,  I  will  express  re-
 gret.  But  at  the  same  time  I  hope,  I
 will  receive  full  support  not  only  from
 my  friends  sitting  here  on  this  sied  but
 also  from  friends  sitting  on  the  other
 side  if  an  attempt  is  made  by  the  Home
 Ministry  or  the  Prime  Minister  or  the
 Cabinet  as  a  whole  to  set  standards,
 to  renew  fle  old  standards  and  to
 restore  the  good  name,  this  country
 once  enjoyéd,  to  this  country  once

 again.  That  is  all,  (Interruptions).

 ee  et
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 13,08  hrs.

 PUBLIC  ACCOUNTS  COMMITTEE

 TWENTY-THIRD,  TWENTY-FIFTH  AND

 FORTY-SIXTH  REPORTS

 SHRI  ASOKE  KRISHNA  DUTT
 (Dum  Dum):  I  beg  to  present  the  Iol-
 lowing  Reports  of  the  Public  Accounts
 Committee  :—

 (l)  Twenty-third  Report  on  Action
 Taken  by  Government  on  the  recom-
 mendations  of  the  Committee  con-
 tained  in  their  Hundred  and  Ninety-
 seventh  Report  (Fifth  Lok  Sabha)  on
 Trade  Fairs  and  Exhibitions  relating
 to  Ministry  of  Commerce.

 (2)  Twenty-fifth  Report  on  Action
 Taken  by  Government  on  the  recom.
 mendations  of  the  Committee  con-
 tained  in  their  Two  Hundred  and
 Twentieth  Report  (Fifth  Lok  Sabha)
 on  Delays  in  Furnishing  Action
 Taken  Notes.

 (3)  Forty-sixth  Report  on  Para-

 ‘graph  48  of  the  Report  of  the  Comp-
 troller  and  Auditor  Genera!  of  India
 for  the  year  1974-75,  Union  Govern-
 ment  (Civil)  on  Delhi  Milk  Scheme

 relating  t0  Ministry  of  Agriculture
 and  Irrigation  (Department  of  Agri-
 culture).

 ‘COMMITTEE  ON  THE  WELFARE  OF
 SCHEDULED  CASTES  AND  SCHE-

 DULED  TRIBES

 EIGTH,  NINTH  AND  THIRTEENTH  RE-
 PORTS

 SHRI  SURAJ  BHAN  (Ambala):  7

 beg  to  present  the  following  Reports
 (English  and  Hindi  versions)  of  the
 Committee  on  the  Welfare  of  Scheduled
 Castes  and  Scheduled  Tribes:—

 (i)  Eighth  Report  on  the  Ministry
 of  Labour  (Directorate  General  of

 Employment  and  Training)—(i)  Re-
 servations  for,  and  employment  of

 Scheduleq  Castes  and  Scheduled
 Tribes  in  the  Directorate  General  of

 Employment  and  Training;  and  ii)

 Employment  and  Training  of  Sehe-
 duled  Castes  and  Scheduled  Tribes
 through  the  agency  of  the  Director-
 ate  General  of  Employment  and
 Training.

 (2)  Ninth  Report  regarding  Action
 Taken  by  Government  on  the  recom-
 mendations  contained  in  their  Fifty-
 ninth  Report  (Fifth  Lok  Sabha)  on
 the  Ministry  of  Home  Affairs—Reser-
 vations  for,  and  employment  of
 Scheduled  Castes  and  Scheduled
 Tribes  in  Irwin  Hospital  and  Depart-
 ment  of  Family  Plannifig  and  Health
 Services,  Delhi  Administration,

 (3)  Thirteenth  Report  regarding
 Action  Taken  by  Government  on  the
 recommendations  contained  in  their
 Fifty-second  Report  (Fifth  Lok  Sa-
 bhu)—Reservations  for  and  employ-
 ment  of,  Scheduled  Castes  and  Sche-
 duleq  Tribes  in  the  Delhi  Adminis-
 tration.

 3.04  hrs.

 PETITION  RE:  DEMANDS  OF  PRI-

 MARY  TEACHERS

 PROF.  DALIP  CHAKRAVARTY
 (Calcutta  South):  I  beg  to  presen!  a
 petition  signed  by  Sarvashri  Arun  M.
 Donde  and  Jagdish  Mishra,  President
 and  Genera!  Secretary  respectively.  of
 Al!  India  Primary  Teachers’  Federa-
 tion,  New  Delhi,  regarding  demands  of

 primary  teachers  including,  inter
 alia,  their  demand  for  setting  up  of  a
 Primary  Teachers’  Board  at  the  all
 India  level,

 श्री  एचज०  एल०  पटवारी  (मंगलवाई)  :

 ग्र .यक्ष  महोदय,  मुझे  इस  पर  कुछ  बोलना  है।

 कल  दो  लाख  श्रःयापक  यहा  शाए

 MR.  SPEAKER:  The  petition  can  be
 presented  only  by  one  Member.  He  has
 done  it.
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 Committee

 3.05  hrs,

 ELECTION  TO  COMMITTEE

 CENTRAL  SILK  BOARD

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE
 MINISTRY  OF  HOME  AFFAIRS
 (SHRI  5.  D.  PATIL):  On  behalf  of
 Kumari  Abha  Maiti,  I  beg  to  move  the
 following:

 “That  in  pursustice  of  clause  (c)
 of  cub-section  (3)  of  section  4  of  the
 Central  Silk  Board  Act  1948,  read
 with  Rules  4  and  5  of  the  Central
 Silk  Board  Rules.  1955,  the  members
 of  this  House  do  proceed  to  elect  in
 such  manner  as  the  Speaker  may
 direct,  one  member  from  among
 themselves  to  be  a  member  of  the
 Central  Silk  Board  vice  Kumari
 Abha  Maiti  resigned.”....

 MR.  SPEAKER:  The  House  |  stands
 adjourned  till  4.05  hours.

 33.06  hrs.

 The  Lok  Sabha  adjourned  for  lunch
 till  five  minutes  past  Fourteen  of  the
 Clock,

 The  Lok  Sabha  re-assembled  after
 Lunch  at  eight  minutes  past  fourteen
 of  the  Clock.

 [  Ir.  DEPUTY-SPLAKER  an  the  Chair]

 ELECTION  TO  COMMITTEE—Contd.

 CENTRAL  SILK  BOARD

 MR.  DEPUTY  SPEAKER:  I  will  put
 Mr.  Sonu  Singh  Patil's  motion  to  vote.
 The  question  is:

 “That  in  pursuance  of  clause  (c)
 of  sub-section  (3)  of  section  4  of  the
 Ceniral  Silk  Board  Act,  948  read
 with  Rules  4  and  5  of  the  Central
 Silk  Board  Rules,  955  the  members
 of  this  House  do  proceed  to  elect,  in
 such  manner  as  the  Speaker  may
 direct  one  member  from  among
 themselves  to  be  a  member  of  the
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 Central  Silk  Board  vice  Kumari
 Abha  Maiti  resigned.”  ‘

 The  motion  was  adopted.

 —————7

 4.09  brs.

 MATTERS  UNDER  RULE  377

 (i)  Kata-AzaR  EPIDEMIC  IN  CERTAIN
 DIstTRIicts  OF  BIHAR

 MR,  DEPUTY  SPEAKER:  Mr.
 Vinayak  Prasad  Yadav.

 SHRI  H.  L.  PATWARY  (Mangaldoi):
 Mr.  Deputy  Speaker,  Sir.  on  a  point  of
 order....

 MR.  DEPUTY  SPEAKER:  This  is.
 not  the  way.  I  am_  sorry.  You  have
 to  be  in  your  seat.  What  is  the
 matter?  You  cannot  just  come  forward
 and  say  like  that....

 Shri  Vinayak  Prasad  Yadav.

 ot  विनायक  प्रसाद  यादव  (सहरसा  ):
 माननीय  उपाध्यक्ष  महोदय,  बिहार  राज्य

 के  चार-पांच  जिलों  में  एक  महीने  स ेकालाजार

 का  प्रकोप  फैला  हुआ  है  |  आप  को  याद  होगा

 कि  विगत  सत्र  में  भी कालाजार  श्रौर  मलेरिया.

 का  प्रहार  रहा  और  उसके  संबंध  में  भी  कई

 माननीय  सदस्यों  ने  यहां  चर्चा  उठाई  थी।

 अभी  पिछले  पांच-सात  दिनों  के  अन्दर  हमारे

 पास  सहरसा  जिले  के  प्रखण्ड  सोनवर्षा,

 झ्रालमनगर,  किसनगंज  और  अदि  से  चिट्ठियां

 श्राई  हैं  शर  लोगों  न ेकहा  है  कि  i5-20  रोज

 के  श्न्दर  सेंकडों  आदमी  इस  बीमारी  से  मरे

 हैं  श्रौर  हजारों  की  तादाद  में  श्राक्नांत  हैं।

 ग्रभी  तक  कहीं  पर  भी  राज्य  सरकार  से  कोई

 सहायता  वहां  नहीं  पहुंच  पाई  है।  यह  क्षेत्र

 बहुत  पिछड़ा  हुमा  क्षेत्र  है।  इस  बीमारी  की

 भयावह  स्थिति  को  अभी  तक  राज्यसरकार  और

 केन्द्रीय  सरकार  ने  महसूस  नहीं  किया  है।  यह

 इतने  जोरों  पर  एपेडेमिक  फैला  हुझ्ा  है  कि  श्रगर

 सरकार  की  तरफ  से  कार्यवाही  नहीं  की  गई  तो

 समूचा  जिला  इससे  झ्राक्नांत  होगा  और  हजारों

 लाखों  श्रादमी  उसकी  चपेट  में  श्मा  जाएंगे  ॥
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 [तो  बिनायक  प्रसाद  यादव]

 बहुत  बड़ो  संख्या  में  लोगों
 की

 मौत  इस  काला-

 जार  से  हो  जाएगी।  इसलिए,  उपाध्यक्ष

 महोदय,  मैं  झापके  जरिये,  केन्द्रीय  सरकार  से

 आग्रह  करना  चाहता  हूं  कि  यहां  से  डाबटरों

 का  एक  स्पेशल  जत्था  वहां  जाए  शौर  इसकी

 रोकथाम  के  उपाय  अ्रविलम्ब  करे।  इसके

 लिए  अगर  अभी  से  कारगर  कदम  नहीं  उठाये

 गये  तो  विगत  सत्र  में  जैसे  तिरहुत  डिविजन  में

 हजारों  प्रादमी  कालाजार  से  मरे  थे  उसी  तरह

 से  कोसी  डिविजन  में  भो  व्यापक  पैमाने  पर  मौते

 होंगो  और  यह  बोमारी  फंलेगी।  इसलिए  मैं

 झ्रापके  जरिये  स  सरकार  से  शाग्रहू  करता  हूं
 कि  वह  अविलम्ब  इस  बोमारी  को  रोकने  के

 लिए  कारगर  कदम  उठाये।

 (ii)  RESTORATION  OF  THE  MINISTRY
 CHARACTER  OF  ALIGARH  MUSLIM  UNI-

 VERSITY

 SHRI  G.  M.  BANATWALLA  (Pon-
 nani):  I  rise  to  make  a  few  submis-
 Sions  under  Rule  377.

 The  Aligarh  Muslim  University  is  a
 great  monument  of  the  culture  of  the
 Muslims  of  India  and  was  created,
 endowed,  raised  and  nourished  by  the
 labour  and  the  great  sacrifices  of  the
 Muslim  of  India.  This  University  is
 a  Muslim  minority  institution
 established  and  administered  by  the
 Muslims.  Ever  since  the  University
 has  been  deprived  of  its  rightful  plea
 to  the  minority  character  there  has

 been  a  growing  and  righteous  indigna-
 tion  and  a  persistent  demand  for  the
 restoration  of  its  minority  character.

 lhe  Aligarh  Muslim  University
 Amendment  Act  of  972  brought
 about  several  obnoxious  provisions
 and  aS  a  result  there  was  a  growing
 resentment  against  this  amendment
 everywhere  throughout  the  country.
 There  were  agitations,  there  were  ar-
 rests  and  there  were  even  Police  fir-
 ings.
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 Now,  the  Janata  Party  formed  gov-
 ernment  at  the  Centre  in  the  wake
 of  great  hopes  and  expectations  that
 this  minority  character  of  the  univer-
 sity  would  be  restored;  but  it  is  with
 a  sad  heart  that  I  have  to  submit  that
 all  these  hopes  have  been  belied.
 Nearly  8-9  months  have  passed  and
 no  measures  have  been  taken  in  that
 regard.  Therefore,  there  is  not  only
 a  great  resentment  and  _  restlessness
 among  the  people  but  there  is  also  an
 imminent  threat  of  agitation.  At  this
 juncture,  I  must  make  this  strong
 submission  both  to  the  House  and  tn
 the  government  that  it  is  absolutely
 necessary  that  immediate  measures
 should  be  taken  to  restore  this  mino-
 rity  character  of  the  Aligarh  Muslim
 University,  to  repeal  the  obnoxious
 provisions  of  the  Amendment  Act  of
 1972,  to  implement  the  recommenda-
 tions  of  the  Beg  Committee  and  the
 Khusro  Committee  and  to  see  to  it
 that  necessary  protection  under  Arti-
 cles  29  and  30  are  made  availabie  to
 this  University  also.  It  is  also  neces-
 sary  that  the  university  and  various
 other  section  should  be  taken  into
 confidence  about  the  measure.  I  hove
 that  this  matter  will  receive  serious
 attention  at  the  hands  of  the  Gov-
 ernment.  We  at  least  expect  of  this
 Government  to  make  a  categorical  and
 an  equivocal  statement  with  res-
 pect  to  its  intentions  about  the  res-
 toration  of  the  minority  character  in
 order  to  satisfy  the  disturbed  feel-
 ing  and  the  minds  of  the  minorities.
 We  hope  that  necessary  steps  will  he
 taken  and  that  an  immediate  announ-
 cement  will  be  made  by  the  Govern-
 ment.

 (iii)  PREFERENCE  IN  EMPOYMENT  TO
 THE  PEOPLE  OF  CHHATISGARH  AREA  BY

 HINDUSTAN  STEEL  CONSTRUCTION
 COMPANY  LTD.

 श्री  शरद  यादव  (जबलपुर  )  :  छतीसगढ़

 में  हिन्दुस्तान  स्टील  कंस्ट्रक्शन  कम्पनी  लिमिटेड

 है।  भिलाई  में  एक  श्रान्दोलन  पांच  दस  दिन

 से  चला  झा  रहा  है।  उसकी  बुनियाद  बहुत
 पीछे  पड़  चुकी  थी।  ये  जो  कारखाने  खोने

 जाते  हैं  उनके  पीछे  एक  भावना  यह  होती  है
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 कि  पिछड़े  हुए  इ  लाकों  की  बढ़ोत्तरी  होगी,
 उनका  प्राधिक  और  सामाजिक  स्तर  उंचा

 उठेगा।  जहां  भिलाई  कारखाना  खुला  है

 t
 खासतोर  से  वहां  की  झ्ाबादी  का  चालीस

 फीसदी  श्रादिवासियों  का  है।  जो  दूसरी

 कम्पुनिटोज  वहां  हैं  वे  भी किसान  और  मजदूर
 लोग  हैं  वहां  के  कारखाने  में  जो  भी  भ्रफसर

 हैं  वे  सभी  दूसरे  प्रदेशों  से  दाएं  हुए  लोग  हैं  ।

 केवल  मात्र  पांच  सैकडा हो  स्थानीय  लोगों

 को,  लोकल--छत्तोसगढ़  के  लोगों  की  उस

 कारखाने  में  भरती  की  गई  है  ।  ग्राप  देखे  कि

 चालीस  फीसोदी  आदिवासी  हैं  ब्रौर  उनकी

 जिन्दगी  में  जरा  भो  उस  कारखाने  से  फक  नहीं

 पड़ा  है।  यह  जो  असन्‍्तोष  है  यह  दिन  प्रति

 दिन  बढ़ता  जा  रहा  है।  इसका  क्‍या  नतीजा

 निकला  है  ?  यह  भी  मैं  ग्रापको  बताना  चाहूंगा  ।

 प्रभी  राउरकेला  में  जो  छंटनी  हुई  है  उसमें

 बारह  सो  मजदूर  निकाल  कर  बाहर  कर  दिए

 गए  हैं।  डेढ़  बरस  पहले  भी  इसी  कारखाने  में

 छंटनी  हुई  थी  और  उनको  कहीं  भी  इम्प्लायमेंट

 नहीं  दिया  गया,  उनको  कोई  वैकल्पिक  वौकरी

 नहीं  दो  गई  ।  बोका रो  में  से  जो  निकाले  गए

 हैं  उनमें  स ेसात  सी  को  छत्तीसगढ़  के  इस  कार-

 खाने  से  रख  लिया  गया  है।  इस  अन्याय  के

 खिलाफ  वहां  जबदंस्त  जनमत  तैयार  हो  गया

 है  |  उसके  विरुद्ध  सभी  पार्टियां  एक  हो  करके

 आ्रान्दालत  कर  रहीं  हैं,  कांग्रेस  के  आदमी,

 जनता  पार्टी  के  ग्रादमी,  कम्यूनिस्ट,  सी  पी  एम
 पाटियरों  के  श्रादमी  मिल  कर  बड़े  भारी  पैमाने  पर

 सभी  पारियों  के  ग्रादमी  मिल  कर  बड़े  भारी

 पैमाने  पर  आन्दोलन  चला  रहे  हैं।  उसमें

 नौ  विव्राग़्क  गिरफ्तार  ड्ए  हैं  कांग्रेस  सहित  ।

 इससे  यह  साफ  हो  जाता  है  कि  यह  एक

 जन  आन्दोलन  है।  वहां  एक  एम्प्लायमेंट

 प्रधिकारी  है।  उसका  मौसा,  उसके  बेटे,

 उसके  बच्चे  उसके  समधी,  उसके  बहनोई,
 ये  सत्र  उस  कारखाने  में  लगे  हुए  हैं।

 वहां  पर  रोजगार  के  दफ्तर  में  अ्रस्सी

 हजार  लोगों  के  नाम  दर्ज  हैं।  केवल  मात्र

 पांच  सैकड़ा  स्थानीय  लोग  उसमें  भरती
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 किए  गए  हैं।  सतससौ  झ्ादंमियों  को

 ट्रांसफर  करके  इस  कारखाने  में  ला  कर

 रख  लिया  गया  हैं  शौर  यह  कह  कर  रखा

 गया  है  कि  ये  स्किल्ड  वर्कर  हैँ,  काम  सीखें

 हुए  लोग  हैं।  श्राई ०  टी.  श्राई०  या  इस

 तरह  के  ट्रेनिंग  स्क्लों  से  निकले  हुए  लोगों

 के  नाम  एम्प्लायमेंट  एक्सचेंज  में  दर्ज  हैं,
 इस  तरह  से  3300  लोग  2  झ्रभी  वहां
 साक्षात्कार  हुआ  है।  पांच  में  से  दो  आदमी

 भी  नहीं  लिए  गए  हैं।  दुनिया  बीसवीं  सद  में

 से  हो  कर  गुजर  रही  हैंलेकिन  छत्तीस-

 गढ़  और  खास  कर  जगदलपुर"  चौदह॒वीं

 शताब्दी  में  जिन्दा  है।  उसको  भी  बीसवीं

 सदी  में  लाना  आपका  फर्ज  है।  पिछड़े

 इलाकों  में  भी  स्थानीय  लोगों  की

 इन  कारखानों  में  उपेक्षा  की  जाती  है,
 रोजगार  देने  में  पार्णशलटी  बरती  जाती  है,
 भेदभाव  किया  जाता  है।  अगर  आपने

 समय  रहते  कदम  नहीं  उठाए  तो  उस

 इलाके  में  भारी  असन्तोष  व्याप्त  हो  जाएसा  |

 अभी  कानपुर  में  गोली  चली  थी।

 इस  तरह  की  चीजें  नहीं  होनी  चाहिए  t

 मंत्री  महोदय  को  तीन  विधायकों  ने  लिख

 कर  एक  मैमोरेंडम  भो  दिया  है।

 इस  सवाल  को  कई  बार  उनके  सामने

 रखा  जा  चुका  है।  वह  बहुत  व्यावहारिक

 आदमी  हैं  ।  इस  मामले  में  भी  मैं  चाहता

 2  कि  वह  व्यावहारिक  दृष्टिकोण  अपनाएं

 जो  ज्यादती  स्थानीय  लोगों  के  साथ.

 हुई  है  उसका  तुरन्त  निराकरण  करें  और

 जो  अभी  भी  हो  रहो  है,  उसको  समाप्त

 कराएं  |  वहां  के  लोगों  के  मन  को  चोट

 पहुंची  है,  दुख  हुआ  है  और  उस  दुख  को

 वह  भिटाएं  ।  जो  अन्याय  हो  रहा  है

 इसको  मिटाएं  ।  सात  सौ  लोगों  को  वहां

 पहुंचाया  गया  है,  उनको  तत्काल  वापिस

 भेज  दिया  जाएगा  यह  श्राश्वासन  वह  हमें  दें

 ताकि  वहां  जो  श्रान्दोलन  चल  रहा  है  वह

 शान्‍्त  हो  सके,  स्थानीय  लोगों  को  रोजगार

 मिल  सके  और  उनका  पिछडापन  दूर  हो  सके  ।
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 प्रगर  आपने  दूसरे  प्रदेशों  के  लोगों  को  वहां
 भेजना  जारी  रखा  तो  इससे  लोगों  के  मन
 में  जलन  पैदा  होगी,  आपसी  बैमनस्य
 बढ़ेगा  ।  इस  बेमनस्थ  को  भी  रोका  जाना
 चाहिए  |

 हमारा  कहना  यह  नहीं  है  कि  दूसरे
 प्रान्तों  के  लोगों  को  कहीं  रोजगार  न  मिले
 लेकिन  कम  से  कम  कोई  निश्चित  सीमा
 तो  हो  |  50  प्रतिशत  स्थानीय  आ्ादमियों
 को  रखा  जाएगा।  इस  सम्बन्ध  में  मंत्री
 महोदय  कुछ  बातें  कहें  तो  अच्छा  रहेगा  ।

 THE  MINISTER  OF  STEEL  AND
 MINES  (SHRI  BIJU  PATNAIK):  Sir, I  have  listened  to  the  hon.  Member. Certain  corrections  are  required.  That
 is  why  I  have  to  stand  up  to  speak on  his  observations.

 A  steel  plant  anywhere  in  India  is
 a  steel  plant:  any  major  national
 project  is  a  national  project.  To  say
 that  only  local  people  are  employed in  a  Major  undertaking.

 SHRI  VAYALAR  RAVI  (Chirayn.
 kil):  Sir,  I  rise  on  a  point  of  order.

 MR.  DEPUTY-SPEAKER:  You  will
 Please  take  your  seat.  There  is  no
 peint  of  order.  If  a  Minister  wants
 to  say  anything  on  377,  he  can  say
 so.  I  know  the  procedure  having  been
 here  for  so  many  years.  I  know  what
 B0es  on  here.

 SHRI  VAYALAR  RAVI:  You  will
 kindly  see  the  rules.  If  the  Minister wants  to  make  a  statement,  he  should
 give  a  copy  of  it  in  advance.  Then
 only  he  may  make  a  statement.

 MR.  DEPUTY-SPEAKER:  Mr.  Ravi,
 you  are  abso.utely  mistaken.  Under
 Rule  377,  a  Member  makes  a  men-
 tion  and,  if  the  Minister  feels,  that
 he  should  reply,  he  can  do  so  with
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 the  permission  of  the  Chair.  I  have
 given  him  the  permission.

 SHRI  VAYALAR  RAVI:  Sir,  in  the
 Fifth  Lok  Sabha,  there  was  a  ruling
 given  in  this  House  by  the  Speaker,
 Shri  Sanjiva  Reddy.  He  has  given
 his  ruling  in  this  House  if  I  remem-
 ber  correctly  on  the  point  of  Shri
 Shyamnandan  Mishra.

 MR.  DEPUTY-SPEAKER:  Mr.  Ravi,
 I  think  you  are  not  remembering  it
 correctly.  I  rule  that  there  is  no
 point  of  order.  You  will  please  cit
 down.

 SHRI  VAYALAR  RAVI:  My  point
 of  order  is  this.  There  is  98  ruling
 given  by  Shri  Sanjiva  Reddy,  former
 Speaker  in  this  hon.  House.  Accord-
 ing  to  that,  if  the  Minister  wants  to
 make  a  statement  on  the  floor  of  the
 House,  there  is  a  specific  mention  that
 the  Minister  concerned  must  give  a
 notice.

 MR.  DEPUTY-SPEAKER:  Mr.  Ravi
 please  do  not  try  to  confuse  the  state.
 ment  which  the  Minister  wants  to
 make  suo  motu  and  his  reply  to  the
 point  raised  by  the  hon.  Member
 under  377.  I  know  that.  You  carry
 on,  Mr.  Fatnai.

 SHRI  VAYALAR  RAVI:  He  must
 give  a  prior  notice  for  it.

 MR.  DEPUTY-SPEAKER:  Mr.  Ravi,
 I  am  very  sorry  there  is  no  point  96
 order.  Perhaps  you  have  not  gone
 through  the  proceedings  correctly.  You
 will  please  go  through  them.

 SHRI  VAYALAR  RAVI:  I  am  sorry,
 Sir,  you  are  mistaken  on  the  ruling.
 Under  Rule  477,  if  the  minister  wants
 to  make  a  statement....

 MR.  DEPUTY-SPEAKER:  Mr.  Ravi,
 the  matter  has  just  been  raised
 under  377.  Some  hon.  Member  made
 certain  points.  And,  if  the  minister
 wants  to  reply  to  them,  he  can  do  $0.
 There  ends  the  matter.  This  is  the
 ruling  from  the  Chair.
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 SHRI  VAYALAR  RAVI:  That  is
 not  a  correct  ruling,

 MR.  DEPUTY-SPEAKER:  The  hon.
 Minister  may  now  go  ahead  with  his
 reply.

 SHRI  BIJU  PATNAIK:  ‘Sir,  this
 is  a  construction  company  owned  by
 the  Government  of  India  which  emp-
 loys  peaople—skilled,  unskilled,  engi-
 neers  and  technicians  from  various
 parts  of  the  country.  As  I  said  it  ®&
 a  construction  company  and,  as  the
 work  finishes,  from  one  area,  these
 people  are  moved  to  different  areas
 of  the  country  or,  even,  sometims,
 e@utside  the  country  when  there  is  a
 foreign  contract.

 At  the  moment,  at  Bokaro,  the  work
 has  been  substantially  reduced  and
 there  are  7500  employees  who  are
 surplus  at  Bokaro.  The  company's
 attempt  is  to  disperse  these  surplus
 employees  to  different  parts  of  the
 country  and,  in  fact,  they  have  been
 sent  out  to  different  States  in  this
 country.  While  the  Bhiiai  expansion
 scheme  is  now  going  to  tuke  pluce.
 semi  skilled  workers  are  being  trans.
 ferred  to  Bhilai.  Sir,  I  have  written
 a  letter  to  the  ‘ocal  MP.  and  _  the
 words  which  nave  been  used  in  that
 etter  are:

 “For  the  expansion  of  Bhilai  Steel
 Plant,  I  have  no  doubt,  local  pceo-
 96  ef  Chhattistarh  will  rece’ve  due
 consideration.”

 }  have  been  informed  that  nearly
 20,000  workmen  would  be  required  to
 undertake  the  job  of  Bhisai  expansion
 and  out  of  the  7,500  surplus  men  from
 Bokaro  probably  1,500  to  2,000  will  he
 available  for  Bhilai  who  have  done
 sume  work  at  Bokaro  and  are  useil
 to  the  type  of  work.  They  are  skilled
 and  semi-skilled  workers.

 at  मदन  तिदारों  (राजनंदगांव):

 भिलाई  में  भी  बहुत  लोग  हैं।

 SHRI  BIJU  PATNAIK:  In  Bhilai

 also  for  the  same  reason  that  we
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 want  more  men  the  HSCL  had  taken
 interviews.  I  have  instructed  that
 suitable  men  from  those  people  inter-
 viewed  to  the  extent  of  1,000  or  1,500
 workmen  should  be  taken  by  HSCL
 immediately.

 at  यमुता  प्रसाद  शारती  (रीवा)  :

 मगर  उसी  तरह  के  आदमी  भिलाई  में

 मौजूद  हैं  -  यह  बहुत  पिछड़ा  हुआ  इसाका

 है  और  वहा  स्किल्ड  वर्कंस  हैं

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  शास्त्री  जी  जो  श्राप

 कह  रहे  हैं,  श्री  शरद  यादव  ने  भी

 कहा  है  |

 शी  यमुना  प्रसाद  शास्त्री  :  मध्य-

 प्रदेश  के  लोगों  को  कभी  दूसरी  जगह
 काम  नहीं  मिला।

 SHRI  BIJU  PATNAIK:  Does  the
 hon’ble  Member  want  me  to  dismiss
 7,500  people  of  Bitar?  I  request  the
 hon’ble  Members  to  think  of  this
 country  as  a  whole  and  not  Chhattis-
 garh  alone.  The  local  peoples’  inter-
 est  will  not  be  forgone  by  HSCL.  This
 is  only  a  construction  job.  In  an-
 other  three  years  time  this  construc.
 tion  work  will  be  over.  Now,  after
 three  years  when  there  is  no  job
 and  if  I  want  to  transfer  them  to
 Bihar  and  Biharis  create  this  prob-
 lem  what  will  happen  to  the  people
 of  Chhattiszarh.  I  wish  to  emphati-
 cally  statc--as  I  have  already  made  a
 commitment  here  in  this  respect—that
 we  are  going  to  take  a  large  number
 of  loca:  people  for  this  job.  Only  a
 small  portion  out  of  7,500  will  go  to
 Bhilai.  It  will  be  unfortunate  if  we
 start  State  war  on  this  basis.  There
 are  at  least  one  lakh  people  of  Chhat-
 tisgarh  who  work  in  Orissa  and  many
 people  in  Orissa  do  not  have  job.  I
 am  very  sorry  to  say  this  but  I  shall
 do  justice.  I  shall  go  out  of  my  way
 to  take  them  maximum  number  of
 people  from  that  area.  It  ig  unfortunate
 if  the  local  labour  exchange  creetes
 subterfuge  and  does  not  put  on  the
 list  of  employment  exchange  roster
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 the  Chhattisgarh  people.  That  is  not
 my  fault.  Hon.  Members  should  take
 it  up  with  the  M.P.  government.  I  am
 sending  the  secretary  of  the  Sleel
 ministry  within  a  week  there  to  sort
 out  this  problem.  I  am  equally  an.
 szious  as  my  colleagues  here  to  see  that

 the  local  people,  poor  people  not  only
 get  employment  but  they  get  it  ail
 around.  I  have  ordered  the  _  stec!
 authorities  to  adopt  villages  around
 the  steel  plant  andto  give  them  help.
 They  are  poor  people  I  have  ordered
 that  the  local  school,  women’s  coLege,
 hospitals,  etc.,  should  be  assisted  by
 the  stee]  authority  and  the  steel  plants
 I  have  informed  Shri  Mohan
 Bhaiya,  M.P.  in  the  form  of  a  letter;
 this  is  a  commitment  of  the  govern
 ment  and  I  am  making  the  same  com
 mitment  here.  But  if  local  pasions
 are  roused,  I  should  like  to  caution
 them  in  this  House  that  the  same  pas-
 sion  can  be  aroused  ten  times  over
 from  other  parts  of  the  country.  This
 must  not  happened;  this  should  not  hap.
 pen.  This  happened  in  Bombay  some
 time  back  when  Shiv  Sena  started  an
 agitation.

 श्री  शरद  यादव  :  उपाध्यक्ष  महोदय,  मै  न

 यह  बात  ही  नहों  वही  मैने  कट्ठा  |  कछ

 लिमिटेशन  रखिए  |

 SHRI  BIJU  PATNAIK:  For  one
 man  from  outsid2,  you  will  have  three
 men.  If  you  are  Satisfied  at  50:50,  you
 should  be  satisfied  with  this.  I  hope
 I  have  explained  the  position  to  the
 hon.  Members’  satisfaction.

 sil  एब०  एल०  पटवारी  :  (मंगलदाई  )
 मेरा  प्वांइट  श्राप  आर्डर  है।  झाज  की

 कार्य  सूची  में  छद  नम्बर  पर  प्राथमिक

 प्रध्यापकों  की  पेटीशन  है  जिस  में  मेरा

 नाम  था।  बह  पेटीशन  मेरे  पास  है।

 वह  पेटीशन  पेश  नहीं  की  गई  है।  उस

 समय  i  बज  गयाथा...

 उपाष्यक्ष  महोदय  :  पेटीशन  तो  हाउस
 में  प्रेजेंन्ट  हो  मया।
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 ची  एच०  एल०  पटवारी  :  नहीं  हुभा  !

 पेटीशन  हमारे  पास  है।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  श्री  दिलीप

 चक्रवर्ती  ने  उसे  प्रेजेन्ट  कर  दिया  है  ।

 श्री  एच ०  एल०  पटवारी  :  नहीं  ,  वह
 अंजन्ट  नहीं  हुभा .  वह  पेटीशन  हमारे
 पास  है।  दो  लाख  प्रध्यापक  यहां

 MR.  DEPUTY-SPEAKER:  She‘
 Dilip  Chakravarty’s  name  was  ats?
 there  and  the  petition  had  been  pre.
 sented.

 it  एच०  एल०  पटवारी:  मगर  बट्
 बेटीशन  दाखिल  नहीं  हुआ '

 उपाध्यक्ष  महोड८  :  दाखिल  हो  गया  है  *

 शी  एजल०  एल०  पटवारी  :  उप्य्यक्ष

 महोदप,  यह  प्रध्यापकोी  का  मामला  है  -

 हमको  ग्भिशाप  हो  जाएग।  ,  (ध्यबघाम )

 MR.  DEPUTY-SPEAKER:  You  have
 said  enough.  I  am  telling  you  that
 the  petition  had  been  presented.  u
 you  insist  on  continuing  like  this
 whatever  you  say  will  go  off  the  re
 cord.

 14.33  hrs.

 COMPANIES  (AMENDMENT)  BILL
 —contd,

 MR.  DEPUTY-SPEAKER:  We  take
 up  further  discussion  of  the  Compa
 nies  (Amendment)  Bill.

 SHRI  R.  VENKATRAMAN  (Madras
 South):  Yesterday,  I  was  dealing
 with  clause  5  of  the  Bill  which  refers
 to  section  220  of  the  Indian  Companies
 Act.  I  was  pointing  out  that  under
 section  219  of  the  Indian  Companice
 Act  a  shareholder  was  entitled  to  rea
 ceive  a  copy  of  the  balance  sheet  as
 well  as  the  profit  and  loss  account
 before  the  annual  general  meeting.  है? अ
 the  annual  general  meeting  is  not
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 held  it  should  not  deprive  the  share-.
 holder  of  his  right  to  receive  a  copy
 of  the  balance  sheet  as  well  as  profit
 and  loss  account.  The  amendment  of
 the  hon.  Minister  oniy  says  that
 éven  in  cases  where  annual  general
 meeting  is  not  held,  the  company  is
 obliged  to  file  with  the  Registrar  of
 companies  the  documents  mentione:
 in  section  2l9.  My  submission  is
 this.  It  is  notorious  that  the  share-
 bolder  is  treated  with  scant  respect  in
 various  companies.  Even  if  you  do
 not  give  them  the  balance  sheet  ana
 profit  and  loss  account  to  which  they
 are  entitled  under  the  company  law.
 you  are  putting  them  in  the  same
 position  as  an  outsider  and  make  hin
 go  to  the  Registrar's  office  and  pay  a
 fee  of  one  rupee  or  two  rupees  as  the
 case  may  be  and  then  have  inspectioi
 of  those  documents.  Is  it  right  to
 place  a  shareholder  of  a  company,  who
 constitutes  the  company  and  who  -!:4s
 the  right  to  receive  the  annual  balance
 sheet  and  profit  and  loss  account,
 in  the  same  position  as  an  outsider
 and  make  him  go  to  the  Registrar’s
 office  to  inspect  those  documents?  I
 »apmit  for  the  government’s  conside-
 ration  that  along  with  the  filing  of  the
 balance  sheet  and  the  rrnif  and
 loss  uccount  wiin  the  Registrar,  tse
 company  showd  350  sent  these  docu
 ments  to  the  shareholders  of  the
 company  as  well  as  to  those  persons
 who  are  entitled  under  section  29  to
 receive  it  like  debenture  trustees  and
 creditors.

 4  come  to  clause  5.  Under  existing
 section  292,  a  company  is  cmpowere’
 to  make  donation  up  to  the  e:  tent  of
 5  per  vent  of  its  average  annual  net

 profit  or  Rs.  25,000,  whichever  is  nigh-
 er.  The  minister  in  his  amendment
 has  suggested  that  the  limit  of  Res.

 25,000  may  be  rais:d  to  Rs  50,000.  The
 argument  he  has  advanced  is  ran
 the  value  of  the  rupee  has  gone  down.
 I  consider  that  this  is  a  very  specious
 argument  because  if  a  company
 makes  a  profit  of  Rs.  ]  lakh  or  less  or
 even  if  a  company  does  not  make  a

 profit,  this  section  will  enable  फिर
 company  to  transfer  Rs.  50,000  to  cha-
 ritable  purposes.  It  is  notorious  (that
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 most  of  the  charities  are  only  con-
 trolled  by  the  companies  or  their  dif.
 rectors  and  their  sections  and  their
 own  men.  It  is  only  transfer  of
 money  from  the  right  hand  to  the  icft
 hand.  When  the  shareholders  do  nut
 gel  a  dividend,  why  should  there
 be  such  profuse  charity?  If  the  minis.
 ter  had  said  that  they  cannot
 transfer  anything  to  the  charitable
 purposes  without  declaring  a  dividend.
 I  can  understand.  But  as  the  clause
 stands,  they  need  not  declare  a  divi-
 dend  but  they  can  be  profuse  and
 generous  in  transferring  money  from
 the  company  funds  to  charitable  nur.
 poses.  It  has  been  our  experience  in
 courts  and  outside  that  many  of  the
 companies  have  their  own  trusts  and
 charitable  purposes  and  they  are  only
 diverting  resources  from  the  company
 to  these  so-called  institutions  largely
 to  control  them  with  their  own
 men.  I  am,  therefore,  very  much
 opposed  to  this  clause.  I  can  under-
 stand  DA  being  raised  because  the
 value  of  the  rupee  has  gone  down.  I
 can  understand  certain  other  things
 being  done  for  economic  benefit  but  I
 cant  understand  how  a  company
 which  does  not  even  make  a  profit  can
 ne  allowed  to  transfer  such  a  large
 sum  as  Rs.  50,000  for  charitable  pur-
 poses  on  this  basis.  Rs.  50,000  im-
 plies  that  if  ‘here  is  no  clause  like
 this,  the  company  must  make  at  least
 a  profit  of  Rs.  l0  lakhs  on  the  basis
 of  5  per  cant  of  annual  net  profit.  The
 section  as  it  now  stands,  provides  that
 the  company  can  transfer  5  per  tent
 of  its  average  annual  net  profit  to
 such  charities.  In  order  to  transfer
 Rs.  50,000/-,  they  will  have  to  make
 Rs.  i0  lakhs;  and  yet  the  amendment
 wich  the  Minister  has  brought  for-
 ward  will  enable  the  company,  with-
 out  making  any  profit  or  making  only
 nominal  profits,  to  transfer  Rs.
 50,000/-.  There  is  absolutely  no  jus-
 tification  whatsoever  for  this  amend-
 ment  and  so  we  will  oppose  this
 clause.

 While  I  am  on  this  subject,  I  want
 to  draw  the  attention  of  the  Govern.
 ment  to  certain  other  abuses  which
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 take  place.  People  ordinarily  do  not
 understand  the  difference  between  a
 company  and  a  limited  company.  Very
 many  people  advertise,  saying  that  it
 is  say,  Goodwill  Company.  We  do  not
 know  whether  it  is  Goodwill  Company
 or  Goodwill  Co.  Ltd.  There  is  a  pro.
 vision  in  section  58-A  for  regulating
 the  deposits;  and  the  deposits  are
 controlled  under  this  Act,  if  it  is  a
 limited  liability  company.  But  8
 large  number  of  people  are  advertising
 in  the  newspapers  to-day,  and  in-
 viting  deposits,  putting  such  grandiose
 names  as  ‘X  Company’  or  जि  Finan-
 cial  Corporation’;  and  the  gulible  peo.
 ple,  not  understanding  the  difference
 between  a  company  registered  under
 the  Indian  Companies  Act  and  a  so-
 called  company  which  is  merely  a  com-
 pany  or  a  partnership  or  orly  a  pri-
 vate  firm,  deposit  moneys.  and  find
 later  to  their  cost  that  they  have  been
 cheated.  While  in  jaw,  companies
 which  are  not  registered  under  6
 Companies  Act  or  the  so-called  Finance
 Corporations  are  only  borrowing
 money,  they  use  the  technical  expres.
 sion  which  has  gained  acceptance  in
 the  country  because  of  the  Company
 Law  permitting  companies  to  raise  de-
 posits,  saying  that  the  devosit  has
 been  controiled.  approved  or  at  least
 that  it  conforms  to  the  Reserve  Bank
 Act  and  rules.  Therefore,  8  law  must
 now  be  enacted  saying  that  only  limit-
 ed  liability  companies  can  invite  de-
 posits;  and  partnerships,  firms  and
 individuals  which  use  the  names  wiz.
 firm,  company  or  finance  corporation
 or  the  like,  they  cannot  invite  deposits
 by  advertisements,  because  they  are
 not  now  controlled  by  the  Reserve
 Bank.  My  suggestion  is  that  while  we
 are  trying  to  protect  the  interests  of
 the  depositors,  the  law  as  it  is  now
 brought  forward  by  the  Law  Minister,
 showers  all  the  sympathy  and  all  the
 facilities  on  companies  themselves.
 What  are  those  companies?  ‘They  are
 the  erring  companies  which  do  not
 conform  to  the  regulations  enunciate?
 by  the  Reserve  Bank,  companies  which
 have  taken  deposits  outside  and  re-

 yong  these  rules  and  companies  which
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 have  not  fulfilled  the  conditions  laid
 down  in  Section  58-A  of  the  Act.  There-
 fore,  I  would  submit  for  the  considera-
 tion  of  the  Law  Minister  that  he  should
 give  a  peremptory  date,  say  Ist  April
 i978  and  thereafter  prohibit  such
 activities  or  insist  on  the  companies
 observing  all  the  provisions  of  Section
 58-A.  Clause  (4)  of  Section  58-A  says:

 “Companies  which  do  not  comply
 with  these  provisions  are  prohibited
 from  inviting  fresh  deposits.”

 We  have  no  idea  whether  companies
 which  have  been  prohibited  under  the
 Act  have  invited  further  deposits.  or.
 not.  In  fact,  when  the  advertisement
 appears,  it  does  not  bear  out  to  the

 public  whether  it  has  complied  with
 the  provisions  of  the  Act,  or  not.  lf
 there  are  cases  in  which  a  company
 has  invited  deposits  in  contravention
 of  clause  (4)  of  Section  58-A,  then
 strong  and  penal  action  must  be  taken.
 It  is  not  a  case  for  condonatioz.  i
 therefore,  submit  that  the  Law  Minis.
 ter  should  consider  whether  he  should
 not  enforce  Section  58-A  with  a  time
 limit  fixed  upto  ist  April,  1978.

 बपी  कंबर  लाल  ग्रुप्त  दि  ली  सदर)
 में  इस  बिल  का  स्थाग्त  करता  हुं।

 इन  संशोधनों  से  कुछ  तो  कठिनाइयां

 जो  कम्पनियों  को  हो  रही  थीं  वे  दूर

 होंगी  ।  जो  लोग  कुछ  दान  देना  चाहते  हैं

 श्रच्छे  कार्य  के  लिए,  उनको  भी  इन

 से  लाभ  होगा  ओर  साथ  हो  साथ  साधारण

 जनता  को  भो  लाभ  होगा

 हि

 7  पहले  कानून में  एक  लेकूना  था  |

 अगर  रायट  हो  जाता  था,  स्ट्राइक  हो

 जाती  थी  या  कोई  और  दिक्कत  हो  जाती

 थी  ओर  उसके  कारण  यदि  कम्पनी  अपनी

 वाधषिक  मीटिंग  नहीं  कर  पाती  थी  और

 बलैंसशीट  वगैरह  भी  नहीं  दे  सकती  थी

 तो  दिक्‍कत  हो  जाती  थी।  सरकार  या

 रिजवे  बैंक  के  पास  कोई  पावर  नहीं  थी

 कि  वह  उप्तको  समय  दे  सके  या  आगे  को

 नी

 ars
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 तारीख  डाल  सके  ।  इस  संशोधन  से  यह
 लॉभ  तो  होगा  कि  भ्रगर  कोई  ऐसी  शथीज़

 हो  जाती  हैं  तो  सरकार  का  अधिकार

 थोड़ा  बढ़  जाता  है  और  वह  कम्पनी  को

 कह  सकती  है  कि  आप  तीन  महीने  के

 बाद  या  चार  महीने  के  बाद  अपनी  मीटिग

 करके  बैलेंसशीट  उसके  सामने  रख

 सकते  हैं  ।  यह  प्रावधान  इसलिए  किया  गया

 है  कि  जो  डिपाजिटर  है,  जा  अपना  रुपया

 उसमें  जमा  कराते  हैं  उनका  रुपया  सुर-
 क्षित  रहे  |  मेरे  विचार  स  यह  जो  बिल  है

 यह  एक  हाफ  हाटिड  मैज़र  है  और  एक

 कम्प्रहेसित  बिल  आपको  पेश  करना

 चाहिए  था  ताकि  जो  कम्पनी  ला  में  दिवकतें

 पेश  ग्राती  है  उनको  दूर  कया  जा  सकता  |

 बैसे  मंत्री  जी  ने  कहा  है  कि  कोई  कमैटी

 बनी  है  और  उसकी  रिपोर्ट  आने  के  बाद

 कार्रवाई  की  झाएगी।  लेकिन  श्रच्छा  यह

 होता  कि  इसी  समय  एक  कम्प्रिहैंसिव
 बिल  ले  कर  वह  झाते  ।  यह  चीज  आधा-आ्राधा

 करके,  पीसमील  तरीके  से  नहीं  ग्रानी

 चाहिए  थी  1

 एक  बात  मेरी  समझ  में  नहीं  श्राई  है  1

 आपने  टोटल  एग्जेम्पशन  की  बात  इसमें

 क्यों  रखी  है  1  कोई  कारण  हा  सकता  है

 जिसमें  कम्पनी  मीटिंग  नहीं  बुलाती  है

 शौर  उस  सूरत  में  बेलेंसशोीट  शौर

 प्राफिट  एंड  लास  एकाउंट  आदि  लोगों  के

 सामने  नहीं  आएंगे  |  इस  वास्ते  यह  टोटल

 एंग्जैम्पशन  की  पावर  कम्पनी  ला  में  क्‍यों

 दी  गई  है  यह  मेरी  समझ  में  नहीं  आया

 यह  नहीं  होती  चाहिए  |  ग्नभी  शझ्ाप

 इसको  नहीं  कर  सकते  हैं  तो  आप  इस  पर

 विचार  करें  क्‍योंकि  टोटल  एग्लैम्पशन  का

 मतलब  होता  हैं  कि  वह  चीज़  कभी  नहीं

 हो  सकेगी  ।  एक  महीने  का  गा  दो  का

 था  जितना  आप  ठीक  समझते  हैं  वह  समय

 दे  सकते  हैं  लेकिन  टोटल  एण्जैम्पशन  का

 मतलब  तो  यह  है  कि  एक  तो  मजदूरों
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 को  दिगकत  होगी  और  दूसरों  को  भी

 होगी  ।  किसी  को  पता  नहीं  चल  सकेगा
 कि  क्‍या  घोटाला  हो  रहा  है,  कितना  पैसा

 खाया  जा  रहा  है  और  डिपाजिटर  भी

 अंधेरे  में  रहेगें।  जिनका  रूपया  लगा  हुआा
 है  उसमें  बंगलिग  हागा  1

 पक  -
 एक  नया  तरीका  फ्राड  करने  का

 कुफ़  कम्पनियों  ने  निकाला  है  7  कम्पनी  को

 पहले  ही  सिक  बना  दिया  जाता  है,  जान

 धर्म  कर  ऐसा  किया  जाता  है।  अगर  किसी

 ने  अपना  दस  लाख  या  एक  करोड़  रुपया

 कम्पनी  में  लगाया  होता  है  तो  गवरनेमेंट

 का,  बैंकों  का  और  फाइनेंशियल  इंस्टीट्यूसंस
 का  उसमें  पच्चीस  करोड़  लगा  होता  है।
 झत्र  एक  करोड़  जो  होता  है  तो  वह
 बिल्डिग  बनाने  में,  मणीनरी  खरीदने  में  बिलो

 को  इनफ्लैट  करके  निकाल  लिया  जाता  है
 बौर  उसके  बाद  आहिस्ता-आ्ाहिस्ता  जो

 नफा  होता  है  उसको  वे  खींचते  रहते  हैं,
 अर  जेस  ही  एग्जम्शन  का  समय  ग्राता  है

 या  कुछ  और  करने  को  होता  है  उसको  न

 करके  जितना  भी  ज्यादा  से  ज्यादा  सिक  उसको

 वे  बना  सकते  हैं  बना  डालते  है  और  जितना

 रूपया  ज्यादा  से  ज्यादा  खींच  सकते  हैं

 खींचते  हैं  ।  उन्हें  नुकसान  कुछ  नहीं  होता
 क्योंकि  उनके  जो  शेयर्स  होते  हैं,  पब्लिक

 लिमिटेड  कम्पनी  होने  के  नाते,  पहले

 ही  निकाल  लिए  होते  हैं।  नतीजा  यह

 होता  है  किजो  छोटे  शेयरहोल्डर्स  और

 डिपाजीटर्स  होते  हैं  उनको  तकलीफ

 होती  ऐसे  उदाहरण  -मंत्री  महोदय  की

 निगाह  में  प्राये  होंगे  जहां  जानबुझ  |  कर

 मिलों  को  सिक  बना  दिया  जाता  है

 उसके  लिए  क्‍या  प्रोटेक्‍्शन  दिया  है,  यह

 मैं  जानता  चाहता  ह  |  मैं  चाहूंगा  मंत्री

 महोदय  इस  पर  विचार  करें  और

 इतनी  कड़ाई  से  इस  कानून  को  बनाया

 जाना  चाहिए  ताकि  डिपोजिटर्स  को  नुकसान  न

 हो।  गवरनंमेंट  प्रौर  फाइनशियल  इंस्टीट्यूंशन्स
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 के  डायरेक्स  भी  बोर्ड  पर  होते  हैं,
 लेकिन  उनका  क्‍या  रोल  होता  है  वहां  पर

 क्या  कंट्रोब्यूशन  होता  है,  यह  हमको  कभी

 देखने  को  नहीं  मिला  ।  इंडस्ट्री  वाले  उनको

 मीटिंग  में  बुजाते  हैं  और  उनको  अच्छी

 तरह  से  ऐन्टरटेन  करते  हैं,  और  अ्रच्छी

 तरह  से  जो  करना  है  वह  करते  है,
 श्रौर  वह  करने  बाद  यह  श्रपने  चुप
 बैठे  रहते  हैं  प्रौर  जो  इंडस्ट्रियलिस्ट  करना

 चाहते  हैं  वह  करते  रहते  हैं  7  तो  मैं

 चाहंगा  कि  आप  जो  गवनंमेंट  के  डाय-

 रेक्टर्स  हैं  उनका  क्‍या  कंट्रोब्यूशन  हुआ.  उन्होंने

 ऐमबेज़तमेंट  और  फ्रोड  अर  एक्नेसिव

 ऐक्सपेंडिचर  को  रोकने  के  लिए  क्‍या  कदम

 उठाए,  यह  चीज़  सरकार  को  देखनी

 चाहिए  ।  अर  जो  नोमिनेटिड  मम्बसं

 जाते  हैं  सरकार  की  तरफ  से  वह  ऐसे

 होने  चाहिए  जो  उसमें  ऐक्टिवली

 भाटिसिपेट  करें  ।  झर  उनका  क्या

 ग्रसेसमेंट  है  उसकी  रिपोर्ट  सालाना  या

 6  महीने  के  अन्दर  सरकार  के  पास

 झानी  चाहिए  ताकि  सरकार  देख  ले  कि

 उन्होंने  कुछ  काम  किया  है  नहीं  ।

 मैं  ग्पने  मित्रों  से इस  बात  पर  सहमत

 नहीं  हूं  कि  चेरिटों  के  लिए  25,000  Fo

 की  जगह  50,000  रु०  क्‍यों  कर  दिए  ।

 हैं  समझता  हूं  कि  चेरिटी  अधिकांश  भ्रच्छे

 कामों  के  लिए  होती  है।  इसमें  बढ़ाना

 कोई  बुरी  बात  नहों  है  -  यह  सरकार  ने

 ठीक  किया  और  मैं  सरकार  को  इसके  लिए

 बधाई  देना  चाहता  हूं  |

 लेकिन  मैं  मंत्री  जी  से  पृछूगा  कि

 आपका  पोलिटिकल  डोनेशन्स  देने  के

 बारे  में  क्‍या  ऐटोट्यूड  है  ?  क्‍योंकि  जो

 कुछ  इस  चुनाव  के  पहले  हुआ,  माननीय

 लाकप्पा  फिर  नाराज़  हो  जायेंगे,  करोड़ों
 रुपया  कांग्रेस  ने  लोगों  से  लिया  सूविनियर
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 निकालने  के  लिए,  लेकिन  वह  निकाला

 नहीं  ।  झौर  एक-एक,  पेज  के  0,000  &e,  ,
 25,000  रु०  लोगों  से  लिए  ।  झापने
 उनको  नोटिस  दिया  हुआ  है ।

 SHRI  K.  LAKKAPPA  (Tumkur):
 This  is  also  true  that  Mr.  H.  M.  Patel,
 the  Finance  Minister,  ang  Mr.  Palkhi-
 vala,  who  hag  been  apoo:ried  Ambas-
 sador,  were  also  directors  of  companies
 and  snow  cause  notites  have  been  issu
 ed  to  them.  Will  ,ou  ask  the  Govean-
 ment  to  withdraw  them?

 SHRI  KANWAR  LAL  GUPTA:  What.
 is  the  point  of  order?

 SHRI  K.  LAKKAPPA:  6  has  refer-
 red  only  to  the  Congress  people  and
 said  that  they  have  looted  crores  of
 rupees.  What  about  the  crores  of
 rupees  that  have  beer  loote  by  these
 two  people?  Don’t  tell  all  these  things.

 SHRI  KANWAR  LAL  GUPTA:  The
 souvenir  should  at  least  be  published.
 To  that  extent  I  ihink  Mr.  Lakkappae
 will  agree  with  me.  But  there  are
 many  cases  where  the  money  was
 taken  and  the  souven!r  was  not  pub-
 lisheq  at  all.  This  is  a  fraud.  If  this
 fraud  has  been  comimitteg  by  Kanwar.
 Lal  Gupta,  action  should  be  taken
 against  him  irrespective  of  the  fact
 whether  he  belongs  to  the  Congress-
 Party  or  the  Janata  Party.  Whether  he
 is  “A”  or  “B”  But,  unfortunately  or
 fortunately,  this  fraud  has  been  com--
 mitted  Ly  the  Congress  party  alone  and
 no  other  party.  That  is  the  difficulty.

 SHRI  K.  LAKKAPPA:  No,  n80.
 Notices  have  been  issued  to  Mr.  HL
 M.  Patel  and  Mr.  Palkhiwala.  Let  him
 ask  the  Minister  abou!  it.

 श्री  कवर  लाल  गृप्ठ  :  में  मंत्री

 महोदय  से  यह  जानना  चाहता  हूं  कि

 पोलिटिकल  डोनेशन्ज  के  बारे  में  सरकार

 का  क्‍या  एटोटयूड  है  ?  मेरी  श्रपनी  राय  है

 कि  पोलिटिकल  डोनेशन्ज  कंपनीज़  से  लेना

 कानूनी  तरीके  से  बन्द  करना  चाहिए

 माफ  कीजिए  गवर्नमेंट  के  इनकम  टैक्स  |
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 डिपाटमट  को  तरफ  से  जो  सरकुज्तर
 निकाला  गया,  उसमें  |कहा  गया  है  कि

 पाप  डोनेशन्ज  दे  सकते  हैं,  यह  कानून
 के  हिसाब  से  ठीक  है।  जिन्होंने  सरकुलर
 निकाला,  उनके  खिलाफ  कां्पवाही  नहीं

 हई,  बल्कि  उनको  तरक्‍को  दे  दो  गई,

 आज  बहू  सोनियर  मोस्ट  पर  बैठे  हुए  हैं,
 शौर  उस  सरकुजर  को  मानने  वालों  का

 चालान  किया  ज  रहा  है।

 मैं  पूछता  चाहता  हूं  फि  एमरजेन्सो  के

 दिनों  में  जब  कि  यह  सदन  यहां  तक  भरा

 ह््प्रा  था,  उबर  प्ररोज़िंगन  के  होगें,

 यहां  गफ  आदमी  भी  उस  डिक्ट्रेटर  के

 खिजाफ  झ्रावाज़  नड़ीं  उठा  सकता  था

 दो  किप  को  कहां  हिम्मत  हो  सकतो  थो

 कि  सरफुतर  आने  के  बाद  भो  उसको

 पैसा  न  देता  ?  सरकार  को  इस  बारे  में

 ग्रयतों  पोजिशत  क्जैरोीफाई  करनो  चाहिए  ।

 बराबर  का  मौका  मिलना  चाहिए  |

 क्योकि  पार्डो  इक  पावर  श्राज  हम  हैं,
 कल  दूपरे  आ  सकते  हैं  I  इस  बारे  में

 सिद्वान्त  बताने  चाहिएं,  एड-हाक  डिसीजन्स

 नहीं  लेते  चाहिए।  ग्राज  हम  पार्टी  इस
 पावर  हैं  तो  अयते  मतलब  की  बात  कर  दें,

 कल  दूसरा  श्मा  जाए  तो  वह  भी  उसका

 फायदा  सता  सकता  है,

 देश  के  हित्र  में,  फेयर  एंड  फ्री

 इलैक्गन्ज  के  इन्ट्रेस्ट  में  क्‍या  है,  यह
 सोचते  ३7  मंत्रो  महोदय  से  प्रार्बता  हैकि

 वह  पोलिटिकज  डोतेशन्ज  के  बारे  में  ग्रपता

 रवैया  साफ  करें 1
 हा  एज

 जो  डिपाज़िःर्मस  हैं,  जो  बैंको में  श्रपता

 वैसा  न  लगा  कर  कंपनीज  में  लगाते  हैं

 बयोंकि  कम्पतो  रेट  आफ  इस्ट्रेल्ट  ज्यादा

 देती  हैं  और  बैंक  रेट  श्राफ  इंग्रेस्ट  बहुत
 कम  देता  है,  इपके  परिगामस्वरूय  सरकार

 के  पास  'खितता  प्रैसा  भ्राता  चाहिए,  चह
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 नहीं  श्ाता  ।  इसका  क्‍या  असर  बैंकों  पर

 श्रौर  उनकी  इकनामी  पर  पडता  है?  एक
 भ्राश्ययं  की  बात  यह  है  कि  बैंक  इल्ट्रेरट
 देता  तो  बहुत  कम  है,  लेकिन  जो  लेता  है,

 वह  बहुत  ज्यादा  लेता  है।  उसके  एड-

 मिनिस्ट्रेटिष  एक्सपसेज  बहुत  ज्यादा  होते

 हैं।  इतना  फर्क  नहीं  होना  चाहिए

 The  rate  of  interest  given  by  9  bank
 and  a  company  shoul  be,  more  or  lesa,
 the  same.  Otherwise,  what  will  be
 the  effect?  I  think,  it  has  a  very  at
 verse  effect  on  the  credit  of  the  banks.

 This  atpect  should  also  be  examined  by
 the  Government,

 SHR]  BEDABRATA  BARUA  (Kalle
 pore):  Mr.  Deputy-Speaker,  Sir,  having
 been  in-charge  of  the  Devartment  for
 six  years  and  also  being  associated
 with  the  Departmert  in  5076  other

 capacity,  I  would  normelly  tend  to  see
 both  sides  of  the  question  and  I  would
 not  like  to  offer  anything  by  way  of

 criticism  as  such.  But,  I  think,  that  the
 particular  provision  which  is  very  im-

 portant  for  the  companies  system  9
 the  country,  qa  vital  provision,  Section
 58A  to  which  an  amendment  hag  bees

 proposed  needs  some  sort  of  re-thinking
 even  at  this  stage  by  the  Government
 I  woulg  like  to  associate  myself  with
 the  discussion  on  that  subject.  I  know
 that  other  provisions  are  also  there.  7
 do  not  want  to  dilate  on  those  points
 particularly  when  the  Minister  has  said
 that  those  matters  will  all  be  before  an

 exvert  committee  and  that  most  ef

 them  are  of  consequential  nature.

 45  brs.

 So  far  as  Section  58A  is  concerned,
 this  Section  came  as  a  result  of  ap

 amendment  of  the  Company  law  ove?
 which  the  previous  House  sat  in  a  Joins
 Committee  and  prepared  ite  any
 endments.

 This  particular  amesidment  was  in-
 tendeq  to  achieve  a  certain  objective.
 In  Clause  3  it  has  been  reposed:

 ‘The  Centra]  Government  may,  if

 it  considers  it  necessary  for  avoiding
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 any  hardship  or  for  any  other  -Just
 and  sufficient  reason,  by  order,  issu-
 ed  elther  prospectively  or  retrospec-
 tively...

 It  has  taken  an  enormous  amount  of
 discretion.

 “...from  a  date  not  earlier  than
 the  commer:cement  of  the  Compan-
 ies  (Amendment)  Act,  1974,  grant
 extension  of  tima  to  g  company...”

 To  an  individual  company,  not  only  to
 a  group  of  companies

 or  class  of  companies  to
 comply  with,  or  exempt  any  company
 or  class  of  companies  from,  all  or
 any  of  the  provisions  of  this  saction
 either  generally  or  for  any  specilied
 period  subject  to  such  condtions  as
 May  be  specified  in  the  order.’

 This  is  taking  too  much  of  a  discretion
 I  feel  very  uneasy  about  it  because
 there  is  so  much  of  di:cretion,  I  want
 to  state,  that  it  would  not  be  possible
 for  the  Government  to  exercise  this

 -type  of  discretion  either  judicially  or
 ,feasonably.  Please  see  what  this  pro-
 _vision  really  means  if  read  with  the
 penal  provisions.  I  beg  to  differ  with
 my  hon.  frien@  becuase  I  want  to  dis-
 cuss  it  as  far  as  possible  from  the  point
 of  view  of  the  company  system  as  a
 whole  and  not  only  fron:  the  pvint  of
 view  of  the  people  concerned.  The

 .  penal  provision  at  every  stage  is  im-
 prisonme:t  upto  five  years.  Thi;  type
 of  a  penal  provision  makes  it  all  the
 more  necessary  that  ciscretion  is  not
 to  be  exercised.  When  the  penal  pro-

 _vision  was  impored  by  the  Tlouse  pre-
 viously,  ‘discretion’  was  not  there:  it

 -was  made  absolutely  clear  that  no  dis-
 ieretion  would  be  exercis>.  That  is  why,
 this  amnedment  has  been  brought  for-

 ward.  I  know  the  difficulties  of  the
 Minister;  J  know  why  this  has  to  be
 done—because  there  may  be  ceases  of
 hardship  which  have  to  be  given  relief.
 My  suggestion  is.that  this  anendment
 ६8  no  solution  to’  this  problem.  This

 ‘five-year  penal  provision  makes  it  an
 ‘offence  equivalent  to  burglary  or  culp-
 able  homicide  or  that  type  of  tk  ng.

 DECEMBER  33,  977  (Amdt,  )  Bil  272

 In  all  criminal  actions,  the  offence
 must  be  proveg  beyond  all  shadow  of
 doubt.  Tais  js  the  most  important  point,
 Here  who  js  supposed  to  prove  the  off-
 ence  beyond  all  reasonable  doubt?
 The  Department  itself.  If  the  Depart-
 ment  says  that  such  and  such  a  thing
 is  not  to  be  condoned,  the  man  goes  for
 five  years’  imprisonment:  and  if  the
 Department  says  that  for  any  sufficient
 reason,  which  the  Department  is  not
 boung  to  divulge,  the  man  is  to  be
 exempted,  he  has  to  le  exempted.  The
 Depariment  can  declare  a  man  tio  be  ७
 crimnal  for  no  particular  reason  or
 declare  him  to  be  innocent.  This  is

 arrogating  to  themselves  function:
 more  ther,  those  of  the  Supreme  Court
 ०:  India.  This  is  a  very  dangerous
 provision.

 Exempting  a  class  of  companies  48
 all  right.  But  how  is  it  going  to  be
 sustained  in  a  court  of  low,  I  do  not
 know.  I  think,  the  fate  of  this  provi-
 sion  in  the  normal  course  would  be
 that  ether  it  will  not  be  applied  or  the
 courts  would  not  give  any  punishment
 at  all—perhaps  only  the  fine—or  there
 woulq  be  the  worst  that  one  could
 think  of.  I  do  not  want  this  House
 to  pass  knowingly  an  unconstiutional
 law  because  this  should  simply  be  not
 constitutional  to  say  that  any  ponal
 provision  where  imprisonment  is  in-
 volved,  the  judicial  system  would
 authorise  a  departme..tal  inspector  to
 say  that  this  is  a  criminal  act  or
 not  without  going  into  the  evidence
 because  the  law  qoes  not  provide  for
 that.  Really  the  whole  thing  started
 when  the  provision  wag  discussed,  at
 one  stage,  before  the  Committee.  Gov-
 ernment  had  given  its  notes  on
 Clauses,  ang  there  Government  had
 said—anj  that  was  the  original  pur-
 pose  of  the  amendment:

 “It  has  been  the  practice  of  com-
 panies  to  take  deposits  from  the  pub-
 lic  at  a  high  rate  of  interest.  Ex-
 perience  has  shown  that  in  many
 cases  deposits  so  taken  have  not
 been  refunded  on  que  dates.”

 Tt  was  a  wrong  objective,  although  J
 _was  associated  at  that  stage  also  with
 the  Committee.  I  always  thought
 that  this  was  a  wrong  objective  because
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 at  ig-enly  an  effort  to  set  up  a  rival
 danking.  system.  If  we  really  want
 the  banking  system  to  grow,  why
 should  the  companies  take  de-

 ‘posits  ani  utilise  those  depos‘ts?
 Thig-  objective  was  wrong,  but
 this  was  an  objective  which  comes  na-
 turally  to  a  political  worker  or  a  Mem.
 ber  of  Parliament.  Whether  ]  used
 to  go,  I  used  to  find  a  number  of  peo-
 ple  who  had  been  deluded  in  depositing
 their  money  in  the  companies.  |  used
 to  tell  them  that  they  were  speculators,
 48  or  20  per  cent  interest  was  oflered
 to  them  and  they  went  for  that.  How
 can  we  make  a  speculative  dealing  as
 Safe  as  fixed  deposits  in  a  bank?  It
 cannot  be.  But  that  was  the  objective
 and  it  was  partly  fulfilled  in  the  sense
 that  deposits  under  ihe  rules  would
 certainly  be  regulated  ang  companies
 would  not  be  able  to  secure  rnore  than
 25  per  cent  of  their  fixe  deposits  anu
 free  reserves.  Compunies  could  feke
 deposits  only  equivalent-to  that,  not

 more  than  that.  This  is  good,  but
 then  no  sooner  this  Act  was  p2sse?
 than  the  provision  was  made  that  in
 cecnsultation  wich  the  Reserve  Bank.
 the  rules  will  be  laid  down.  When  it
 came  to  the  Reserve  Bank,  contradic-

 tory  objectives  got  introduced;  very
 laudable,  very  good,  but  totally  con-

 tradictory.  The  Reserve  Bank  said
 that  the  banking  system  should  only
 provide  credit.  Here,  the  Reserve
 Bank  forgot  two  things.  I  do  noi  say
 that  the  Reserve  Bank  was  doing  it.
 it  is  the  Government  that  was  do-

 ing  that.  If  the  banking  system  was
 to  supply  the  credit,  and  if  a  company

 had  0  money  ang  it  had  taken  some
 good  deposits  from  the  public  under

 the  existing  laws  in  those  days,  Re-
 serve  Bank  regulations  were  never  ap-
 plied.  The  Minister  possibly  knows

 ‘that  Everybody  used  to  take  deposits
 whatever  the  regulations.  There  js  wo
 such  asSurance  from  the  Reserve
 ‘Bank  or  the  Minister  that  if  the
 companies  return  the  deposits,  they
 woulg  pay  back  the  money  to  them.
 There  is  no  such  assurance  at  all.

 It  ig  all  right  that  they  must  not
 function  as  a  rival  banking  system,
 but  there  is  one  thing.  The  bank  rate
 is  s0  high  today  because  of  their  salary
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 structure  and  other  things;  in  their
 credit  policy  they  have  to  raise  the  in-
 terest  rates  very  high  because  cf  thelr
 expenses  etc.  If  a  private  company
 gets  some  deposits,  I  do  not  think
 it  is  a  criminal  act,  although  it  could
 be  criminal  if  they  do  not  return.  If
 the  point  is  that  no  vival  banking
 system  is  to  be  set  up,  then  was  it
 propounded  in  the  original  objectives
 of  the  Act  ihat  there  should  be  securi-
 ty  to  the  creditors  who  are  putting
 their  money  in  the  companies,  which
 is  a  rival  banking  system?

 The  second  objective  is  equally  Jaud-
 able  and  I  have  no  quarrel  about  that.
 The  objeciive  is  good  as  was  mentioned
 by  my  hon.  friend  Shri  Venkataraman.
 And  that  was  that  black  money  tends
 to  be  deposited,  but  black  money  tends
 to  be  deposted  in  a  diiYerent  area.
 Twenty-five  per  cent  deposits  made  by
 the  publie  which  are  not  souzht  to  be
 controlled  and  are  being  progressively
 made  will  continue.  That  twenty-five
 per  cont  ?s  not  sought  to  be  disturbed.
 What  is  sought  to  be  disturbed  is  this.
 Ti.  deposits  from  the  Directors  and

 guaranteed  by  the  Direciors  which  had
 been  brought  down  to  5  per  cent  aré
 sought  to  be  brought  down  to  zero.

 This  was  not  really  the  original  pur-
 pose.  This  is  because  the  Directors  cre
 not  sought  to  be  protected.  These  are

 th.  Directors  themselves  who  have
 cover  asked  for  protection.  It  may  be
 black  money,  it  may  be  brown  money,
 it  may  be  blackish  money  or  it  may  be
 pure  black  money.  The  point  is  that
 these  are  Directors’  d=posits  and  they
 have  not  asked  for  security.  So,  the
 Reserve  Bank  and  the  Department  to-
 gether  formulated  a  set  of  rules  and
 made  them  very  -stringent  in  the  in-
 terests  of  contro]  of  black  money  and
 the  main  axe  fell  on  deposits  guarante-
 ed  by  the  Directors  or  the  Directors’

 deposits  and  unfortunately,  it  did  not
 at  all  disturb  the  big  companies  in
 India  except  2-3  companies.  They

 squarely  fell  on  the  small  companies.
 I  hag  been  to  Coimbatore  a  year  ago.
 It  was  interesting  to  find  that  all  the
 textile  mills  of  Coimbatore  were  affect-
 ed,  practically  all  of  them.  It  became  a

 vast  problem  not  only  in  Coimbatore
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 -but  it  has  become  a  problem  through-
 out  South  India.  That  igs  why  I  wider-
 stand  the  reason  why  it  was  proposed
 —exemption  in  individual  cases,  But
 this  is  impvssible  because  all  these  got

 affected.  But  tie  big  companies  would
 not  be  affected.  lf  a  big  house  has

 .20  companies  or  0  companies  or  200
 companies,  they  can  provide  the  credit
 by  inter-corpora.e  loans.  Even  de
 posits  by  one  company  in  another
 would  not  come  within  the  definition
 of  ‘deposits’.  So  no  big  company  is
 going  to  be  affected  unless  it  is  big
 like  the  Oberoi  Hotels  or  the  other
 famous  case  where  this  has  happened
 when  people  wanted  to  utilise  deposits
 for  vast  expenses  and  for  that  matter
 i  would  not  go  inio  that.  The  real
 point  here  is  about  these  small  com-
 panies.  What  is  tne  objective?  Sup

 ose  the  government  exempts  them—
 I  do  not  think  the  government  hes
 examined  it  to  find  out  the  reason.
 The  only  possibility  is  that  if  qa  Lig
 company  is  doing  something  wreng
 in  having  deposits,  since  the  penal  pro-
 vision  is  there,  they  will  send  the  com-
 pany  into  liquidation.  Here  the  ques-
 ‘tion  is:  is  it  proper  at  this  time  of
 vast  unemployment  to  send  ewnisting
 companies  into  liquidation?  If  this
 rection  is  to  strike  even  590  companies
 wn'ch  it  is  boung  to  strike  if  the  sec-
 tion  is  enforced—  it  is  no  r:atter  that
 it  has  not  been  enforced—  it  will  create
 an  explosive”  situation.  The  hcn.
 House  should  know  that  it  has  not  neen
 enforced.  When  I  was  there,  I  usei  to
 extend  it  every  time  by  3  months  or

 5  months  and  the  Minister  might  zlso
 do  the  same  thing.  And  th's  extension
 went  on  becauce  at  no  s‘age  the  f£ov-
 ernment  was  in  a  position  to  strike
 down  and  send  a  number  of  comnanies
 into  Hyuidation  although  a  number  cf
 eases  were  filed.  This  filing  «f  a  num-
 ber  of  cass  itself  is  very  inequitable

 wecause  certain  companies  are  not  be-
 ing  prosecuted.

 In  any  case,  after  taking  this  rower
 7]  think  It  is  being  taken  to  be  exercised
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 ang  it  will  be  exercised  only  by  prose-
 cuting  some  people  and  exempting
 some  other  people  which  will  be  highly
 inequitable.  How  will  exemption  ia
 individual  cases  be  given?  We  cannot
 go  into  the  blackness  cr  the  whiteness
 of  the  deposits  and  I  do  not  think  the
 Company  Affairs  Department  is  com
 petent  to  go  into  it  or,  for  that  matter
 anybody,  to  go  into  the  question  of
 blackness  of  or  whiteness  of  the  de
 posits,  You  can  make  laws  and  you
 can  confiscate  that  black  money.  or  you
 van  convert  it  into  equity  or  loan  from
 the  financial  institutions,  There  are
 hundred  ways  to  do  it.  But  the  ques
 tion  is:  whether  the  department  can
 really  find  out  which  company  is  mana-
 ged  properly  and  which  igs  mismanaged,
 They  sa  ‘strikes’  ang  somebody  says
 ‘no  strikes’.  You  are  not  entitled  to
 examine  this.  This  type  of  things  is
 likely  to  happen.  So,  the  government
 will  be  under  all  types  of  pressure  to
 give  this  exemption  and  the  govern
 nent  will  end  up.  There  are  some
 cases  which  are  very  bad  and  if  you
 want  to  help  those  cases,  probably  you
 will  have  to  help  everybody  else.  It  is
 not  proper  to  have  anything  I'ke  this
 in  the  statute  book.  I  advise  the  hon
 Minister  not  to  provide  for  exemption
 of  one  single  company  if  he  can  do
 so.  This  High  Power  Committee  has
 been  appointed,  which  is  locking  into
 these  things.  Personally,  I  think,  if
 the  penal  provision  is  to  be  there,  this
 individual  exemption  can  be  very  ut-
 constitutional.  That  is  a  point  on
 which  I  have  been  very  much  worried.
 The  High  Power  Commiitee  Js  expect-
 ed  to  give  its  renort  by  the  middle  of
 next  year.  Consideration  by  the  Gov
 ernment  after  that  will  take  snothep
 six  months  or  one  vear.  After  that  a
 Joint  Committee  may  loox  into  the
 matter  and  it  may  come  into  effect
 only  after  a  couple  of  years.  What
 hapvens  is  this.  This  is  a  law  which
 impinges  upon  everybody  in  any  case.
 It  is  going  to  affect  thousands  and
 thousands  of  companies.  What  I  feel
 is  that  Government  should  make  a
 straignt.  formal,  decis:on  to  hack  out
 of  the  situation.  Under  the  rules  Jaid
 down  in  consultation  with  the  RBL
 the  deposits  by  the  Directors  have  to
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 “be  brought  down  to  Zero,  within  a
 short  periog  of  time.  I  don't.  think

 ‘tthe  financial  institu‘ious  will  be  able
 -to  provide  the  credit  to  replace  these
 deposits.  So,  Government  will  have  to
 find  out  other  measures  for  that  pur-
 pose.

 With  these  suggestions  I  conclude  my
 speech  and  I  hope  that  the  hon.  Minis-
 ter  will  consider  these  suggestions  and
 avoid  the  charge  of  favouritism
 and  whimsicality.

 SHRI  NARENDRA  P.  NATHWANI
 (Junagadh):  Mr.  Deputy  Speaker,
 Sir,  I  rise  to  support  the  Bill  general-
 ly  The  hon.  Minister  stated  yestex-
 day  that  this  is  a  short  Bill  and  of  3
 non-controversial  nature.  Essentiaily
 it  is  non-controversial  though  some  of
 its  provisions  do  require  proper  con-
 sideration.

 Certain  criticisms  levelled  by  my
 non.  friend  Dr.  Seyid  Muhammad  are
 totally  unjustified.  He  said  that
 Government  ought  not  to  have  come
 torward  with  this  type  of  piecemeal
 legislations.  He  referred  to  the  Ex-
 pert  Committee  which  has  undertaken
 to  review  the  working  of  the  Com-
 panies  Act  ang  stated  that  its  report
 would  be  avaiable  soon,  and  there-
 fore  no  _  justification  is  there  for
 bringing  this  piecemeal  legislation.
 flowever,  as  the  hon.  Minister  has

 stated,  the  report  of  this  committee
 will  not  be  available  for  a  few  mon-
 ths.  After  that  Government  will  have
 to  consider  that  report  and  a  Bill  has
 to  be  drafted.  Before  it  ig  enacted  in-
 to  a  law  it  would  take  about  a  year  or
 more  than  that.  Dr.  Seyid  Muham-
 mad  had  not  proceeded  to  point  out
 im  what  respect,  if  at  all,  any  of  the
 provisions  of  this  Bill  was  not  of
 sufficient  immediate  importance,  not
 to  be  brought  forward  at  this  stage.
 He  left  the  question  open.  He  left
 it  in  a  vague  manner.

 But,  I  think,  his  second  criticism  5
 rather  more  objectionable.  This  con-
 cerns  the  interpretation  of  Sec.  293A,
 which  deals  with  the  Company’s  right
 to  advertise.
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 And  he  stated  that  the  ex-Law  Min-
 ister  had  given  his  opinion  and  nad
 interpreted  ft  in  a  particular  manner.
 Pursuant  to  that,  several  companies
 spent  various  sums  of  money  and  even
 fantastic  amount  by  way  of  adver-
 tisemcnt.  He  proceeded  to  state  that
 the  same  opinion  was  taken  by  an  ex-
 pert,  though  he  did  not  mention  the
 name,  it  was  Shri  Palkhiwala’s  opin-
 ion.  The  same  opinion  was  given  by
 Shri  Palkhiwala  and  also  by  the  for-
 mer  Chief  Justice  of  the  Supreme
 Court.  I  understand  that  the  reter-
 ence  is  to  Mr.  Justice  Shah.  What  I
 am  trying  to  point  out  is.this.  He
 made  an  incorrect  statement  by  saying
 that  the  same  opinion  or  same  inter-
 pretation  had  been  given  by  Mr.  Pal-
 khiwala  and  Mr.  Justice  Shah  I
 specifically  asked  Dr.  Seyid  Muham-
 med  whether  the  contents  of  the
 opinion  of  Mr.  Justice  Shah  had  been
 published  in  any  newspaper  to  which
 his  ‘uswer  was  evasive.  Tater  on,
 he  was  good  enough  to  tell  me  that
 his  opinion  had  not  yet  been  pub-
 lished.  What  was  published  was  the
 fact  that  he  had  given  an  opinion  and
 the  view  was  expressed  by  Mr.  Jus-
 tice  Shah.  was  similar  to  the  one  ex-
 pressed  by  Mr.  Palkhiwala.  So  the
 companies  had  the  right  to  spend  any
 amount  they  liked  by  advertisements
 and  there  was  no  violation  of  section
 2°3A.

 Now.  I  have  got  a  copy  of  opinion
 given  by  Mr.  Palkhiwala  and  his
 opinion  begins  with:

 “It  has  appeared  in  an  issue  of
 Secular  Democracy  on  October  I,
 ‘1977.  He  did  not  give  a  categorical
 Opinion  that  there  wag  no  restriction
 over  the  right  on  the  company  to
 five  advertisement.  No,  not  at  all.”

 On  the  contrary,  he  starts—this  is
 his  first  sento>nce—with  his  answer  te
 the  first  question:

 “In  my  opinion,  it  depends  on  the
 facts  of  the  case  as  to  whether  the
 amount  spent  for  advertisement  m
 souvenirs  published  by  a  political
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 party  should  be  treated  ‘as  a  contri-
 bution  to  a  po.itical  party  or  for
 political  purposes’.

 So,  he  lays  stress  that  it  depends
 upon  the  case  of  each  particular  case.
 And  then  he  goes  on  to  say—I  am
 quoting  from  his  opinion  published

 im  an  issue  of  Secular  Democracy
 dated  .0.I977.  Kindly  listen  to  me.

 It  is  a  question  of  fact.  What  are
 the  questions  of  fact  that  arise?  First-
 ly,  whether  the  intention  or  idea  is
 to  advertise.  He  proceeds  to  state  on
 that:

 “The  essential  point  is  whether
 the  payment  was  made  for  gaining
 some  benefits  through  advertise-
 ment.”

 According  to  him  also,  therefore
 if  the  predominant  idea  is  not  to  <d-
 vertise  for  publicity  but  in  order  to
 get  some  favour,  some  benefit  or  some
 patronage  from  the  Government  what
 ese  it  is  but  a  donation?  I  do  not
 like  to  state  that.  I  can  cite  several
 such  instances  where  contributions
 have  been  mad»  by  companies  wth

 a  view  to  getting  reduction  either  in
 the  customs  duty  or  in  excise  duty.
 I  do  not  want  to  dilate  on  that.  He
 has  summarised  it.

 Mr.  Justice  Falkhiwala  gave  the
 game  opinion.  He  summarised  ft....

 SHRI  R.  VENKATARAMAN:  He  is
 not  Justice  Palkhiwala.

 SHRI  NARENDRA  P.  NATHWANTI:
 I  am  sorry  for  the  509  made.  Justice
 Shah  gave  similar  or  s3me  opinion.
 It  was  his  opinion.  Dr.  Muhammad
 also  said  that  simi’ar  was  the  view

 expressed  by  Mr.  Justice  Shah.  It  is
 not.  therefore,  correct  to  say  that  both
 of  them—Shri  Palkhiwala  and  Mr

 Justice  Shah—expressed  the  same
 view  as  was  taken  by  the  former
 ‘Minister  of  Law,  Shri  Gokhale.  But
 it  was  open  to  Shri  Seyid  Muhammad
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 to  point  out  that  Government  should
 have  availed  of  this  opyportunity..

 SHRI  VASANT  SATHE  (Akola)
 So,  you  say  that  Justice  Shah  is  a
 partisan  man

 SHRI  NARENDRA  P.  NATHWANI:
 Sir,  I]  object  to  it.  You  cannot  cri-
 ticise  the  conduct  of  any  commis-
 sioner,  I  appeal  to  the  Chair  to  ask
 the  hon’b:e  Member  to  withdraw  his
 remark.  Justice  Shah  is  enquiring.
 You  cannot  criticise  his  conduct.

 SHRI  VASANT  SATHE:  I  am  not
 criticising  his  conduct.

 MR.  DEPUTY  SPEAKER:  Mr
 Sathe  has  just  walked  into  the  House.
 He  does  not  know  what  you  are
 speaking  about.

 SHRI  NARENDRA  P.  NATHWANI
 it  was  open  to  Shri  Seyid  Muhammad
 to  point  out  to  the  hon’ble  Min'ste:
 that  this  oppcrtunity  should  have  been
 taken  to  clarify  the  position  So

 far  so  good.  It  ‘is  legitimate.  But  in
 this  context  one  has  to  remember  that
 when  the  who'e  matter  is  under  ex-
 amination  or  consideration  of  the  Gov-
 ernment  you  cannot  cxpect  them  to
 introduce  any  provision  in  this  Bill.
 I  leave  the  matter  at  this  stage.  Ionly
 hope  that  Shri  Seyid  Muhammad  had

 spared  himself  of  the  manner  in
 which  he  expressed  his  opinion,
 namely,  that  Law  has  not  been  made
 to  appear  more  foolish  than  in  this
 matter.

 Sir,  I  now  8०  to  the  provisions  of  this
 Bill.  I  stateq  that  I  generally  sup-
 port  the  provisions  of  this  Bill.  Let.
 me  first  take  up  Clause  3.  As  re-
 gards  this  clause  while  I  support  ge-
 nerally  the  principle  underlying
 Clause  3  I  wish  to  point  out  that  in
 some  respects  ft  deserves  full  consi-
 deration  by  the  hon’ble  Minister  and
 even  at  this  late  stage  he  would  apply
 closely  his  mind  to  the  various  sugges-
 tions  that  are  made  in  this  debate.  My
 first  submission  is  that  there  seems  to
 be  some  overlapping  with  Clause  7
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 of  Section  58A  and  the  new  proposed
 @ub-clause  8,  If-  you  look  to  the  exist-
 ing  sub-clause  7  it  exempts  a  banking
 cempany  from  the  operation  of  Sec-
 tion  58.  Again  it  authorises  the  Cen-
 tral  Government  not  to  apply  the  pro-
 visions  of  Section  58A  to  any  other
 company.  In  other  words.  sub-clause
 7  authorises  Central  Government  to
 exempt  certain  kinds  of  |  companies
 whereas  new  sub-clause  8  also  says
 80  in  express  words.  It  also  seeks  to
 empower  the  Government  to  exempt
 a  company  or  a  Class  of  companies.  To
 that  extent  it  appears  there  is  some
 overlapping.  This  overiapping  should
 be  avoided.

 Secondly,  my  friend  Mr.  Venkata-
 raman  rightly  pointed  out  that  the  ob-
 ject  of  the  original  Section  58A  wus
 two-fold,  that  is.  to  give  protection  to
 members  of  public  who  may  not  come
 to  gricf  by  reason  of  being  attracted
 by  high  rates  of  interest  offered
 various  coinpunies;  and  :ccondly  =  io
 some  extent  to  divert  the  svwioes
 into  what  ‘s  considered  by  the  Gov-
 ernment  to  be  more  profitable  inves!-
 ment  in  national  interest,  so  that  if
 rights  are  curtailed  and  restrictions
 fre  placed,  some  savings  might  flow
 into  banks  therr-kv  enab'ing  the  gov-

 inal
 to  carry  out  its  economic  po-

 ov.

 I  fully  support  government's  pro-
 posal  to  give  relief  to  companics  in
 certain  cases  and  I  quite  understand
 that.  There  may  be  genuine  cares
 in  which  a  company  muy  not  find
 that.  There  may  be  genuine  cases
 deposits  and  so  it  is  high'y  necessary
 that  in  such  circumstances  on  —  such
 grounds.  relief  by  wav  of  extension  of
 time  shou'd  be  piven,  But  such
 froun:s  such  reasons  of  genuine  hard-

 ship  ai?  difficnities  shou'd  be  speci-
 fied  in  the  new  provision  instead  of

 making  them  wide  and  general.  As
 the  law  stands  at  present.  it  reads:
 “Th:  Centyn'  Government  may  if  it
 considers  it  necessary  for  avoiding
 anv  hardship  or  for  any  other  just
 and  sufficient  reason....”  These
 words  are  very  general  whereas  in
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 the  statement  of  objects  and  reasons
 specific  cases  have  been  given.  Sup-
 pose  there  is  a  riot,  there  is  a  strike,
 you  can  say  they  are  circumstances
 beyond  one’s  control,  or  what  are
 known  as  acts  of  force  majeur  acts
 of  God  and  so  on.  You  should  try  to.
 specify  them.  You  should  not  vest  to
 wide  discretion  in  the  hands  of  gov-
 ernment  officers.  It  is  not  in  keeping
 with  the  broad  policy  of  the  govern-
 ment  to  introduce  unnecessary  regu-
 lations.  Some  regulations  may  be
 necessary.  I  quite  see  the  necessity  of
 bringing  a  regulation  to  grant  exemp-
 tion  in  certain  respects.  But  do  not
 try  to  word  it  or  phrase  it  fn  such  a
 manner  where  unlimited  discretion
 has  been  conferred  upon  the  govern-
 ment.  Second'y,  for  the  same  rea-
 son  I  object  against—I  refer  to  the
 words—‘if  it  considers  it  necessary’.
 Why  shou’?  the  Central  government
 be  authorised  to  have  this  kind  of
 satisfaction  before  taking  action?  It
 is  proper  te  :rovide  straightaway  for
 the  continseicy.  You  ean  say  “in
 order  to  avoid  genuine  hardship....”
 And  you  can  specify  those  hardships.

 Lastly  i  should  like  to  say  that
 whatever  npower  is  to  be  conferred
 upon  the  government  by  reason  of
 the  proposed  new  clause  8,  you
 shou'd  also  see  that  such  rower  ra
 lates  on'y  to  a  c'ass  of  companies  and
 not  to  any  individual  company  beca-
 use  again  at  conters  wide  discretion
 in  respest  af  even  पाए  particular  com-
 pany.  In  suchacasea  company  is
 virtually  made  dependent  upon  or
 plagad  at  the  mercy  of  the  Company
 Law  Board  or  and  its  «dvisers.  Fiease
 take  the  power  to  grant  exemption,  to
 extend  the  time  or  do  whatever  is
 necessary  but  do  that  mm  respect  of
 certain  c'ass  of  companies  only  and
 specify  that.  Do  not  extend  such  po
 wer  with  respect  to  any  indivi-
 dual  company.  In  any  case  even  if
 you  want  to  re’ate  that  power  to  any
 individual  company,  prior  approval  of
 the  ‘Reserve  Bank  sfyould  be  taken
 There  are  amendments  given  notice
 of  to  that  effect.
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 I  have  a  feeling  that  unless  new
 sub-clause  8  ig  administered  with
 great  care  and  circumspection,  poor
 investors  would  be  scared  away  and
 eompanies’  finances  may  suffer  and  it
 may  divert  funds  though  it  is  not  the
 intention  of  the  government.  I  have
 read;  very  carefully  the  statement
 ef  the  hon.  Minister.  If  it  is  not  the
 intention  of  the  government  to  accen-
 tuate  the  flow  of  savings  in  particular
 channels  only,  namely,  bank  and  other
 serm-Government  agencies,  you  have
 to  admimister  the  new  provision  with
 great  care  and  caution  because,  whe-
 ther  one  likes  it  or  not  it  is  bound
 to  have  some  effection  the  minds  of
 the  depositors,  because  the  depositor
 will  not  now  be  quite  sure  whether
 he  wou'd  receive  or  not  his  money
 at  the  end  of  the  fixed  period,

 Coming  to  another  clause  deal-
 ing  with  Balance  Sheet,  it  was  my
 misfortune  to  argue  the  first  Supreme
 Court  case  where  I  pleaded  for  one  of
 the  directors  of  a  Compsi:.  that  a
 person  cannot  be  hel!  :espunsible  for
 oot  filing  a  balance  sh«-t  whether  an
 annual  general  meeting  was  not  held
 but  the  Supreme  Court  ‘wok  the  view.
 “Now,  it  was  his  fault  and  he  is  “ia-
 ble”.  Fortunate'y  that  decision  has
 been  reversed  and  the  law  has  been
 eorrectly  laid  down.  But  such  a  posi-
 tion  is  not  for  the  benefil  of  the
 share  holders  and  the  company.
 Therefore,  the  proposal  being  made
 now  that  even  if  no  annua’  general
 meeting  is  he'd,  a  halance  sheet
 shou'd  be  filed  is  we'come  and  de-
 serves  support.  However,  I  request
 the  Hon’b'e  Minister  to  consider  Mr.
 Venkataraman’s  suggestion  whether  a
 copy  of  the  balance  sheet  and  profit
 and  loss  account  should  not  be  sent
 to  the  shareho‘ders.

 The  provisions  of  e'ntce  6  relating
 to  charitable  purpoce  has  been  criti-
 ¢ised.  There  I  beg  to  differ  from  my
 hon.  friend,  Shri  Venkataraman,  who
 said,  it  i  a  specious  plea.  No;  even  in
 the  last  Finance  Bill,  we  raised  the
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 permissible  limit  for  amounts  which.
 can  be  donated  to  charity  and  nobody.
 raised  the  argument  that  it  was  as
 specious  plea.  It  is  true  that  one.
 has  to  see  that  money  purported  to:
 be  given  by  way  of  charity  is  used.
 for  the  same  purpose,  but  that  relates.
 to  an  aspect  of  administration,  Other-
 wise,  nobody  has  raised  any  objection,
 that  charity  is  not  a  worthy  cause
 which  should  receive  as  much  help
 from  companies  and  individuals  fs,
 possible.

 SHRI  R.  VENKATARAMAN:  What
 about  shareholds?  '

 SHRI  NARENDRA  P.  NATHWANL:
 They  have  the  right,  as  a  class,  to
 criticise  such  donationg  in  the  annual
 general  meeting.

 SHRI  VASANT  SATHE:  Is  there
 any  company  where  the  shareholders
 have  met  and  talked?

 SHRI  NARENDRA  P,.  NATHWANI:
 I  do  not  know  whether  you  have
 ever  been  a  shareholder,

 SHRI  VASANT  SATHE:  Yes  I  have
 been  a  shareho'der.  The  annual  gene-
 ral  meeting  which  I  attended  was
 over  in  five  minutes.

 SHRI  NARENDRA  P.  NATHWAN!
 I  have  not  under-too’  him.  It  is  in-
 consistent—my  friend  being  present
 in  a  meeting  and  the  mecting  being
 over  within  five  minutes!

 Sir,  with  these  words,  I  support  the
 Bill.

 SHRI  JAGANNATH  RAO  (Berham-
 pur):  Sir,  I  am  not  going  to  argue
 that  no  piecemeal!  legis'ation  should
 be  brought  forward  and  that.  only
 a  consolidated  amendment  of  the
 law  is  required.  There  are  situations
 where  piecemeal  legislation  is  neces-
 sary  and  perhaps  this  may  be  one.  But
 what  did  not  impress  me  was  the  ur-
 gent  need  for  bringing  this  piecemeal
 legislation.  The  company  law  is  a
 regulatory  measure  which  regulates
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 the  functioning  of  companies  by  gov-
 ernment  having  s0me  supervisory  con-
 troL  I  was  a  member  of  the  select
 aoammittee  on  the  Bill  introduced  in
 1971.  We  went  round  the  country  for
 two  and  half  a  years,  collected  evi-
 dence  from  ail  interested  sections  and
 ultimately  the  Bill  was  passed  in  the
 House—Act  No.  4]  of  1974.  This  Sec-
 fion.  588,  came  into  effect  from  Ist
 February  1975.  The  very  object  of
 introducing  it  was  to  protect  the
 gullib‘e  and  poor  depositors  who  made
 deposits  allured  by  the  high  rates  of
 interest  offered  by  the  companies  and
 many  of  whom  came  togrief.In  fact,
 one  ICS  officer  put  all  his  savings  in
 deposit  in  a  company  and  lost  the
 entire  amount.  Therefore,  it  is  mainiy
 intended  te  protect  the  interests  of
 the  depositors.

 4  do  not  gee  any  reason  why,
 within  a  span  of  23  years,  this,
 Government  is  trying  to  take  powers
 to  exempt  a  company,  or  a  clas3  of
 eempanies  from  the  operation  of
 Section  58-A.  The  power  to  exempt
 is  already  there  under  sub-section  7
 of  Section  58-A.  I  do  not  know
 why  Government  wants  additional
 powers  to  exempt  companies.  }
 will  appreciate  it  if  Government  itay>
 down  certain  principles  on  which  tu
 exempt  a  particu!ar  company  or  clas..
 of  companics  from  the  operation  of
 Section  58-A.  Or,  the  Reserve  Bank
 can  lay  down  that  no  company  taking
 deposits  shou'd  not  give  a  raic  of
 interest  higher  than  that  paid  by  the
 nationalized  banks,  This  wou'd  have
 put  some  restriction  on  the  deposits,
 and  it  would  a'so  avert  any  mischief
 on  the  part  of  the  companies.

 When  Parliament  is  required  to  give
 tts  approval  to  a  bill,  there  should  be
 some  guidelines  mentioned  in  the

 bill,  so  that  we  can  apply  our  minds
 to  them  and  give  our  approval.  But
 here  a  blanket  power  is  given  to  the
 Government  to  exempt  companies.
 How  can  we  approve  it?  The  Law
 Minister  must  consider  this,  and
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 should  tell  us,  at  least  in  his  speech,
 that  such-and-such  are  the  guidelines
 to  be  app.ied,  even  though  they  are
 not  specifically  mentioned  in  this
 bill.

 I  now  come  to  Clause  5  which  deals
 with  Section  220  of  the  Act,  which
 requires  an  annual  general  meeting
 to  be  held  for  the  approval  of  the
 profit  and  loss  account  and  baiance-
 sheet  of  the  company.  This  c’ause,  as.
 also  the  earlier,  one  fs  loaded  in  fa-
 vour  of  the  company,  Where  the  com-
 pany  is  not  able  to  ho:d  the  annua!
 general  meeting  for  the  approval  of
 the  profit  and  loss  account  and  the  ba-
 lance  sheet,  why  should  it  get  a  fur-
 ther,  privilege,  by  depriving  the
 members  of  the  company  who  are  en-
 titled  to  copies  of  these  documents  at
 least  2]  days  before  the  date  fixed
 for  the  holding  of  the  meeting?  The
 Minister  has  now  given  companies  36
 days’  time  to  file  copies  in  tripiicate
 with  the  Registrar,  if  the  meeting  is
 not  he'd.  That  means  you  are  driv-
 ing  the  members  of  the  company  and
 the  shareholders  to  go  to  the  Regis-
 trar  for  inspecting  the  documents
 Why  should  you  deprive  them  of  this

 right  to  get  copics  of  documents:  if
 the  meeting  is  he'd,  they  have  the
 right  to  have  the  docum-  nts  2  days
 earlier.  Now  that  the  meeting  is  not
 going  to  beheld,  why  are  you  favour-
 ing  one  company?  If  there  are  valid
 reasons  for  not  holding  the  meeting,
 the  right  of  the  shareho'der  or  deb-
 enture-holder  to  h2ve  copies  of  the
 documents  should  not  be  taken  away
 T  would  have  appreciated  it  if,  simul-
 taneous vy,  you  had  amended  section
 29  by  giving  this  right  to  the  mem-

 ber,  debenture-holder  or  share-hol-
 der  to  get  copies  of  the  documents,
 and  also  approved  of  the  comvanies
 filing  copies  with  the  Registrar.  That
 would  have  been  even-handed.  While
 taking  into  consideration  the  difficul-
 ties  of  the  company  resulting  in  not
 holding  the  meeting  in  time,  you
 shoulq  at  the  same  time  have  pro-
 tected  the  rights  of  the  shsgreliolder
 to  have  copies  of  the  documents —
 which  he  has  a  right  to  have.
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 This  is  about  clause  5.  Clause  6
 deals  with  section  293  (e),  ie.  regard-
 ing  ‘charitable  purposes’.  The  ex-
 pression  ‘charitable  purposes’  is  a
 very  vague  and  elastic  one;  and  under
 this  term,  as  per  the  existing  Act,
 Rs,  25,000/-  or  5  per  cent  of  the  net
 profit,  whichever  is  greater,  can  be
 transferred.  The  reason  given  for
 enhancing  this  limit  to  Rs.  50,000/-
 6  the  fall  in  the  value  of  the  rupee.
 The  fall  in  the  value  of  the  rupee  is
 aot  a  sudden  deve:opment.  If  that
 is  the  consideration,  every  one  should
 have  this  corresponding  benefit.  It
 ss  now  said  that  the  value  of  the
 rupee  is  25  or  30  paise.  Therefore.
 every  one  should  get  3  times  the
 salary  etc.  I  do  not  see  any  reason
 for  raising  it  from  Rs.  25,000  to  Ks.
 50,000/-.  As  stated  by  Mr.  R.  Ven-
 kataraman,  every  big  company  has  its
 charitable  trist.  What  is  the  chari-
 table  purpose  in  which  these  comp
 anies  inidu.ge,  except  the  fact  that  the
 monerv  ji:  transferred  ‘n  those  na>:es
 for  their  own  use?

 Therefore,  }  am  not  very  happy
 with  increasing  the  ceiling  limit  from
 Rs.  25.090  to  Rs.  50.000.  On  the  other
 hund,  I  wou'd  have  very  much  ined
 it.  if  there  ad  been  a  crovisio:  73
 the  caute  that  every  industry  shod
 adopt  ‘hree  o-  four  villages  round
 about  the  location  of  their  industry  and
 develop  them  ecnnomically,  because
 that  would  be  doing  very  great
 economic  justice  to  the  poor  peop!
 who  would  te  getting  employment,
 poar!  from  the  develonment  of  ti
 ‘ocal  area.  If  such  ac  «ltion  is  p...
 im  the  statute.  if  would  be  a  hettsr
 ‘ubsttuie  than  allowing  a  compuis

 to  make  donations  for  charitable  pur-
 poses,  not  exceeding  five  per  ceent.
 and  according  to  this  Bill  not  more
 than  Rs.  50.000.  I  had  some  experience
 with  Companics  earlier,  and  I  know
 how  thic  clause  relating  to  charitable
 purpose  is  being  utilized  by  some  of
 them.

 I  find  that  one  of  the  amendments
 is  by  98  progressive  Member  of  the
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 Janata  Party,  Dr.  Ramji  Singh,  to  the
 effect  that  companies  should  be  per-
 mitted  to  give  donations  to  politica:
 parties.

 DR.  RAMJ]  SINGH  (Bhagalpur):
 I  have  said  that  they  shal]  not  give
 donations.

 SHRI  JAGANNATH  RAO:  In  that
 case,  you  need  not  bring  any  amend-
 ment.  I  thought  you  were  in  tavour
 of  such  donations.  If  he  ig  against
 such  donations,  then  his  amendment  is
 redundant,  because  section  293A  al-
 ready  prohibits  it.  Therefore,  I  was
 rather  intrigued  by  his  amendment.
 I  thought  there  was  at  least  one
 Member  with  progressive  views,  who
 appreciates  the  need  for  pc-mitting
 comranies  to  give  donations  to  pou-
 ticat  purties.  When  ad-ertisements
 are  allowed  in  (fs  beons  3  of  poli-
 tice’  parties,  I  see  no  reeson  why
 donations  a'so  shou'd  not  bx  made  to
 the  political  parties.  As  Justice
 Chagia  argued  in  957  in  the  TELCO
 case,  the  springs  of  democracy  would
 not  be  sullied  if  donations  are  mace
 by  companics  to  poitical  parties.
 Tatas  wanted  to  amend  their  articics
 of  associat'on  to  include  a  c'ause  ena-

 bling  them  to  mike  donations  to  poli-
 tical  parties,  which  was  held  legal,
 and  the  argument  given  by  them  was
 ‘hat  4  will  foster  and  develop  their
 business.  Therefore,  if  Government
 are  thinking  on  those  lines,  they
 should  bring  an  amendment  to  that
 effect.

 डा०  रामजी  सिंह  (भागलपुर  )

 बहुत  विद्वान  व्र  विधि  बेला  लोग  इस

 बिल  पर  बोल चने  हैं  ।  एस  में  में  कुछ

 विशेष  जोड़ना  नहीं  चाहता  हूं  ।  लेविन

 मैंने  दो  संशोधन  प्रस्तत  किए  हैं  उन  पर

 मैं  कुछ  वहना  चाहता  हूं।  पहला  तो

 सैंक्शन  तीन  के  ज््म  में  है  ।  जैसा  जस्टिस

 नथवानी  जी  ने  बताया  है  सरकार  को

 इतने  ज्यादा  पभ्रधिकार  नहीं  लेने  चाहिएं  |

 इस  में  सरकार  को  पहले  की  और  शामे
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 की  गलतियों  को  माफ  करने  का  बहुत  श्रघि-

 कार  दिया  गया  है।  हो  सकता  है  कि

 यह  पसरकार  भ्रच्छी  हो  और  यह  इन  अधिकारों

 का  सही  ढंग  से,  समुचित  रूप  से  उपयोग

 भी  करे।  लेकिन  आप  तो  जानते  ही  हैं
 कि  पावर  कुरप्ट्स  मैन  एण्ड  एक्सोलूट  पावर

 कुरप्ट्स  एबसोलूटलीं।  इस  बास्ते  शक्ति

 पर  जरूर  प्रंकुश  लगना  चाहिए।  इसीलिए

 मैंने  सोचा  है  कि  सरकार  की  कार्यपालिका  या

 सरकार  के  कार्यपालकों  के  हाथों  में  किसी

 भी  कम्पनी  की  गलतियों  के  लिए  हर
 चोज़  के  लिए  एग्जम्पशन  देने  का  अधिकार

 न  हो,  यह  अभ्रधिकार  उनके  हाथ  में  न

 छोड़ा  जाए  और  इसके  लिए  या  तो  न्यायी

 या  श्रद्धंन्यायी  जैसी  भी  कानून  मंत्री  जी उचित

 समझें,  व्यवस्था  कर  सकते  हैं।  वरना

 ग्राप  अच्छे  हो  सकते  हैं,  इसका  बहुत

 दुरुपयोग  हो  सकता  है  ।  और  केवल

 हाडंशिप  के  नाम  पर  यह  करप्शन  बरीड  कर

 सकता  है  -  इसीलिए  हम  समझते  हैं
 सरकार  को  खासकर  जो  मर्यादा  में  विश्वास

 करती  है,  उस  सरकार  को  हार्डशिप  के

 नाम  पर  इतना  अधिक  ग्रधिकार  नहीं  लेना

 चाहिए  ।

 दूसरा  मेरा  संशोधन  धारा  6  के  बारे  में

 है  जिसमें  भी  इन्होंने  बताया  कि  इसमें

 मूल  कानून  की  धारा  293  के  संशोधन  की

 बात  कहीं  गई  है  7  इसमें  दिया  गया  है  कि

 25,000  रू०  से  बढ़ा  कर  के,  क्‍योंकि

 रुपये  का  मूल्य  30  साल  में  कम  हो  गया

 डै,  जो  हम  जानते  हैं,  इसी  लिए

 25,000  रु०  से  बढ़ा  कर  50,000  रु०

 किया  गया  है  वह  तो  ठीक  है।  लेकिन  मैंने

 जो  संशोधन  दिया  है,  मुझे  देख  कर  तो

 झाश्चर्य  हा  कि  वह  प्रिण्टर्स  डैविल  है,

 मैंने  “शैल  नैट"  कहा  है  |  सचमृच  में

 राजनीतिक  दलों  को  और  उनके  अ्ागेन्स

 को  चाहे  वह  विद्यार्थी  संगठन  हो,  चाहे  मजदूर

 संगठन  हों,  जो  भी  राजनीतिक  दलों  के
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 ऑ्रागन्स  हैं  उनको  चंदा  नहीं  दिया  जाय  ।

 यह  कम्पनी  ऐक्ट  में  श्रगर  नहीं  होगा  तो

 यह  भ्रष्टाचार  की जननी  होगा।  जब  हम
 राजनीतिक  शुद्धि  की  बात  करते  हैं  जिसके

 लिए  दलबदल  विधेयक  ला  रहे  हैं,  लोकपाल

 बिल  ला  रहे  हैं,  हमारे  कानून  मंत्री  जी  मेरी
 प्रार्थना  को  स्वीकार  करेंगे  और  हमारा

 बह  संशोधन  “शैल  नौट
 ”

 कम्पनी  को,

 राजनीतिक  दलों  और  उसके  श्रन्य  संगठनों

 को  कोई  भी  पैसा  नहीं  दिया  जायगा।  हां

 ऑ्ान्ध्र ,  केरल  और  तमिलनाडु  में  जैसा

 संकर  भ्राया  है  उस  बारे  में  मुक्त  हस्त  हो-
 कर  दान  दें  जैसा  कि  हमारी  पब्लिक  शभ्रण्डर

 टकिंग  ने  दिया  हैं,  i0  लाख--25  लाख

 दिया  है,  तो  ऐसे  ही  हमारी  कम्पनीज  भी

 दान  दें  |  तो  ऐसे  मानवीय  कार्यों  के

 लिये  दान  दिया  जाना  चाहिए  ।  लेकिन

 राजनीतिक  दलों  या  उसके  उपकरणों  को

 किसी  प्रकार  का  दान  देना  श्रष्टाचार  को

 शुरू  करना  है।  इसीलिये  शगर  हम
 राजनीतिक  भ्रष्टाचार  का  निराकरण  करना

 चाहते  हैं  तो  आवश्यक  है  कि  हम  उसकी

 गंगोत्री  को  ही  अवरुद्ध  कर  दें  ताकि  गंगा

 जल  ही  खाराब  न  हो  ।  मैंने  रचनात्मक

 दृष्टि  से  दो  संशोधन  रखे  हैं,  मुझे  विश्वास

 है  कि  विधि  मंत्री  जी  इसको  स्वीकार

 करेंगे  ।

 SHRI  ०.  N.  VISVANATHAN  (Tir-
 uppattur):  On  behalf  of  the  All  India
 Anna  DMK  I  support  the  Companies
 (Amendment)  Bill  which  is  before  the
 House.

 Though  there  gre  only  a  few  amend-
 ments,  we  must  appreciate  the  spirit
 in  which  the  have  been  introduced.

 Sub-Section  (7)  of  |  section  58A
 empowers  the  Central  Government
 to  give  total  exemption  to  a  company
 from  the  provisions  of  the  section
 after  consulting  the  Reserve  Bank
 of  India.  Some  times  the  companies
 may  not  be  able  to  repay  their  depo-
 sitors  because  of  circumstances  be-
 yond  their  conrol,  but  all  the  same



 297  Companies

 (Shri  C.  N.  Visvanathan]

 the  shareholders  stand  deprived  of
 repayment,

 5.55  hrs.

 {Surr  N.  K.  SHEJWALKAR  in  the
 Chair.}
 If  something  is  introduced,  there  may
 be  some  demerits  but  we  have  also
 to  see  what  is  the  motive  behind  the
 introduction  of  this  amendment  and
 in  what  way  it  will  help  the  com-
 panies.  So  many  companies  are  sick
 and  so  many  are  closed  due  to  non-
 payment  of  dues  to  share-holders.  It
 has  led  to  strikes  and  also  violence.
 This  is  what  is  happening.  My  hon.
 friend  said  about  Coimbatore  mills  in
 Tamil  Nadu  as  to  what  was  happen-
 ing  there,  how  the  mills  are  running
 and  how  they  have  become  sick  mills.
 The  Government  had  to  take  them
 over.  We  have  to  analyse  what
 are  the  reasons  why  these  com-
 panies  are  not  run  properly  by  the
 directors,  how  they  become  sick  and
 how  they  have  to  be  closed.  We
 should  not  oppose  the  amendment  for
 the  sake  of  opposition  alone.

 There  are  other  good  provisions  also

 in  the  amendment  Bill.  There  is  Sec-
 tion  222  which  makes  it  obligatory  on
 the  companies  to  give  the  balance-
 sheet  even  when  there  is  no  annual

 general  meeting.  It  has  to  be  ap-
 preciated  that  the  Government  has

 brought  in  this  provision.  One  hon.
 Member  said  that  the  share-holders
 have  been  depreived  of  their  rights.
 It  is  not  so.  Within  2l  days,  they
 will  get  the  balance  sheet.  At  the
 same  time,  the  share-holders  are  get-
 ting  a  right  to  inspect  in  the  Regis-
 trar’s  office,  within  30  days,  all  the
 documents  of  the  companies,  what
 are  the  assessments,  what  are  the  an-
 nual  reports,  etc.  It  is  giving  the
 share-holders  more  powers  rather  than
 depriving  them  of  their  powers.

 Regarding  the  increase  in  the  csil-
 ing  of  donations  for  charitable  pur-
 poses,  it  is  welcome.  The  hon.  Mem-
 ber,  Shri  Kanwar  Lal  Gupta,  also
 Said  about  it,  But  it  does  not  say
 what  are  the  charitable  purposes,
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 what  are  the  charitable  institutions,
 under  what  circumstances,  the
 amount  can  be  donated  upto  Rs.
 50.000.  My  hon.  friend,  Mr,  Venkata-
 raman  said  that  he  would  not  accept
 that  there  has  been  the  devaluation  of
 the  rupee.  I  do  not  agree  with  him.
 This  Act  was  made  in  1954.  Every-
 body  knows  what  was  the  cost  price
 in  954  and  what  is  the  cost  price  in
 1977.  There  has  been  the  devaluation
 of  the  rupee,  So,  an  increase  from
 Rs.  25,000  to  Rs.  50,000  is  most  wel-
 come,

 J  would  like  to  support  Mr.  Kanwar
 Lal  Gupta  in  saying  that  it  should

 apply  to  political  parties  also,  I  would
 not  agree  with  Mr.  Ramji  Singh’s
 amendment  that  it  should  not  apply
 to  the  political  parties.  In  the  recent

 days,  we  have  seen  how  the  political
 parties  have  fought  the  elections,  The
 political  parties  definitely  need  some
 funds  for  elections,  We  need  some
 funds,  whether  we  helong  to  this
 party  or  that  party,  this  group  or  that
 group,  If  it  applies  to  the  political
 parties,  there  will  not  be  any  souve-
 nirg  needed,  there  will  not  be  any
 secret  collections  and  there  will  not
 be  any  black-money  put  in  the  ac-
 counts  of  the  political  parties.  The
 political  parties  can  freely  collect  the
 funds.  So,  I  support  the  increase  in
 the  donations  for  the  charitable  pur-
 Poses  from  Rs.  25,000  to  Rs.  50,000
 and  also  in  regard  to  the  donations
 for  the  politial  parties.

 In  conclusion,  I  say  that  this
 amendment  is  one  of  the  feathers  in
 the  cap  of  the  Government  by  com-

 ing  forward  with  this  amendment  to
 the  Companies  Act  of  1954.  I  support
 this  amendment  Bill  on  behalf  of  the
 Anna  DMK.

 6.00  hrs.

 SHRI  VAYALAR  RAVI  (Chirayin-
 kil):  Mr,  Chairman,  Sir,  my  colleagues
 on  this  side  have  elaborately  dis-
 cussed  this  and  brought  out  various
 relevant  points  which  I  want  the  hon.
 Minister  to  consider,  This  Amend-
 ment  moved  by  the  hon.  Minister  has
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 to  be  gone  through  very  carefully
 because  it  is  not  so  innocent  as_  it

 appears.  The  first  amendment,
 amendment  of  section  58A,  will  have
 serious  repercussions  and  will  affect
 more  the  poor  people  who  have  de-
 posited  the  money  and  helped  the
 banks  than  the  Directors.

 The  hon.  Minister,  in  his  opening
 remarks,  has  said  that  a  high-powered
 committee  is  being  appointed  and
 they  will  be  examining  thoroughly
 and  make  suggestions  for  amendments
 in  respect  of  both  the  Companies  Act
 as  well  as  the  MRTP  Act,  I  welcome
 his  move  in  appointing  a  high-po-
 wered  Committee.  But  at  the  same
 time  it  has  aroused  some  doubt  whet-
 her  the  approach  to  this  new  look
 at  the  Companies  Act  and  the  MRTP
 Act  will  also  be  on  the  same  lines  as
 this  Amendment.  We  are  suspicious
 because  with  all  this  book  on  Com-
 pany  Law,  there  are  enough  loopho-
 les.  Mr.  Shanti  Bhushan  can  very
 well  say  that  it  was  the  Congress
 Government  which  did  it.  I  admit.
 Enough  loopholes  are  there—he  him.
 self,  as  one  of  the  eminent  lawyers,
 must  have  argued  cases—or  the  big
 companies  to  escape.  He  was  pre-
 viously  on  the  other  side—on  the  side
 of  the  comapany;  but  now  is  sitting
 on  this  side,  namely,  on  the  govern.
 ment  _  side.  Therefore,  whichever
 loopholes  he  had  come  across  when
 he  had  argued  cases,  he  should  now
 ensure  that  those  loopholes  are  plug-
 ged.  So,  when  the  report  of  the  Com-
 mittee  comes,  he  should  examine  that
 with  this  outlook.

 I  have  a  Suspicion—you  may  not  like
 the  word  ‘suspicion’—because  of  this
 Amendment.  Now,  let  us  deal  with
 this  Amendment.  As  Mr.  Bedabratn
 Barua  put  it,  there  are  rival  banking
 systems  in  the  country  today.  The
 banking  investment  has  gone  up  to
 Rs.  17,000  crores,  invested  by  different
 sections  of  the  people  in  the  banks.
 Here  Rs.  1,000  crores  have  been  chan-
 nelised  through  another  way.  That
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 is  why  Mr.  Barua  raised  the  point  that
 there  was  a  parallel  banking  system
 We  have  encouraged  that  without  any
 proper  check.  Not  to  speak  of  proper
 check,  there  is  not  even  a  provision  to
 protect  the  interests  of  the  depositors
 who  are  expected  to  deposit  money  in
 the  banks  for  national  purposes.  And
 this  money  has  gone  to  a  fixed  groop
 of  companies  and  Directors—and  they
 can  swindle  that  money.

 Now,  what  will  be  the  impact  of
 this  amendment  of  section  58A?  That
 impact  has  to  be  examined  thoroughly.
 I  can  point  out  examples  if  the  Minis.
 ter  allows  me.  One  case  is—the  hon.
 Minister  is  very  well  aware  of  this—
 that  recently  an  allegation  has  coine
 about  a  company,  National  Rayons
 Corporation,  where  their  public  debts
 are  said  to  be  amounting  to  Rs.  52
 crores.  In  the  morning  the  matter
 came  up  in  the  House  in  the  form  of
 an  Adjournment  Motion.  It  is  because
 it  has  been  reported  that  a_  ig  fraud
 has  been  committed  against  nationali-
 sed  banks  to  the  tune  of  Rs.  24  crores.
 This  comapny  is  now  trying  to  trans-
 fer  their  equity  shares  to  the  Modi
 Group  of  companies—at  a  different
 value;  at  350  or  so;  I  do  not  know
 exactly.  I  know,  Mr.  Shanti  Bhushan
 will  say.  ‘Your  Government,  during
 the  Emergency,  withdrew  the  goverr.-
 ment  directors’.  You  can  tell  me.
 I  admit.  I  am  not  justifying  or  sup-
 porting  it  at  all.  Even  at  that  time  I
 was  not  supporting  Kapadia.  He  was
 one  of  the  exploiters  during  the  Emer-
 gency.  I  want  you  to  put  that  gentle.
 man  in  the  proper  place.  He  was  ex-
 ploiting  the  previous  Government  and
 the  Emergency—to  loot  the  public
 money  to  the  tune  of  Rs.  52  crores.  He
 managed  it;  he  managed  to  have  the
 government  directors  withdrawn  those
 days.  Your  Government  has  appointed
 eight  directors.  But  are  they  func-
 tioning  properly?  Still  the  old  evil
 influence  prevails.  I  suspect,  the  old
 influence  still  prevails  through  Mukund
 Steel.  There  are  allegations  against
 Mr.  Patel,  Chairman.  This  transfer  of
 equity  shares  will  amount  to  cheating
 the  poor  people,  who  deposited  money
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 in  the  banks,  to  the  tune  of  Rs.  52
 crores.  This  Amendment  will  help
 this  company.  This  amendment  can
 help  for  a  decision  to  give  exemption.
 Under  Section  372  of  the  Companies
 Act,  your  intervention  may  stop  ex-
 change  of  these  shares.  Section  372
 is  very  clear;  under  this  Section,  Gov-
 ernment  consent  is  necessary  for  the
 investing  company.  It  is  not  the  Na-
 tional  Rayon  Corporation,  ,but  the
 Modi  Group  of  Companies  need  your
 permission.  Before  giving  permission
 to  the  Modi  Group  of  Companies,  it  is
 necessary  for  the  Government  to  cx-
 amine  the  whole  issue  altogether.  it
 is  not  that  you  should  examine  the
 functioning  of  the  Modi  Group  of
 companies,  but  also  the  functioning  of
 the  National  Rayon  Corporation,  its
 Chairman  and  the  eight  directors  ap-
 pointed  by  you.  These  directors  have
 always  been  supporting  the  decision
 of  the  Chairman  during  the  Emergency
 and  after  the  Emergency.  I  would
 appeal  to  you  not  to  support  the  actions
 of  the  Chairman,  who  has  been  acting
 in  a  way  only  to  continue  there.  These
 directors  have  also  given  their  con-
 sent  for  the  transfer  of  equity  shares
 which  they  were  not  expected  to  do.
 They  have  flouted  the  rules  and  guide-
 lines  laid  down  by  the  previous  direc-
 tors  during  the  pre-emergency  —  time.
 Even  Mr.  Patel  was  a  member  of  the
 purchase  committee  along  with  Suchir
 Kapadia  and  another  Kapadia.  All  of
 them  ganged  up  to  cheat  the  public.
 This  amendment  will  further  help
 them.  That  is  why,  I  demand  a

 thorough  enquiry  into  the  whole  affair.
 It  is  for  your  Ministry  to  see  that  the
 public  money  to  the  tune  of  Rs.  92

 crores  is  not  wasted  by  the  transfer  of
 equity  shares  from  the  National  Rayon
 Corporation  to  Modi  Group  of  Com.
 panies.  I  do  not  want  to  go  into
 further  details  at  this  moment.

 I  have  got  a  great  respect  for  the
 Prime  Minister  and  I  wouid  only  like
 to  take  this  opportunity  to  appeal  to
 him  and  the  hon.  Minister.  As  has
 been  pointed  out  by  some  hon.  Mem-
 bers  at  someother  occasions,  a  new
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 clique  has  been  formed;  some  ICS
 officers  have  ganged  up  together.  I
 only  want  to  warn  the  Prime  Minister
 that  he  must  be  careful  about  his
 Secretary,  Mr.  Shankar.  I  want  to  give
 a  warning  that  the  way  in  which  Mr.
 Shankar  is  functioning  today  will  bring
 a  bad  name  to  him.  I  say  nothing
 more  than  that  now.

 Now,  look  at  the  amendment,  Clause
 8.  According  to  the  Act,  the  whole
 money  was  to  be  returned  by  April,
 1975.  AsShri  Venkataraman  said,  now
 it  is  1977;  two  years  have  passed.
 These  people  have  not  returned  the
 money.  If  the  hon.  Minister  would
 not  get  angry,  I  would  say  that  it  is
 meant  to  help  the  friend  of  the  gad-
 father  of  your  Party,  who  still  relaxes
 at  the  Bombay  Nariman  Point  Tower.  l
 hope,  he  will  not  deny  that.

 Section  58A  of  the  Original  Act,
 under  5(b)  says:

 “Every  officer  of  the  company
 who  is  in  defaut  shall  be  punishable
 with  imprisonment  for  a  term  which
 may  extend  to  five  years  and  shall
 also  be  liable  to  fine.”

 This  is  the  clause  under  which  you
 have  to  prosecute  one  of  the  n2ws-
 paper  magnates  in  the  country,  who  is
 supposed  to  be  your  close  friend  relax-
 ing  at  the  Nariman  Point  tower.  Ten
 crores  of  deposits  have  been  taken  Ly
 him;  it  has  been  widely  publicised  and
 has  been  criticised  on  the  floor  of  the
 House.  I  want  to  know  what  action
 has  been  taken  against  him  and  in
 order  to  protect  the  interest  of  the  de-
 positors.  I  would  like  to  know  what
 the  Minister  has  got  to  say  if  I  say
 that  we  suspect  that  your  intention  to
 amend  this  is  to  protect  that  gentle-
 man  only.  And  there  are  other  amend-
 ments  I  have  tabled  along  with  my
 friend,  Mr.  Venkataraman.

 I  have  tabled  an  amendment  about
 the  circulation  of  the  balance-sheet
 Under  the  present  section  2l9  every
 share-holder  is  eligible  to  get  a  balance
 sheet  and  he  will  be  able  to  know  what
 is  happening.  Merely  filing  a  copy
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 with  the  registrar  is  not  suffic’ent.
 Every  depositor  should  get  it.  In  re-
 gard  to  this  amendment  we  take  a  very
 strict  view  and  I  hope  the  hon  Minis-
 ter  will  consider  it.  It  is  very  harm-
 less  and  there  is  no  difficulty.  The
 company  will  have  only  to  print  a
 few  more  copies  and  distribute  it  to
 the  depositors....

 SHRI  JAGANNATH  RAO:  They
 have  a  right  to  get  it.

 SHRI  VAYALAR  RAVI:  Please  ac-
 cept  that  amendment.  It  is  harmless
 and  it  will  only  help  the  people.

 Then,  with  regard  to  giving  exemp-
 tions,  you  say  that  it  is  because  of  the
 hardships  they  have  passed  through
 and  the  labour  strike  and  so  on.  This
 is  against  your  basic  concept  and  then
 we  all  know  that  since  974—77  there
 was  not  much  of  a  strike  and  these
 companies  simply  exploited  the  poor
 to  the  maximum  during  emergency.  |
 concede  that.  They  are  trying  to  fidu-
 rish  themselves.  I  do  not  deny  that
 fact.  Then  I  cannot  understand  why
 the  Minister  comes  here  and  Says
 that  they  are  in  a  bad  state.  I  am
 admitting  that  they  have  exploited  the
 people  and  enriched  themselves  to  the
 detriment  of  the  companies.  But  you
 come  here  and  say  that  they  have  to
 be  exempted  because  they  are  in  a
 bad  state.  I  am  not  able  to  accept  this
 reason  and  it  is  not  convincing  to  us—
 this  amendment  to  clause  58A  and  in-
 serting  a  new  clause.

 These  are  the  points  I  have  to  make
 and  I  wish  the  hon.  Minister  will  con-
 sider  them.  These  are  very  impor-

 tant.  This  exemption  will  en-
 trust  the  power  into  the  hands  of  ex-
 ecutives  and  some  officers  in  the  Com-

 pany  Law  Board  and  it  will  only  give
 room  for  more  corruption  amongst
 your  officers.  Then  what  will  be  the
 criterion  for  exemption?  That  will
 lead  to  under-hand  dealing  by  the

 company,  its  manager  and  _  directors

 who  will  try  to  influence  the  officials.

 Why  do  you  give  scope  for  this  evi!
 influence  to  be  exercised  on  your  णी-
 cials.  I  wish  that  you  keep  them  free
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 from  this  evil  influence.  That  is  why
 I  will  say,  don’t  give  exemption  further
 and  limit  it  to  the  period  till  1978.  That
 is  the  best  thing.

 Lastly,  Mr.  Gupta  himself  has  said
 about  donations  to  the  Congress  Party.
 Now  the  Minister  might  have  found
 himseif  in  difficulties.  Yes,  we  got
 donations,  the  Congress  got  donations.
 But  what  about  you  to-day?  We  have
 taken  money  but  that  is  white  money.
 But  what  about  you?  You  have  taken
 black  money.  As  an  honest  political
 party,  have  you  come  out  with  your
 income  and  expenditure  statement?
 You  say  that  you  are  fighting  again
 against  corruption  and  are  fighting
 the  Congress  Party.  But  you  shouid
 have  come  out  with  your  accounts.
 Can  you?  It  all  suits  you  very  well
 when  you  accuse  the  Congress  of  liv-
 ing  on  black  money.  But  you  yourself
 now  live  on  black  money  and  unneces-
 sarily,  you  want  to  blackmail  the
 Congress  that  ‘We  are  going  to  pro-
 secute  everybody.’  But  now  you  have
 found  the  difficulties.  I  would  only
 submit  that  this  kind  of  blackmailing
 will  not  lead  us  anywhere.  I  would
 like  them  to  see  that  the  loopholes  in
 the  law  are  plugged  and  the  exploita-
 tion  of  the  poor  depositors  by  these
 companies  is  stopped.  If  you  do  that,
 we  will  join  in  your  effort  and  extend
 you  all  the  co-operation.

 Befoxe  I  sit  down,  I  will  appeal  to
 the  hon.  Minister  to  accept  some  of  our
 amendments  which  we  consider  very
 important.  I  hope  you  will  concede
 our  request.

 With  this  request,  I  conclude.

 THE  MINISTER  OF  LAW,  JUSTICE
 AND  COMPANY  AFFAIRS  (SHRI
 SHANTI  BHUSHAN):  When  I  made
 my  opening  speech  which  was  a  brief
 one,  I  anticipated  that  it  would  be,
 a  dull  debate....  ‘

 SHRI  VAYALAR  RAVI:  When  we
 are  here,  it  cannot  be  dull.

 SHRI  SHANTI  BHUSHAN:  Because
 the  Bill  contains  a  few  provisions  and
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 they  are  a  so  not  of  a  very  big  magni-
 tude.

 SHRI  JAGANNATH  RAO:  §Innocu-
 ous.

 SHRI  SHANTI  BHUSHAN:  But  I
 am  really  very  happy  that  hon.  Mem-
 bers  have  used  ali  their  ingenuity  in
 finding  out  matters  for  debate.  It  is  a
 very  interesting  and  useful  discussion
 which  we  had  and  I  will  try  as  bnefly
 as  I  can  to  deal  with  the  points  which
 have  been  raised.

 Dr.  Seyid  Muhammad's  main  point
 was  this.  He  did  not  criticise  all  the
 provisions  of  the  Bill,  but  he  asked
 what  was  the  need  for  the  Bill  at  all
 if  a  committee  has  already  been  ap-
 pointed  by  the  Government.  My
 friend  opposite  Mr.  Bedabrata  Parua
 happens  to  be  a  member  of  the  Com.
 mittee  which  is  going  into  revision  of
 the  Companies  Act  and  Monopolies
 Act.  Dr.  Seyid  Muhammad  said,  there
 was  no  need  to  bring  in  a  piecemeal
 measure.  He  asked,  why  can’t  you
 wait  till  next  year  when  the  report  of
 the  committee  would  be  available  when

 you  can  solve  the  problems  o:  the

 people  in  one  lot,  and  have  no  piezc-
 meal  affairs  at  all.  I  can  appreciate
 that  kind  of  approach  because  he  hap-
 pens  to  belong  to  a  party  which  for
 the  last  30  years  believed  that  tney
 must  solve  the  problems  of  people  ali

 at  once  and  that  there  should  be  nv

 piecemeal  approach;  all  the  proplems
 of  the  people  should  be  allowed  to  re-

 main  as  they  were  till  then.  Tais  is

 the  50६४  of  approach  which  was  applied
 to  the  affairs  of  the  country,  with  what
 disaster,  we  all  know.  My  point  is,
 even  if  you  are  able  to  do  something
 it  is  better.  There  are  some  people
 who  think.

 कल  करे  सो  आज  कर,  आज  करे  सो  शब  ।

 There  are  others  who  say.

 श्रभी  तो  जीना  हैं  बरसों  ।

 Some  have  that  sort  of  approach,
 everything  should  be  done  together.
 But  [  do  not  see  as  to  what  is  wrong

 yith  «adopting  piecemeal  approach.
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 So  far  as  Section  58A  is  concerned,
 a  Study  Group  under  the  Chairman-
 ship  «f  Mr.  James  I  Raj  had  been
 appointed  and  as  a  result  of  the  re
 commendations  of  that  Study  Group
 this  problem  was  setfled.

 There  was  another  point  which  was
 made  in  strong  terms  by  some  Mem.
 bers.  There  were  many  hon.  Members
 who  were  appreciative  of  this  measure.
 The  criticism  was  voiced  that  this  is  a
 measure  which  is  intended  to  helo  the
 big  companies  which  are  exploiting
 the  depositors’  money,  that  this  ‘s
 going  to  hurt  all  the  poor  depositors
 and  so  on  and  so  forth.  They  tried
 to  paint  a  picture  as  if  the  whole  ob-
 ject  hehind  this  Bill  was  to  somehow
 save  the  dishonest  companies;  cheat-
 ing  the  depositors  and  so  on.  I  would
 like  to  pose  a  question.  What  was  the
 experience  of  the  amendment  of  Sec.
 58A.,  introduced  in  1974,  for  the  pur-
 pose  for  which  it  was  introduced?
 There  have  been  some  who  have  veen
 representing  to  me  and  some  who  have
 been  seeing  me  and  they  had  certain
 apprehensions  but  many  of  ther  be-
 came  quite  appreciative  of  the  object
 of  the  Bill  I  explained  this  to
 them.  If  I  can  give  you  an  example,
 if  you  have  a  law,  the  main  purpose
 of  law  is  this,  namely,  how  to  prevent

 a  course  of  conduct  which  is  not  in  the
 interest  of  society.  How  to  bring  it
 about?

 If  you  have  an  artificial  law  which

 brings  within  its  scope  all  kinds  of
 people,  whether  they  can  be  persuaded
 to  give  up  that  kind  of  actively  or  not,
 that  is  a  different  matter.  Supposing  a
 law  was  framed—I  am  just  giving  you
 an  illustration  to  illustrate  my  point—
 that  every  person  or  every  citizens
 Shall  pay  one  lakh  of  rupees  for  the

 cyclone  victims  of  Andhra  Pradesh.

 Anyone  who  does  not  do  so,  shall  be
 liable  to  be  prosecuted  with  an  impri-
 sonment  for  five  years.  Then  what
 will  happen  to  those  who  can  afford  to

 pay  one  lakh  of  rupees  but  who  fail  to

 pay  this?  They  would  know  that  this
 law  is  equally  binding  or  equally  ap-
 plicable  to  everybody.  They  would
 know  that  by  and  large  so  many
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 poeple  are  not  in  a  position  to  pay  that
 one  lakh  of  rupees.  In  that  case,
 everyone  will  be  found  guilty  and
 everybody  will  either  be  prosecuted  or
 nobody  will  be  prosecuteg  and  if,  even
 those  who  might  be  in  a  position  to
 donate  that  one  lakh  of  rupees  will  not
 comply  with  that  law,  then  the  law
 itself  will  come  into  disrepute  because
 either  the  law  as  it  stood  can  be  fairly
 and  reasonably  enforced  or,  if  the  law
 becomes  so  artificial  that  it  cannot  be
 reasonably  and  properly  enforced.  In
 that  case,  it  fails  to  serve  its  purpose.
 This  is  what  exactly  has  happened,  +
 submit  with  great  respect,  to  Section
 58A  as  it  stood.  After  all,  what  was
 the  object?  The  provision  was  that  by
 the  lst  April,  975  all  those  deposits
 should  be  returned.  The  law  has  stood
 for  2-1/2  years  since  list  April,  1973.
 If  the  law  was  well  defined  or  jf  Sec-
 tion  58A  was  well  defined,  and,  if  any
 amendment  or  any  tinkering  with  58A
 is  now  going  to  be  a  sort  of  frustrating
 the  purpose  for  which  it  had  been  en-
 acted,  then  may  I  =  ask  what  his  it
 achieved?  Has  it  achieveq  that  all
 those  deposits  which  had  been  taken
 and  which  were  required  to  be  return-
 eq  by  ist  April,  975  had  been  return-
 ed?  Has  it  succeeded?

 Enough  time  has  been  given  to  see
 that  Section  58A  as  it  was  enacted  has
 been  allowed  to  remain  in  the  statute
 book  for  more  than  24  years.  If  at
 all  it  has  not  achieved  that  purpose,
 then  what  is  the  goog  of  paying  now
 that  that  section  was  designed  to
 achieve  a  very  important  purpose  and
 now  you  are  tinkering  with  that  Sec-
 tion.  That  purpose  woulq  not  be
 achieved.  You  have  already  seen  as  to
 whether  that  purpose  has  been  achiev-
 ed  or  not.  It  has  not  been  achieved.

 An  hon.  Member  was  pleased  to  ask
 as  to  how  many  _  prosecutions  have
 been  there  so  far  and  what  has  been
 their  fate?  I  have  collected  figures  so
 far  aS  prosecutions  which  were  launch-
 ed  for  the  violation  of  Section  58A  are
 concerned,  Well,  35  companies  were

 prosecuted  during  this  period  and.  cut
 of  35  companies,  the  cases  of  thirty
 three  companies  are  still  pending.  Of

 AGRAHAYANA  22,  899  (SAKA)  (Amdat.)  Bill  302

 course  we  know  there  is  law’s  delay
 and  so  om  and  580  forth.

 Of  the  two  companies  for  which  the
 prosecution  came  to  an  end,  in  one
 case,  the  directors  were  also  accused
 persons  but  they  were  acquitted  by  the
 court.  he  company  was  fined  a  sum
 of  Rs,  400,  In  the  other,  prosecution
 case,  it  was  obviously  felt  that  this  is
 a  provision  which  has  not  been  com-
 plied  with  by  anybody.  There  are  so
 many  companies  who  are  not  physical-
 ly  in  a  position  to  company  with  the
 provisions,  The  law  becomes  artificial.
 The  court  may  also  adopt  that  course.
 There  is  a  technical  offence.  They  are
 convicted  and  some  sentence  was  made.
 But  the  provisions  of  the  law  do  not
 take  a  serious  notice  of  that  contraven-
 tion  on  account  of  the  fact  that  it  is
 found  that  the  law  itself,  in  many  res-
 pects  is  artificial.  In  the  case  of  the
 other  company,  eight  directors  were
 convicted.  In  this  case,  the  directors
 were  convicted  and  they  were  also
 sentenceqg  to  imprisonment  till  the

 rising  of  the  court.  In  addition  to  that,
 they  were  fined  Rs.  300  each  these  8
 directors  were  fined  for  Rs.  300  each-
 totalling  to  Rs.  2,400  in  all.

 This  is  the  experience  so  far  as  the
 provision  of  the  act  as  it  stood.  The
 maximum  period  is  five  years.  It  does
 not  compel  the  person.

 SHRI  R.  VENKATARAMAN.:  If  you
 were  not  in  a  position  to  do  that,  you
 could  have  prought  an  amendment  and
 you  could  have  punished  them  with
 imprisonment  to  life.

 SHRI  SHANTI  BHUSHAN:  I  am

 happy  about  the  suggestion  which  has
 been  given  namely  to  make  the  law
 more  artificial  although  a  person  is  not
 in  fault.  Btcause  he  is  not  able  to
 comply  with  the  provisions  of  the  law
 he  should  be  sent  to  jail.  Of  course
 this  was  the  mentality  which  was  in
 vogue  during  the  period  of  emergency
 when  if  somebody  has  done  something,
 then  he  should  be  sent  to  jail  as  if  that
 is  going  to  be  a  solution.  The  purpose
 of  penal  law,  I  would  like  to  say  with
 great  respect,  is  not  to  find  some  ac-
 commodation  for  some  people  in  jail
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 The  main  purposce  is  to  persuade  them
 to  act  in  a  particular  way  so  as  to  puni-
 sh  them  with  imprisonment  for  life  or
 even  death  sentence.  If  they  will  not
 be  able  to  act  in  the  way  in  which  the
 Society  wants  them  to  act,  then  what
 is  the  purpose  of  that  penal  offence?
 If,  by  merely  sending  them  to  impri-
 sonment  for  life,  would  achieve  some-
 thing,  then  the  amendment  need  not
 have  been  made.  On  the  other  hand,  if
 a  provision  is  made  that  this  deterrent
 will  enable  or  make  the  person  to  act
 in  a  particular  way  which  the  society
 wants,  then,  in  that  case,  the  law  will
 have  to  see  to  it  that  the  law  imposes
 a  sanction  of  a  criminal  law  only
 against  the  persons  who  are  not  in  a
 Position  to  act  in  the  way  in  which  the
 society  wants  him  to  act,  and  has  the
 option  either  of  acting  or  of  not  acting.
 That  precisely  is  the  reason  why  this
 Bill  has  been  brought.

 Some  hon’ble  Members  have  found
 fault  with  the  vesting  of  discretion.
 The  purpose  of  discretion  has  been
 spelt  out  in  the  Bill.  ]  will  deal  with
 that  point.  But  if  I  assume  and  one
 proceeds  on  the  assumption  that  the
 discretion  is  going  to  be  honestly  exer-
 cised,  it  is  going  to  be  bonafide  exer-
 cise  and  it  is  going  to  be  exercised  for
 the  purpose  for  which  the  discretion
 has  been  given,  let  us  see  what  is  the

 purpose  of  giving  this  discretion.  The
 purpose  is  to  distinguish  between  two

 classes  of  cases.  The  law  which  was
 introduced  in  974  in  the  shape  of  Sec-
 tion  58A  had  a  certain  objective.  First-
 ly,  to  provide  some  kind  of  security  to
 the  poor  depositors  because  they  might
 be  taken  by  the  inducement  of  ३  very
 high  rate  of  interest,  namely,  to  impose
 certain  limitation  on  the  rate  of  inte-
 rest  which  could  be  given  by  the  com-
 panies.  Secondly,  the  limits  to  which
 the  companies  could  take  these  de-
 posits  so  that,  by  and  large,  there  is
 security  for  the  depositors.  Those
 were  ४000  objectives.  Merely  because
 the  amendment  was  brought  by  the
 Congress  Government,  I  am  not  saying
 it  was  wrong.  But  naturally  it  is  quite
 possible  at  that  stage  it  might  not  have
 been  anticipated  in  actual  working
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 what  will  be  the  result.  Now,  during
 the  experience  of  two  end  a  half  years
 it  has  been  found  that  this  provision—
 such  a  stringent  provision  which  has
 the  sanction  of  criminal  law—has  not
 succeeded  in  achieving  its  object.  It
 has  not  succeeded  in  compelling  the
 companies  to  pay  for  all  these  deposits.
 So,  we  have  to  sit  and  think  why  is  it
 that  such  a  serious  provision  has  not
 succeeded  in  its  professed  purpose.
 When  we  sit  down  to  think  we  find
 that  the  law  does  not  tuke  account  of
 the  various  difficulties—which  may  not
 be  the  difficulties  within  the  making  of
 the  Directors—and  even  those  who  are
 anxious  to  comply  with  the  reuyuire-
 ments  cf  the  law  are  not  able  to  physi-
 cally  comply  with  the  same.  So,  it
 shall  be  the  duty  of  the  Government  to
 apply  its  mind  to  the  facts  and  circums-
 tances  of  each  company  or  each  class
 of  company.  Whenever  any  company
 wants  that  the  sanction  of  this  crimina]
 law  should  not  be  applieg  to  it,  it  will
 have  to  make  out  a  case  of  hardship.
 It  is  not  a  blank  discretion  which  is
 being  given  to  the  Government.  Gov-
 ernment  will  have  to  apply  its  mind  to
 the  relevant  facts  and  come  to  the
 conclusion  whether  there  is  any  just
 and  sufficient  case.  The  scheme  of
 the  Act  is  to  find  out  the  relevant
 circumstances  and  to  honestly  an:ly
 the  criteria  to  the  facts  of  each  case.
 The  real  thing  is  to  ensure  that  the
 Government  does  not  misuse  the
 power  or  exercise  the  power  for  extra-
 neous  purposes.  That,  I  submit,  has
 been  ensured  in  two  ways.  Firstly
 this  power  shall  hbe—if  the  power  is
 exercised  by  the  Government  for
 extraneous  reasons  or  not  for  the
 purpose  for  which  it  is  meant—-cer-
 tainly  it  shall  be  questionable  befotve
 a  court  of  law  and  nobody  could  dis-
 pute  with  the  court  if  it  finds  that
 power  or  discretion  had  been  exercis-
 ed  on  extraneous  consideration  90
 malafide  intention  and  certainly  it
 would  be  in  a  position  to  annul  that
 exercise  of  power.  That  sanction  itself
 would,  in  my  humble  submission,  be
 sufficient.

 The  other  point  was  that  the  pur-
 pose  of  the  vesting  of  discretion  should



 305  Companies

 be  in  the  law.  Why  should  the
 justification  not  be  spelt  out,  what
 kind  of  hardship,  what  just  and  suff-
 cient  reason—these  should  be  spec:fi-
 ed.  If  the  problem  had  been  so  sim-
 ple  it  could  be  stated  that  for  this  rea-
 son  and  that  reason,  these  are  the
 various  reasons  which  might  create
 genuine  difficulties  wherein  a  company
 might  deserve  the  exercise  of  this
 power.  But  these  are  of  such  multi-
 farious  nature  that  it  is  not  possivie
 for  any  law  to  specify  or  make  out  a
 list  of  reasons  and  circumstances  in
 which  it  might  become  necessary.  Bul
 so  long  as  government  exercises  that
 power  bona  fide  for  the  purpose  for
 which  it  was  meant,  I  submit  chere
 should  not  be  any  serious  objection  to
 the  exercise  of  that  power.

 The  hon.  Seyid  Muhammad  utilised
 this  opportunity  to  refer  to  Section
 293A  and  the  opinion  of  Shri  Palkhi-

 wala  and  the  former  Chief  Justice  of
 India,  Justice  Shah.  These  are  mat-
 ters  which  have  already  been  dealt
 with  my  hon.  friend  Shri  Nathwani.
 All  that  is  prohibited  by  Section  293A
 is  giving  donation  to  a  political  party
 or  to  a  person  for  a  political  purpose.
 Every  kind  of  dealing  by  a  compary
 with  a  political  party  had  not  been
 prohibited.  For  instance,  a  political
 party  has  some  organisation  which  i
 manufacturing,  say,  paper  weights.
 Merely  because  the  company  buys
 paper  weights  which  are  manufactu-
 red  by  a  political  party  and  pays  the
 price  of  the  paper  weight  to  that  pcli-
 tical  party,  nobody  can  say  that  it  is
 contravention  of  Section  293A;  it
 would  be  untenable  to  say  that  the
 company  is  making  a  donation  to  the

 political  party.  But  suppose  the  paper
 weight  costs  Rs.  5  and  the  company
 pays  an  amount  of  Rs.  5  lakhs  saying
 that  that  is  the  price  of  the  paper
 weight,  it  gives  a  cheque  for  that

 amount,  the  bill  is  made,  a  voucher  is
 made  and  all  other  formalities  are

 completed,  would  anyone  have  the

 slightest  doubt  that  it  is  not  in  reaiity
 the  price  of  a  paper  weight.
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 SHRI  JAGANNATH  RAO:  It  is
 po.itical  weight.

 SHRI  SHANTI  BHUSHAN:  So  _  it
 will  depend  upon  the  facts  and  cir-
 cumstances  of  each  case.  That  is  pre-
 cisely  what  Mr.  Palkhiwala  and  Jus-
 tice  Shah  had  said.  In  their  opinion
 you  have  to  go  into  the  various  circum-
 stances  and  that  is  the  purpose
 why  this  information  is  being  col-
 lected  from  different  companies.  Every
 case  must  stand  on  its  own  footing.
 Until  all  the  facts  are  examined,  it  is
 not  possible  to  say  whether  a  parti-
 cular  company  or  a  director  of  a  e'm-
 pany  is  guilty  of  contravention  of
 293A  or  not.

 He  also  repeatedly  asked  why  the
 repeal  of  the  42nd  amendment  which
 Was  promised  had  not  been  brought
 forward.  Why  the  promised  electoral
 reforms  and  the  anti-defection  Bill
 had  not  come.  Now  what  have  those
 to  do  with  the  Company  Bill.  The
 repeal  of  the  42nd  amendment  is  be-
 ing  discuSsed  between  the  ruling  party
 and  other  parties  in  both  the  Hou-
 ses.  Very  soon  with  the  coopera-
 tion  of  everybody  we  hope  to  bring
 a  proper  Bill  before  this  House  and
 the  other  House  about  that  matter.
 I  have  had  other  occasions  in  the
 past  to  refer  to  electoral  reforms.
 It  is  a  very  difficult  matter;  it  is  a
 problem  which  bristles  with  all  kinds
 of  difficulties  and  it  is  not  a  matter
 on  which  you  can  come  forward
 with  a  Bill  straightaway.  The  matter
 has  to  be  considered  carefully.  Various
 proposals  are  before  the  govern-
 ment.  Various  committees  and  parties
 and  so  on  have  been  making  all  kinds
 of  suggestions.  They  are  engaging  the
 government  and  ultimately  that  would
 also  be  a  matter  which  would  be  dis-
 cussed  with  all  sections  of  the  two
 Houses.  I  hope  perhaps  a  consensus
 would  emerge  and  jt  would  be  possi-
 ble  to  reform  the  elelctoral  law  of  the
 country  to  the  satisfaction  of  every-
 body,  because  evidently  democracy
 depends  upon  proper  electoral  laws.
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 [Shri  Shanti  Bhushan]

 Similarly  about  the  anti-defections
 Bill  also,  discussions  are  going  on.
 That  also  raises  certain  complicated
 questions  and  it  is  in  the  process  of
 discussion,

 Mr.  Kanwar  Lal  Gupta  expressed
 the  apprehension  that  sometimes
 the  benefit  is  given  to  the  non-gen-
 uine  cases.  The  criteria  have  been
 laid  down  in  the  provision  itself  and
 the  courts  are  there  to  see  whether
 for  proper  reasons  the  power  is  be-
 ing  exercised.  So,  there  should  be
 no  anxiety,  particularly  in  a  demo-
 cracy  when  Parliament's  supervision  is
 there.  Every  act  of  the  government  is
 questionable  in  the  Parliament.  The
 government  is  responsible  to  this
 House.  All  these  procedures  and
 rules  are  there  by  which  this  House
 exer

 sisi
 §  supervision  over  each  and

 every  dction  of  the  government.  80,
 there  should  be  no  anxiety  about  such
 things  happening.

 Mr.  Venakataraman  said  that  this

 provision  should  be  limited  to  Ist
 April,  1978.  In  that  case,  it  will  meet
 the  same  fate  which  the  original  prv-
 vision  met.  If  irrespective  of  the
 conditions  in  each  individual  case
 you  put  down  an  arbitrary  date,  whe-
 ther  it  is  975  or  1978,  it  will
 make  no  difference.  Even  iIst  April
 975  was  not  during  the  period  of  in-
 ternal  emergency.  Ist  April,  978
 would  be  after  the  emergency.  850,
 there  would  be  no  difference.  That  is

 why  the  proposal  is  you  may  exempt
 partly  or  for  a  particular  periog  so
 that  the  companies  can  be  induced
 to  act  on  the  facts  of  a_  particular
 case.  Depending  on  the  facts  of  a  parti-
 cular  case,  the  companycanbe  told
 “Yes;  your  difficulty  can  be  understood.
 But  this  is  how  you  can  find  out  funds
 to  pay  for  the  depositors  within
 such  and  such  period.  Therefore,  the
 exemption  can  be  granted  only  for
 such  ang  such  period.”  So,  it  will
 depend  upon  the  circumstances.  of
 each  case  and  there  can  be  hope  of
 the  order  being  able  to  be  enforced.

 About  Section  220,  while  the  pro-
 posed  amendment  was  welcomed  by
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 all  sections  of  the  House,  it  was  said,
 why  is  the  provision  requiring  filing
 of  balance  sheet  and  profit  and  loss
 account  only  with  the  Registrar  and
 not  going  further  to  say  that  copies

 will  have  to  be  sent  to  all  the  share-
 holders  also  I  very  well  appreciate  the
 sentiment  behind  this  criticism.  After
 all  why  does  a  company  not  supply  the
 balance  sheet  and  profit  and  loss  ac-
 count  to  the  shareholders?  It  is  be-
 cause  either  it  is  not  ready  or  it  is
 not  willing  to  make  it  public.  I  sub-
 mit  that  as  soon  as  it  is  compelled
 to  make  them  public  by  being  re-
 quired  to  file  them.  with  the  Regis-
 trar,  any  incentive  to  withhold  it
 from  the  shareholders  would  not  be
 there.  Also,  it  would  be  open  to  any
 shareholder  to  inspect  it  in  the  Regis-
 trar’s  office.  There  is  already  Section
 219(2)  which  says  that  any  member
 can  insist  and  ask  for  it.

 SHRI  R.  VENKATARAMAN:  Will
 it  apply  only  to  Section  29  or  will  it
 apply  also  to  220?  Sub-section
 (2)  applies  only  to  Section  29  where
 the  company  holds  a  general  meeting
 and  is  obliged  under  Section  29  to
 send  2]  days  before  a  copy  of  the
 balance  sheet  and  profit  and  loss  ac-
 count  to  all  the  members.  But  there
 is  no  such  thing  in  Section  220,  be-
 cause  no  general  body  meeting  is
 held.  Can  you  say  that  there  is  the
 same  obligation  under  Section  220  as
 in  Section  2197

 SHR;  SHANTI  BHUSHAN:  I
 should  not  express  a  legal  opinion  on
 a  question  like  this,  because  I  have
 had  to  surrender  my  enrolment  certifi-
 ficate  when  I  came  and  joined  here.
 But  I  can  say  that  Section  219(2)  is
 not  conditional  on  the  holding  of  an
 annual  general  meeting.  Therefore,
 it  can  be  construed  as  an  independent
 requirement,  Sub-section  (l)  impos-
 es  one  requirement;  sub-section  (2)
 gives  an  additional  right,  viz.,  the
 last  balance  sheet.  If  the  balance
 sheet  has  already  been  prepared  and
 filed—in  that  case—under  sub-section
 (2),  why  can’t  a  member  insist  and
 say,  “Here  you  have  got  the  balance-
 sheet—because  the  balance  sheet  has
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 been  fileq  with  the  Registrar—and  it
 is  our  right  to  have  the  last  balance
 sheet.  This  becomes  a  last  balance
 sheet  which  has  already  been  prepar-
 ed  and  js  ready  and  available  be-
 fore  the  Registrar.  Therefore,  we
 are  entitled  on  demand  to  have  a
 capy  of  the  balance  sheet?”  There-
 fore,  I  submit  that  even  if  the  provi-
 sion  had  not  been  there,  once’  the
 balance  sheet  is  required  to  be  filed
 before  the  Registrar—and  it  is  filed—
 it  is  available.  It  is  ready  and  it  can
 be  inspected;  and  when  it  can  be  ins-
 pected,  why  should  the  management
 unnecessarily,  and  without  any  cor-
 responding  gain,  try  to  displease  the
 members  by  not  giving  them  the  copy
 —if  the  latter  can  get  the  copy  and
 inspect  it  before  the  Registrar?
 Therefore,  my  submission  is  that
 perhaps  it  is  not  necessary  to  go  fur-

 ther;  and  the  provision  which  is  be-
 ing  introduced  is  quite  sufficient  to
 meet  every  situation,  so  far  as  the
 difficulties  are  concerned.

 Many  hon.  Members  welcomed
 the  amendment  for  raising  the  amount
 from  Rs.  25,000/-  to  Rs,  50,000/-,  in
 Section  293.  Some  of  the  hon.  Mem-

 bers,  however,  criticized  it  and  ask-
 ed  why  was  it  necessary.  Even  Dr.
 Seyid  Muhammad  asked  wnere  was
 the  urgency.  I  am  leaving  aside  those
 who  want  to  act  contrary  to  law
 and  sometimes  get  away  with  it.
 That  happens  with  the  Indian  Penal
 Code  also.  All  kinds  of  offences  are
 there;  but  at  the  same  time  we  know
 cases  in  which  people  commit  all
 kinds  of  offences  ang  get  away  with
 them.  Society  can  only  try  to  pre-
 vent,  or  at  least  as  far  as_  possible
 to  prevent,  them  from  getting  away.
 But  that  does  not  mean  that  if  there
 is  qa  provision  which,  if  worked  pro-
 perly  will  do  good,  it  should  not  be
 introduced  because  some  people  do

 something  wrong  under  that  provi-
 sion.  Therefore,  the  question  is  whe-
 ther  it  is  correct  to  give  the  power  or

 right  to  a  company  to  make  a  dona-
 tion.  And  Section  293(e)  is  meant  for
 two  purposes—not  only  for  charitable

 purposes,  but  also  for  the  welfare  of

 employees.  For  these  two  objectives,
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 the  amount  is  sought  to  be  raised
 from  Rs.  25,000/-  to  Rs.  50,000/-.  The
 concept  of  charity  is  well  known.
 After  all,  companies  are  making
 money.  They  are  carrying  on  busi-
 ness.  Normally  they  are  big  people,
 at  least  in  comparison  with  the  poor
 people.  They  are  the  well-to-do  secfion
 of  the  society.  No  person  who  is-be-
 low  the  poverty  line  will  have  a  share
 in  a  company.  If  these  people  will  get
 an  opportunity,  under  this  provision,
 to  help  poor  people,  through  charity;
 or  even  to  spend  money  for  the  wel-
 fare  of  the  employees  otherwise,
 what  is  the  harm?  Earlier  the  limit
 was  Rs.  25,000/-;  now  it  is  being  al-
 lowed  upto  Rs,  50,000/-.  I  thought
 that  it  would  be  a  step  which  would
 be  welcomed  by  each  and  every  in-
 dividual  hon.  Member,  rather  than
 be  criticized.  But,  then,  in  a  parlia-
 mentary  democracy  of  this  kika,  what
 would  the  Opposition  do  if  the  ruling
 party  brings  in  only  good  and  proper
 measures?  After  all,  they  should
 have  some  role.  They  should  criti-
 cize;  and  they  should  use  their  inge-
 nuity  to  criticize  even  the  goog  mea-
 sures  etc.  So,  we  can  quite  appre-
 ciate  it.

 A  point  was  made  that  even  com-
 panies  which  are  not  really  compa-
 nies,  viz.  not  limited  companies,  also
 sometimes  advertise  and  take  depo-
 sits.  So  far  as  this  subject  is  con-
 cerned,  I  quite  appreciate  the  senti-
 ment  behind  that  criticism;  but  that
 would  not  be  a  matter  which  would
 be  relevant  to  Companies  Act,  be-
 cause  obviously  the  Companies  Act  is
 there  for  the  purpose  of  regulating
 the  conduct  of  limited  companies
 which  are  registered  under  the  Indian
 Companies  Act—-not  firms,  indivi-
 uuals  and  so  on.  That  may  be  a
 matter  of  debate  ie,  whether  it
 should  be  open  for  gn  individual  or
 a  firm  to  invite  loans  or  deposits  of
 a  centain  kind  or  to  advertise  for  that
 purpose.  But  that  matter  can  be  left
 to  be  dealt  with  in  other  forums  for
 discussion,  rather  than  during  a  dis-
 cussion  on  the  amendment  of  Com-
 panies  Act.
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 {Shri  Shanti  Bhushan]

 Shri  Kanwar  Lal  Gupta  supported
 the  Bill,  ang  I  am  grateful  to  him  for
 that.  He  also  said  that  it  is  a  half-
 hearted  measure  etc.  Well,  he  tried
 to  look  fair,  that  he  was  not  comp-
 letely  satisfied  with  it.  Because  he
 is  a  member  of  the  ruling  party,
 therefore,  he  found  some  occasion  to
 add  some  qualifications  to  show  how
 fair  and  objective  he  is.

 Then  he  asked:  why  is  provision
 being  made  for  total  exemption?  He
 probably  mixed  up  between  holding
 an  annual  general  meeting  and  mak-
 ing  deposits.  He  probably  thought
 that  section  58A  was  also  designed  for
 the  purpose  of  compelling  a  com-
 pany  to  hold  the  annual  _  general
 meeting  within  58  days.  This  is  not
 meant  for  that  purpose.  It  is  in  re-
 gard  to  making  deposits  in  the  com-
 panies  and  so  on.  Therefore,  that
 question  does  not  arise.

 Then  he  said  some  companies  deli-
 berately  mismanage  the  affairs  and
 make  them  sick,  take  out  all  the
 money  their  own  investment  and  also
 the  investment  from  the  financial  ins-
 titutions  and  so  on  and  asked:  what
 is  the  remedy,  why  some  remedy  was
 not  provided  by  this  amendment.  I
 think  that  the  existing  remedies  are
 known.  Under  section  408  Govern-
 ment  can  appoint  their  own  directors,
 if  there  is  a  cor-plaint  of  mismanage-
 ment,  public  interest  being  affec-
 ted  etc.  Shri  Ravi  referred  to  this
 fact  of  Government  directors.  He
 has  been  very  charitable  to  me.  I
 am  very  grateful  to  him  for  that,  be-
 cause  in  his  speech  all  the  time  he
 said  “my  party  has  been  mismanag-
 ing  things  doing  dishonourable
 things”  this,  that  ang  the  other,  and
 he  expects,  and  very  rightly  expects,
 this  Government  to  right  every
 wrong  that  has  been  done  by  the
 party  then  in  power.  We  do  not  in-
 teng  to  disappoint  him.  We  do  expect
 to  set  right  every  wrong  which
 might  have  been  done  earlier
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 Then  it  was  asked  what  about  poli-
 tical  donations  and  so  on?  The  hon.
 Member,  Dr.  Ramji  Singh,  who  is  es-
 pecially  kind  to  me  always,  I  was  ex-
 pecting  that  he  would  give  me  an-
 other  bouquet  today,  abstained  from
 doing  that.  He  has  given  notice  of
 an  amendment  for  banning  company
 donations.  Probably  he  has  reag  only
 section  293,  and  not  293A,  under
 which  that  ban  is  already  there.

 Of  course,  one  hon.  Member  said
 that  the  ban  is  unnecessary  and  it
 should  be  done  away  with.  Shri
 Bedabrata  Barua  is  a  member  of  the
 Committee.  All  kinds  of  suggestions
 which  may  come  from  any  section  of
 the  House,  or  any  section  of  the  pub-
 lic,  can  be  examined  by  the  Commit-
 tee.  All  those  things  can  be  consid-
 ered.  But  this  ban  on  company  donoa-
 tions  is  still  there  under  section  293A.
 Therefore,  the  question  of  considering
 that  amendment  does  not  arise.

 It  was  stated  by  Shri  Bedabrata
 Barua  that  there  is  too  much  of  a
 discretion  contemplated  by  this  pro-
 posed  amendment  to  section  58A,  by
 sub-section  (8)  which  is  sought  to  be
 introduced.  May  I  invite  his  attention
 to  sub-section  (7)  which  is  alreadv
 there?  Is  the  discretion  proposed
 larger  than  the  discretion  which  is
 already  there?

 Then  a  question  is  askeu:  it  total
 discretion  was  already  there  in  sub-
 section  (7),  where  was  the  need  to
 bring  in  this  sub-section  (8)?  4  will
 immediately  explain  it.  Even  though
 a  very  wide  discretion  has  been  giver
 by  sub-section  (7),  the  purpose  is  a
 limited  one,  namely,  to  identify  parti-
 cular  companies,  on  account  of  the
 kind  of  business,  or  the  kind  of  com-
 position,  or  the  kind  of  companies  so
 that  the  provisions  of  that  section  can
 be  made  inapplicable  to  that  company.
 So,  the  purpose  of  that  section,  even
 though  it  confers  a  wide  discretion  is
 a  particular  purpose.  The  purpose  is
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 not  that  even  though  a  company  v  ould
 be  a  proper  company  to  be  governed
 by  section  58A,  yet  there  should  be  the
 power  to  exempt  it,  either  totally  or
 partially,  or  for  a  certain  ~eriod,  f-om
 a  particular  requirement  or  the  other
 and  so  on,  or  merely  extend  the  time.
 So,  the  purpose  of  sub-section  (8)  is
 entirely  different  from  the  purpose  be-
 hind  sub-section  (7).  Sub-section  (7)
 does  not  give  power  to  the  Goverrn-
 ment  to  impose  conditions.  If  you
 have  to  come  to  the  conclusion  that
 the  company  is  not  to  be  goverend  by
 section  58A,  then  you  pass  an  order
 under  sub-section  (7).  But  ‘f  you  came
 to  the  conclusion  “all  right,  there  is
 a  case  of  exemption,  you  shall  do  tris,
 within  so  much  time  you  shall  pay
 so  much”,  it  can  be  done  only  under
 sub-section  (8)  and  not  under  sub-
 section  (7).

 A  criticism  was  levelled  by  Shri
 Barua  that  giving  this  power  to  the
 Government  would  be  unconstitutional
 because  it  will  be  arrogating  the  func-
 tions  of  the  Supreme  Court.  On  what
 concept  of  law  or  legal  principle  this
 would  amount  to  arrogating  the  func-
 tions  of  the  Supreme  Court  |  have  not
 been  able  to  understand  and  hence  I
 must  frankly  confess  that  I  am  unable
 to  reply.

 SHRI  VAYALAR  RAVI:  What  he
 meant  was  that  it  is  for  the  court  to
 punish  and  that  Government  is  taking
 away  that  right.

 SHR!  SHANTI  BHUSHAN:  This  is
 a  case  of  criminal  legislation.  There
 are  certain  circumstances  in  which
 there  is  no  guilty  mind  or  mens  rea
 on  the  part  of  a  person  which  is  re-

 prehensive  or  must  be  deprecated  be-
 cause  difficulties  have  really  been  res-

 ponsible  for  it.  So  far  as  this  orovi-
 sion  is  concerned,  that  power  is  not
 with  the  Supreme  Court  to  identify
 these  cases.  If  it  had  been  said  that
 it  should  be  done  whether  the  reason
 is  good  or  bad,  the  position  would  have

 been  different.  Granting  of  exemption
 for  a  certain  period  for  certain  r  asons

 is  not  a  power  which  the  courts  can
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 exercise  in  a  criminal  case.  It  cannot
 say  that  exemption  is  given  for  :uch
 and  such  a  period  on  these  conditions
 so  as  to-look  after  the  interests  of  the
 depositors.  These  are  not  things  wbich
 can  be  done  by  the  court  at  all.

 I  am  grateful  to  Mr.  Nathwani  for
 giving  general  support  to  the  Bill.  He
 also  said  that  there  was  overlapping
 between  sub-sections  7  and  8,  but  the
 point  which  I  have  just  made.  T_  be-
 lieve,  would  satisfy  him.

 He  further  said  that  hardship
 should  have  been  specified  as  riot,
 strike  etc.  As  I  said  earlier,  it  is  not
 possible  to  identify  all  kinds  of  sit-
 uations  because  if  one  makes  an  at-
 tempt  to  identify  the  various  kinds
 of  situations  in  this  complex  world
 and  the  companies.  functioning  in
 a  complex  area,  one  would  fail,  the
 attempt  would  not  succeed  at  all.

 Then,  he  had  another  criticism,
 against  the  use  of  the  words  “in  the
 opinion  of.”

 SHRI  NARENDRA  P.  NATHWANI:
 The  wording  in  the  Bill  is  “if  it  consi-
 ders  it  necessary”.  That  means  the
 opinion  or  the  satisfaction  of  the
 Government.  A  subjective  element
 is  introduced.  Instead  of  that,  an
 objective  test  should  be  introduced,
 and  the  wording  may  be  “in  order  to
 avoid  hardship”.

 SHRI  SHANTI  BHUSHAN:  I  fully
 appreciate  the  spirit  behind  what  he
 has  said,  but  may  I  appeal  to  the  vast
 experience  of  Mr.  Nathwani  as  a
 Judge  and  say  if  you  make  it  object-
 ive  and  not  subjective,  then  litigation
 can  start  and  go  on  for  ten  years  that
 it  has  been  exercised  for  extraneous
 considerations  or  ig  mala  fide?  If  the
 other  language  is  used,  then  the  court
 must  judge  in  each  case,  with  the  res-
 ult  that  these  matters  will  hang  fire
 for  years  and  years,  with  the  result
 that  everything  gets  frustrated.  The

 only  objection  can  be  that  the  Govern-
 ment  might  try  to  abuse  or  misuse  the
 power.  So  long  as  that  is  obviated
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 and  the  court  can  intervene  to  find
 out  if  the  power  has  been  misused  for
 extraneous  reasons,  it  is  good  enough.
 It  is  not  a  case  where  the  court  can
 be  said  to  be  better  equipped  than
 the  Government,  when  both  are  func-
 tioning  honestly  and  for  proper  con-
 siderations.  There  can  be  only  two
 reasons  for  giving  the  power  to  the
 court  rather  than  to  the  Government,
 namely  that  it  is  better  equipped  or
 distrust.  Distrust  is  avoided  because
 the  court  can  always  be  brought  in.

 SHRI  NARENDRA  P.  NATHWANI:
 If  it  is  a  subjective  test,  the  court  can-

 not  go  into  the  question  of  the  suffi-
 ciency  or  otherwise  of  the  material  on
 which  such  satisfaction  or  opinion  is
 arrived  at.

 Secondly,  when  you  put  these

 words,  it  creates  a  psychological  at-

 mosphere.  When  any  person  looks  at

 it,  reads  it,  instead  of  focussing  the  at-

 tention  on  the  genuineness  or  other-

 wise  of  the  ground,  he  has  to  depend
 on  “if  you  consider  it  necessary”.  Ul-

 timately,  it  is  your  discretion.  That
 is  why  I  thought  it  would  be  better
 to  have  this  phraseology.

 SHRI  SHANTI  BHUSHAN:  So  far
 as  the  points  made  by  the  hon,  Mem-

 ber,  Shri  Jagannath  Rao  are  concern-
 ed  they  have  already  been  covered.

 I  am  grateful  to  Mr.  Viswanathan

 of  the  Anna  DMK  party  who  gave  me

 the  most  unconditional  support  50

 far  as  this  Bill  is  concerned,  even

 more  than  what  the  hon.  Members  of

 my  party  have  given.  I  am  specially
 thankful  to  him  and  I  am  grateful  to

 him  for  that.

 Lastly,  coming  to  the  irrcspressible
 Shri  Vayalar  Ravi,  his  main  objection
 was  that  this  Bill  does  not  look  so
 innocent  as  it  is  made  out  to  be.  I

 do  not  know  whether  he  referred  to

 the  Bill  or  to  the  mover  of  the  Bill.

 However,  he  has  given  some  interest-

 ing  and  very  useful  statistics  that  the

 DECEMBER  18,  977  (Amdt.)  Bill  376

 banking  system  has,  at  present  Rs.
 17,000  crores  and  the  companies  are
 also  having  deposits  to  the  tune  of
 several  hundred  crores.  The  object  of
 Section  58A  is  not  frustrated.  It  is
 only  a  sort  of  device  to  really  en-
 force  Section  58A.  Therefore,  he  need
 not  have  any  apprehension  so  far  as
 that  is  concerned.

 As  is  usual  with  him,  whether
 something  is  within  the  framework
 of  the  matter  which  is  engaging  the
 consideration  of  the  House,  because
 his  vision  is  so  wide  and  his  scope  is
 so  broad  that  he  can  oversee  every-
 thing  and  he  cannot  forget  his  obses-
 sion,  he  referred  to  Kapadias  and  the
 National  Rayon.  He  brought  them
 even  in  this  debate.  Except  saying
 generally  which  I  have  already  said,
 I  do  not  propose  to  disappoint  him
 so  far  as  his  general  desire  is  con-
 cerned  that  we  should  under  all  the
 mischief  and  evil  for  which  he  might
 be  at  least  nationally  responsible.  I
 would  not  like  to  digress  much  __jnto
 the  National  Rayon,  etc,  As  he  knows,
 the  Government  directors  have  al-
 ready  been  appointed.  He  was  very
 sorry  that  Government  directors  ap-
 pointed  earlier  had  been  removed.  He
 thought  that  there  was  no  justification
 for  removing  Government  directors
 earlier.  IT  take  it  that  he  wanted  to
 Pay  me  a  compliment  that  Govern-
 ment  directors  have  been  appointed.
 I  thank  him  for  that;  I  am  grateful
 to  him  for  that.

 Then,  he  said  that  the  Janata  Party
 has  taken  some  black  money  from
 somewhere.  Of  course,  he  knows,  all
 these  colours  and  recognises  black,
 white,  grey,  red,  pink,  green  and  so

 on,  all  kinds  of  money.  But  I  must

 frankly  admit  that  I  am  almost  colour
 blind  as  to  where  and  how  the  black

 money  etc.  is  taken.  So,  I  will  not  be
 able  to  contribute  to  this  part  of  the
 debate.

 With  these  words,  I  again  express
 my  gratefulness  to  the  hon.  Members
 and  I  request  them  to  support  the  Bill
 and  adopt  it.
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 MR  CHAIRMAN:  The  question  is:

 “That  the  Bill  further  to  amend
 the  Companies  Act,  1956,  be  taken  -
 into  consideration”

 The  motion  was  adopted.

 VW  hrs.

 MR:  CHAIRMAN:  We  shall  now
 take  up  clause-by-clause  considera-
 tion  of  the  Bill

 There  is  no  amendment  given
 notice  of  to  Clause  2.

 I  shall  put  it  to  the  vote  of  the
 House.

 The  question  is:

 “That  Clause  2  stand  part  of  the
 Bill.”

 The  motion  was  adopted.

 Clause  2  was  added  to  the  Bill.

 Clause  3—(Amendment  of
 section  58A)

 SHRI  R.  VENKATARAMAN;  I  beg
 to  move:

 Page  1,  line  6,—

 after  “time”  insert—-

 “till  lst  April,  1978”  (4)

 Page  1,  lines  7  and  8,—

 omit  “or  exempt  any  company  07
 class  of  companies  from,”  (5)

 Page  l,  line  8,—
 omit  “or  any  of”  (6)

 Page  l,  lines  8  to  20,—
 omit  “either  generally  or  for  any

 specified  period  subject  to  such  con-
 ditions  as  may  be  specified  in  the
 order”  (7)

 SHRI  NARENDRA  P.  NATHWANI:
 I  want  to  speak  on  a  particular  aspect
 of  my  amendment.  Therefore,  I  am

 moving  that—though  I  know  that  my
 suggestion  has  no  chance  of  being
 accepted.
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 I  beg  to  move:  ‘

 Page  ,  lines  2  and  3,—

 for  “if  it  considers  it  necessary
 for  avoiding  any  hardship”

 substitute  “in  order  to  avoid  any
 undue  hardship”  (10)

 SHRI  R.  VENKATARAMAN:  I
 have  heard  with  very  great  attention
 and  respect  the  explanation  given  by
 the  hon.  Law  Minister.  He  has  said
 that  this  law  is  not  capable  of  en-
 forcement.  I  was  really  shocked.  He
 gave  an  instance  which,  to  me,  ap-
 pears  something  like  ‘from  sublime
 to  the  ridicule’.  He  said,  ‘If  I  make
 a  law  today  that  every  one  of  you
 must  pay  Rs.  |  lakh  to  the  Andhra
 Pradesh  Cyclone  Relief  Fund  and  if
 IT  am  not  able  to  enforce  it,  then  the
 law  will  be  absurd;  [I  do  not  think
 that  any  sane  man  reading  —  section
 58A  will  come  to  the  conclusion  that  it
 is  such  an  absurd  proposition  as  pass-
 ing  a  law  saying  that  every  one  must
 pay  Rs.  |  lakh  to  Andhra  Pradesh
 Cyclone  Relief  Fund  T  want
 to  make  this  clear.  He  is  a

 good  lawyer,  a  very  clever  lawyer;
 we  have  read  his  arguments;  and  we
 have  now  heard  him  with  great  atten-
 tion.  J  was  reminded  of  a  Shakes-
 pearian  passage:

 “In  law  what  plea
 so  tainted  and  corrupt
 but  being  seasoned  by  a  sober  brow
 obscures  the  show  of  evil.”

 That  applies  to  him  very  well.  The
 point  is  this,  Parliament,  in  its
 wisdom,  wanted  to  regulate  taking  of
 deposits  by  companies.  That  was  for
 the  purpose  of  protecting  the  small
 investors  who  have  been  drawn  into
 depositing  money  into  companies
 which  are  not  able  to  honour  and  pay
 them  back.  I  can  understand  the  Go-
 vernment  saying  ‘all  right,  we  will
 give  them  some  more  time  for  the
 purpose  of  repaying”.  But  if  the  Go-
 vernment  wants  to  take  the  power  to
 exempt  totally  from  all  or  any  of  the
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 provisions  of  section  58A,  it  is  an  un-
 thinkable  proposition.  It  may  hap-
 pen,  according  to  this  amendment,
 that  some  of  the  members  who  have
 deposited  money  with  some  com-
 panies  will  never  see  the  colour  of
 the  coin.  Government  may  totally
 exempt  them  from  _  section  58A,  or
 gZive  such  exemption  from  time  to
 time  for  such  a  long  time  that  the
 depositors  would  be  dead  and  even
 their  progeny  will  not  be  able  tc
 see  that  money.  So,  there  should  be
 a  time  limit.  That  jis  all  what  I  say.

 ‘

 It  is  true  that  the  companies  have
 some  problems.  Some  of  the  com-
 panies  have  accepted  deposits  when
 there  was  no  regulation,  and  those
 companies  should  be  given  time  to
 repay.  We  have  no  objection  to  giv-
 ing  time.  If  you  say  time  up  to  Ist
 April  978  is  not  enough  for  the  com-
 panies  to  repay  deposits,  I  would
 even  suggest  that  you  take  away  that
 time  limit,  but  let  the  Government
 take  the  power  to  extend  the  time.
 But  there  should  be  a  time  limit  to
 enforce  all  the  provisions  of  section
 58.  The  depositors  have  put  their
 money  into  the  companies,  and  they
 must  get  it  back.  If  the  Government
 takes  a  blanket  power  to  exempt
 companies  from  the  operation  of  sec-
 tion  58A  and  there  js  no  time  limit
 within  which  they  should  repay,  what
 happens  to  the  poor  depositors  who
 have  deposited  their  money  in  good
 faith?  Are  they  not  entitled  to  some
 sympathy?  Who  is  entitled  to  sym-
 pathy—the  erring  company  or  the
 poor  depositors?  I  leave  it  to  the
 House  to  decide  it.

 T  am  glad  the  Finance  Minister  is
 present  here.  I  have  written  Jetters
 to  him,  complaining  of  q  number  of
 instances  in  which  the  depositors  have
 not  got  back  their  money  from  the
 company.  The  Finance  Minister  was
 good  enough  to  tell  me  that  he  has
 forwarded  jit  to  the  Company  Law
 Administration.  But  what  we  get  from
 the  Company  Law  Administration  is
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 not  extension  of  time  for  applying  the
 provisions,  but  total  power  to  exempt
 them  from  the  operation  of  section
 58A.  I  would  say  that  the  provisions
 of  section  58A  should  be  enforced,  the
 money  of  the  depositors  should  be
 returned  to  them,  but  some  time  may
 be  given  to  the  companies.  I  have  no
 objection  to  that.  But  to  say  that
 blanket  power  should  be  assumed  by
 the  Government  to  extend  the  time,
 as  they  fee]  just  in  each  case,  is  to
 deprive  the  poor  depositor,  for  whose
 benefit  section  58A  was  introduced,
 so  that  the  depositors  may  get  back
 their  nioney.  That  is  why  I  have
 moved  this  amendment.

 SHRI  VAYALAR  RAVI:  In  reply
 to  the  suggestion  of  Shri  Venkatara-
 man,  the  hon.  Minister  made  a  funny
 statement.  The  question  js  who  will
 decide  as  to  who  is  at  fault?  Suppose
 some  people  have  deposited  some
 money  in  a  company  and  there  is
 mismanagement  in  that  company.  Who
 will  decide  it?  In  this  case,  the  Go-
 vernment  have  taken  the  right  to  de-
 cide  who  is  at  fault.  This  provision
 gives  discretion  to  the  Government
 to  show  favouritism.  That  is  why  we
 object  to  it.  We  are  insisting  that
 there  should  be  a  time  limit.  It
 should  not  be  unlimited.

 It  is  true  that  in  order  to  protect
 the  jnterests  of  the  depositors  you  can
 appoint  Government  directors.  But
 even  after  appointing  Government
 directors,  you  are  losing  control  be-
 cause  the  same  pattern  of  functioning
 is  there,  as  the  same  provisions  of  the

 Companies  Act  continues.

 It  is  true  that  I  have  admitted  some
 mistakes  of  the  previous  Govern
 ment.  That  does  not  mean  that  all
 that  we  have  done  is  wrong.  Like
 every  human  being  in  the  world,  the

 Congressmen  in  power  might  have
 made  some  mistakes.  I  only  appeal
 that  better  wisdom  must  prevail  upon
 the  hon.  Law  Minister  to  accept  the
 amendments  to  protect  the  interests
 of  the  depositors,  rather  ‘han  the
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 interest  of  a  few  companies  and  their
 managing  directors.  That  is  all  I  have
 to  say.

 SHRI  NARENDRA  P.  NATHWANI:
 Sir,  I  am  trying  to  draw  the  atten-
 tion  of  the  hon.  Minister  to  the
 words  ‘any  hardship’  in  the  sentence,
 ie,  “if  the  Government  considers  it
 necessary  for  avoiding  any  hardship’.
 The  words  ‘any  hardship’  would  have
 as  wide  a  meaning  as  possible.  In
 the  absence  of  any  limitation  on
 qualification®  it  would  mean  every
 kind  of  hardship.  I  am  appealing  to
 the  hon.  Minister  to  accept  instead
 the  words,  “any  genuine”  or  ‘any
 undue  hardship”.  This  will  make
 the  position  clear.  I  know  the  inten-
 tion.  The  intention  is  not  to  treat
 every  kind  of  hardship.  Whenever  a
 person  has  to  part  with  money  or  he
 is  discharging  a  debt,  he  feels  some
 kind  of  hardship.  Therefore,  I  am
 suggesting  that  the  word  ‘genuine’  or
 ‘undue’  may  be  inserted  before  the
 word  ‘hardship’  so  that  such  protec-
 tion  may  be  there.

 SHRI  SHANTI  BHUSHAN:  I  need
 not  make  a  speech.  J  will  deal  with
 the  points  raised  very  briefly.  As  an
 illustration  I  gave  the  instance  of
 Rs.  l  Jakh  as  donation  by  each  per-
 son  to  Andhra  Cyclone  relief.  It  is
 Not  my  intention  that  that  kind  of
 situation  has  to  be  equated  with  the
 provision  contained  jin  Sec.  58A.
 That  was  an  illustration  and  an  ex-
 treme  example  only.  To  jllustrate  an
 argument  this  is  what  we  sometimes

 do,  namely,  take  some  extreme  exam-
 ple,  to  bring  home  the  argument.
 Then  qa  question  was  asked  as  to  what
 will  happen  to  the  depositors.  So
 far  as  they  are  concerned,  I  have
 said  this  earlier,  their  right  against
 the  company  are  left  completely  in
 tact.  They  have  all  the  remedies  for

 recovering  the  amount,  including
 atatutory  notice  and  filing  winding-up
 petition.  Therefore,  their  rights  are

 very  much  in  tact.  They  can  report
 to  all  those  method  permissible  under
 the  law.  So  far  as  Mr.  Vayalar
 Ravi’s  point  is  concerned,  he  had

 2085—-LS—ll
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 something  to  say  and  he  obviously
 has  tried  to  say  something  and  I  have
 also  replied  to.

 My  hon.  friend  Mr.  Nathwani  has
 great  experience  and  he  knows  that
 no  order  could  be  made  on  a  non-
 genuine  hardship  and  it  would  not:  be
 accepted  by  the  court.  That  ig  all
 that  I  have  got  to  say.

 MR.  CHAIRMAN:  I  will  now  put
 amendments  Nos.  4,  5,  6,  and  7  to  the
 vote  of  the  House.

 Amendments  nos.  4,  5,  6  and  7  were
 put  and  negatived,

 MR.  CHAIRMAN:
 No,  0  Mr.  Nathwani.

 Amendment

 SHRI  NARENDRA  P.  NATHWANI:
 I  want  to  withdraw  it.  I  seek  leave
 to  withdraw  it.

 MR.  CHAIRMAN:  Has  the  hon.
 Member  leave  of  the  House  to  with-
 draw  his  amendment.

 Amendment  no.  0  was,  by  leave,
 withdrawn.

 MR.  CHAIRMAN;  Now  the  ques-
 tlon  75:

 “That  Clause  3  stand  part  of  the
 Bill.”

 The  motion  was  adopted.

 Clause  3  was  added  to  the  Bill.

 Clause  4  was  added  to  the  Bill.

 Clause  5—(Amendment  of  Section
 220)

 MR.  CHAIRMAN:  I  now  come  to
 clause  5.  There  are  two  amendments
 to  this  clause.  Are  you  moving?

 SHRI  R.  VENKATARAMAN:  I
 move:

 Page  2,  line  33—

 ajter  ‘Registrar’  insert—

 “and  be  sent  to  every  person
 entitled  to  receive  under  sec-
 tion  29  of  this  Act”  (8)
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 SHRI  VAYALAR  RAVI:  I  move:

 Page  2,  line  3,—

 after  “Registrar”  insert—

 “and  be  sent  to  all  persons  ¢n-
 titled  under  section  29  of  this
 Act.”  (9)

 SHRI  R.  VENKATARAMAN:  Mr.
 Chairman.  I  will  say  only  a_  few
 words.  Of  all  the  arguments  which
 the  hon.  Law  Minister  has  advanced.
 his  case  is  very  weak  when  he  comes
 to  Clause  5.  He  himself  conceded  that
 the  shareholders  have  a  right  ta  have
 copies  of  the  balance  sheet  and  the
 profit  and  loss  account.  He  said  they
 can  go  and  inspect  them  in  the  Regis-
 trar’s  Office.  There,  my  simple  ques-
 tion  is  this.  Should  the  sharcholders.
 as  part  of  the  company,  who  have
 contributed  to  the  capital  be  put  in
 a  position  of  an  outsider  to  go  te
 the  Registrar’s  Office  and  inspect  the
 documents?  Is  he  not  entitled  under
 Sec.  29  of  the  Companies  Act  to  re-
 ceive  a  copy  of  these  documents  be-
 fore  the  annual  general  meeting?

 Then,  the  Law  Minister  said  that
 Clause  2  of  Sec.  219  will  apply  to  Sec.
 220  also.  On  that  point  his  interpre-
 tation  is  that  even  when  under  86०
 220,  where  an  annual  general  meetiny
 is  not  held,  there  is  an  obligation  cust
 on  the  company  to  circulate  the  bal-
 ance  sheet  and  the  profit  and  —  Inss
 account  to  the  members  of  the  com-
 pany.  Then,  he  said  that  he  had  not
 been  called  upon  to  give  a  legal  opi-
 nion  on  this  matter,  It  is  a  very  sim-
 Ple  one.  A  shareholder  of  a  com-
 pany  is  entitled  to  reccive  the  balance
 sheet.  When  an  annual  general  meet-
 ing  is  not  held,  you  compel  him  to
 file  the  documents  with  the  Registrar How  does  it  affect  the  Government  if
 the  company  is  told  or  forced  to  do
 that?  After  all,  it  is  being  sent  to
 the  persons  entitled  under  Sec.  219.
 You  throw  in  the  post  boxes  the
 documents  for  being  given  to  all  the
 members  as  well  as  those  entitled  to
 receive  them  under  Sec.  219,  namely,
 the  debentures  trustees  and  creditors. Are:  they  not  entitled  to  get  them?
 Why  should  the  Law  Minister  stick
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 lo  it?  It  is  not  a  matter  of  prestige;
 there  is  no  a  question  of  serious  im-~
 plication  in  it.  After  all,  you  are  go-
 ing  to  extend  the  same  facility  which
 already  exists  in  29  under  the  new
 clause  which  you  have  brought  for-
 ward.  I  also  support  it  by  saying  that
 you  give  them  to  the  shareholders  of
 the  company  also.  I  think  that  this
 is  a  very  reasonable  amendment  and
 {  am  surprised  with  all  the  reason- ableness  which  the  Law  Minister  has
 put  forth  in  his  very  able  arguments
 he  is  unable  to  find  his  way  to  accept
 this.  4  would  only  appeal  to  him  to
 accept  my  amendment.

 SHRI  SHANTI  BHUSHAN:  I  would
 like  to  draw  the  attention  of  the  hon.
 Members  to  sub-section  (2)  of  Sec.
 219.  The  language  is  very  clear.  It
 somebody  rises  a  difficulty,  I  think,
 the  court  will  meet  with  that  difficulty
 because  the  language  is  very  clear.

 “Any  member  or  hoider  of  the
 debenture  of  the  company,  whether
 he  is  entitled  or  not  to  get  the  copies
 of  balance  sheet.  shall  on  demand,  be
 entitled  to  be  furnished  without
 any  charge  ” er  ae

 Therefore,  this  is  un-conditional  and
 I  should  take  it  prime  facie  this  itself
 creates  the  right.  If  it  does,  it  wouid
 be  wrong  to  duplicate  the  provision
 when  it  is  not  required.

 SHRI  R.  VENKATARAMAN:  |  Sir,
 I  just  want  one  clarification.  2i9  re-
 lates  to  the  situation  in  which  the
 company  holds  a  general  meeting  and
 the  Section  says  that  before  holding
 a  general  meeting—twenty-one  days
 before  holding  the  general  meeting—
 you  should  circulate  to  the  members
 the  documents  mentioned  therein.  If
 such  a  document  is  not  circulated  and
 general  meeting  is  held  then  Section
 29  (2)  says  you  have  the  right  to
 receive.  Now,  read  the  Section  as  a
 whole.  It  will  relate  only  to  cases
 where  general  meeting  is  held  and  not,
 perhaps,  to  cases  where  gq  general
 meeting  is  not  held.
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 SHRI  SHANTI  BHUSHAN:  50  far
 as  sub-section  (l)  is  concerned  it
 applies  to  cases  where  general  meet-
 ing  is  held  and  so  far  sub-section  (2)
 is  concerned  it  gives  general  right
 to  a  member  to  demand  the  docu-
 ments  and  thev  have  to  be  supplied.

 MR.  CHAIRMAN:  I  shail  now  put
 amendments  No.  8  and  9  to  the  vote
 of  the  House.

 Amendments  nos.  8  and  9  were  put  and
 negatived,

 MR.  CHAIRMAN:  The  question  is:

 “That  Clause  5  stand  part  of  the
 Bill.”

 The  motion  was  udeapred,

 Clause  5  was  added  to  the  Bill.

 MR.  CHAIRMAN:  There  is  —  one
 amendment  No,  2  on  Cluurc  6  by  Dr.
 Ramji  Singh.  He  is  not  moving.  The
 question  is:

 “That  Clause  6  stand  part  of  the

 Bill.”

 The  motion  was  adoptei,

 Clause  6  wus  added  to  the  Rill.

 MR.  CHAIRMAN:  There  is  one  am-
 endment  by  Mr.  Kapoor  on  clause  7.

 He  is  not  moving.  The  question  is:

 “Phat  Clausc  7  stand  part  of  the
 Bill.”

 The  motion  was  udupted,

 Clause  7  was  added  to  ine  Bill.

 No.  of  Name  of  Demand
 Demand

 T  2
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 Clauses  8  and  9  were  added  to  the  Billi.

 Clause  1,  the  Enasting  Formula  and
 the  Title  were  added  to  the  Bill.

 SHRI  SHANTI  BHUSHAN:  Sir,  I
 4  move:

 “That  the  Bill  be  >assed.”

 MR.  CHAIRMAN:  The  question  is:

 “That  the  Bill  be  passed.”

 The  motion  was  adopted,
 —_—_—

 17,22  hrs.

 SUPPLEMENTARY  DEMANDS  FOR
 GRANTS—  (GENERAL)  1977-78

 MR.  CHAIRMAN:  Now,  we  take  up
 discussion  and  voting  on  the  Supple-
 mentary  Demands  for  Grants  in  res-

 pect  of  the  Budget  (General),  for
 1977-78,

 Motion  moved:

 “That  the  respective  Supplermen-
 tary  sums  not  exceeding  the  amounts
 on  Revenue  Account  and  Capital
 Account  shown  in  the  third  column
 of  the  Order  paper  be  granted  to  the
 President  out  of  the  Consolidated
 Fund  of  India  to  defray  the  charges
 that  will  come  in  course  of  payment
 during  the  year  er  ling  the  3lst  day
 of  March,  978  de  respect  of  the
 following  demands  ontered  in  the
 second  column  thereof—

 Demands  Nos.  2,  5,  7,  12,  16,  32,
 34,  40,  49,  53,  56,  63,  G4.  82:  84:
 86,  89,  00  and  105.”

 Amount  of  Demand  for  Grant
 submitted  to  the  vote  of  the  House

 a o

 MINISTRY  OF  AGRICULTURE  AND  IRRIGATION

 2  Agriculture
 5  Forest

 Re  ne  wl  me

 Revenue  Capital
 Rs.  Rs.

 L0,00,00,000  ave
 ‘1,00,000.
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 2

 6

 32

 40

 49

 705

 Department  of  Rural  Development

 MINISTRY  OF  CHEMICALS  AND  FERTILIZERS

 Chemicals  and  Fertilizers  Industries

 MINISTRY  OF  COMMERCE

 Foreign  Trade  and  Export  Production

 MINISTRY  OF  ENERGY
 Power  Development

 MINISTRY  OF  EXTERNAL  AFFAIRS

 Ministry  of  External  Affairs  न

 MINISTRY  OF  FINANCE
 Transfers  to  State  and  Union  Territory  Governments

 MINISTRY  OF  HEALTH  AND  FAMILY  WELFARE
 Medical  and  Public  Health

 MINISTRY  OF  HOME  AFFAIRS

 Department  of  Personnel  and  Administrative  Reforms

 Other  expenditure  of  the  Ministry  of  Home  Affairs

 MINISTRY  OF  INDUSTRY

 Industries  .

 Village  and  Small  Industries.

 MINISTRY  OF  SHIPPING  AND  TRANSPORT
 Ports,  Lighthouses  and  Shipping  '  न  -  डे  .

 MINISTRY  OF  STEEL  AND  MINES

 Department  of  Steel  न  न  न  हा  .

 Mines  and  Minerals  5  .  ७

 MINISTRY  OF  SUPPLY  AND  REHABILITATION

 Department  of  Rehabilitation

 DEPARTMENT  OF  ATOMIC  ENERGY
 Atomic  Energy  Research,  Development  and  Industrial

 Projects

 DEPARTMENT  OF  SPACE

 Department  of  Space  .

 20,00,00,000

 25,01,86,000  9,08  189,000

 29,00,00,000  199,87,00,000

 6,11,01,000  T'7,80,00,000

 5:38,00,000

 121,95,00,000

 4:29,30,000  87,76,000

 10,92,000

 2,000

 5,00,00,000  20,00,000
 -4,50,00,000

 20,55,00,000

 I,000

 §2,20,79,000

 3,86,00,000

 5;00,00,000

 56,00,000

 MR.  CHAIRMAN:  There  are  many  [Allocation  of  relief  to  cyclone  and
 cut  motions.

 NAN  (Coimbatore):  I  beg  to  move:

 flood  affected  areas  from  plans/assis_
 tance  contrary  to  the  request  from

 SHRIMATI  PARVATHI  KRISH-  concerned  States  that  it  be  non-
 plan  assistance,  qd)

 “That  the  demand  for  a  supple-  That  the  demand  for  a  supplemen-
 mentary  grant  of  a  sum  not  exceed-  tary  grant  of  a  sum  not  exceeding
 ing  Rs.  10,00,00,000  in  respect  of  Rs.  10,00,00,000  in  respect  of  Agri-
 Agriculture  be  reduced  by  Rs.  100.”  culture  be  reduced  by  Rs,  100.



 339  D.S.G.

 [Failure  to  give  adequate  assist-
 ance  to  cyclone  and  flood  affected
 areas  for  rehabilitation  of  victims.
 (2)]

 That  the  demand  for  8  supple-
 mentary  grants  of  a  sum  not  exceed-
 ing  Rs.  1,00,000  in  respect  of  Forest
 be  reduced  by  Rs.  100.

 (Failure  to  take  adequate  mea-
 sures  to  protect  and  develon  forest
 areas  where.  such  measures  are  re-
 quired  for  prevention  of  soil  ero-
 sion  (3)]

 That  the  demand  for  a  supple
 mentary  grant  of  a  stim  not  exceed-
 ing  Rs.  20,00,00,000  in  respect  of
 Department  of  Rural  Development
 be  reduced  by  Rs.  100.

 [Need  ty  settle  without  further
 delay  lo.g  standing  grievances  of
 employes  of  Food  Corpcration  0
 India.  (4)]

 That  the  demand  for  a  suppiemen-
 tary  grant  of  a  sum  of  not  exceeding
 Rs.  5,20,00,000  in  respect  of  Industries
 be  reduced  by  Rs.  100.

 {Continued  refusal  to  entertain  the

 requests  of  smal!  scnle  manufactu-
 rers  of  steel  products  for  exemption
 from  heavy  excise  duties.  (5)}

 That  the  demand  for  a  supplemen-
 tary  grant  of  a  sum  not  exceeding
 Rs.  5,20,00,000  in  respect  of  Indus-
 tries  be  reduced  by  Rs.  100,

 [Continued  refusal  to  entertain  re-
 quests  of  hosiery  manufacturers  for
 relief  from  high  rate  of  general  ex-
 cuse  duty,  (6)]

 SHRI  P.  K.  DEO  (Kalahandi):  I  beg
 to  move:

 That  the  demand  for  a  supple.  :on-
 tary  grant  of  a  sum  not  excee  ling
 Rs  10,00,00,000  in  respect  of  Agticul
 ture  be  reduced  by  Rs.  100.

 [Acute  flood  situation  in  Orissa  in
 last  September.  (7)  ]

 That  the  demand  for  a  supplemen-
 tary  grant  of  a  sum  not  exceeding
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 Rs.  10,00,00,000  in  respect  of  Agri-
 culture  be  reduced  by  Rs.  100.

 {Man-made  flood  in  Kalahandi
 District  by  the  bursting  of  the  in-
 complete  Pipalnala  Dam  where  rain
 water  was  impounded.  (8)  ]

 That  the  demand  for  a  supplemen-
 tary  grant  of  a  sum  not  exceeding
 Rs.  1,00,000  in  respect  of  Forest  be
 reduced  by  Rs,  100.

 [Working  of  the  State  Forest  De-
 velopment  Corporation  in  Orissa  and
 large  scale  denudation  of  forest
 in  Kalahandi  District  by  contractors.
 (9)  ]

 That  the  demand  for  a  supplemen-
 tary  grant  of  a  sum  not  exceeding
 Rs.  123,91,01,000  in  respect  of  Power
 Development  be  reduced  by  Rs.  100.

 [Desirability  of  expediting  the
 construction  of  the  Indravati  Pro-

 ject  and  reassessing  the  Hydro-elec-
 tric  power  potential  in  the  country.
 (10)}

 SHRI  K.  SURYANARAYANA
 (Eluru):  Mr.  Chairman,  while  sup-
 porting  the  demands  for  grants,  I
 want  to  make  a  few  observations  about
 the  lack  of  adequate  and  rroper  fin-
 ancial  assistance  to  the  victims  of
 cyclone  affected  areas  in  Andhra  Pra-
 desh.

 [SHRI  M.  SATYANARAYAN  Rao  in  the
 Chair]

 The  House  is  aware  of  the  calamitv
 that  befell  the  country,  esperially  the
 Andhra  Pradesh,  on  9th  of  last  month
 and  the  colossal  loss  that  we  had  to
 suffer  because  of  that.  The  Govern-
 ment  of  India  had  sent  a  study  team
 of  8  Members  and  it  is  expected  to
 send  its  report  shortly.  The  Govern-
 ment  of  India  should  come  to  the  res-
 cue  of  the  Andhra  Government.  Un-
 fortunately,  I  do  not  know,  the  assis-
 tance  that  they  have  given  comes  only
 to  Rs.  75.3  crores.  The  Government
 of  Andhra  Pradesh  have  estimated  that
 relief  measures  would  cost  Rs.  26.8
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 crores  but  the  Government  of  India
 had  given  only  Rs.  75  crores.  The
 Andhra  Pradesh  Government  have
 distributed  already  nearly  Rs.  0  cro-
 res  for  some  purposes.  There  is  loss
 of  cattle  to  the  extent  cf  23  crores,
 sheep  75  lakhs,  poultry  worth  one
 crore,  pigs  worth  Rs.  2.50  crores;  loss
 of  houses  or  damage  to  houses  63.85

 Food  and  cloth  to  the  people crores.
 who  were  victims  is  estimated  at
 44.40  crores.  They  have  so  far  given
 about  2.40  crores.  Protection  of
 cattle  is  Rs.  0.35  crores.  On  social
 welfare  they  have  already  spent  40
 lakhs.  On  rehabilitation  assistance  to
 fishermen  and  artisans  8.0  crores.  On
 assistance  to  agriculturists  they  estima-
 ted  34l]  crores.  On  vrastoration  ofi
 government  buildings,  public  buildings,
 roads,  bridges,  port  facitities  in  coas-
 tal  areas,  repairs  to  major  and  me-
 dium  irrigation  thev  estimated  5.50
 crores,  restoration  of  electrical  instal-  i
 lations  0  crores  and  so  on.  That  is
 all  estimated  at  26  crores.  This  is
 beyond  the  capacity  of  the  Andhra;
 Government.  Unless  you  provide  26
 crores  now,  the  entire  crea  would  be,
 nffected,  especially  these  two  or  three
 district.  would  find  it  difficult  to  sur-/
 vive.  Afte-  Prime  Minister  visited’
 that  plae~  people  expected  that  things
 would  move  cuickly.  He  told  us
 frankly  there  that  money  was  not  a
 problem;  he  told  us  that  we  should
 go  and  inspect  and  see  all  the  facts,
 and  he  assured  us  that  Government
 of  India  would  come  to  their  help.
 The  total  loss  is  estimated  at  7000
 erores—that  is  the  total  damage  cau-
 sed  to  public  and  private  rroperty.  This
 is  the  worst  in  this  century  and  Andhra
 alone  cannot  bear  it.  The  entire  coun-
 trv  must  come  to  its  rescue.  The  Fin-
 ance  Minister  is  also  here.  Fverv-
 where  there  is  insurance  for  indus-
 try.  Industry  is  being  financed  al-
 mast  cent  per  cent  bv  banks  and  pub-
 He  institutions.  But  we,  agriculturists,
 nut  our  own  hard-earned  money.
 For  development  and  production  they
 are  giving  loans.  But  for  industry,
 the  entire  capital  is  provided  by  you
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 and  there  is  insurance  also.  When
 they  suffer  losses  due  to  cyclone  or
 other  reasons,  they  get  back  their
 money  ceni  per  cent.  Of  course,  un-
 fortunately  some  industrialists,  with-
 out  expecting  cyclones,  did  not  insure.

 As  I  said,  it  is  beyond  ihe  State
 Government’s  capacity  to  meet  the  sit-
 uation.  Several  times  members  have
 expressed  sympathy.  Not  only  _  this
 country,  but  other  countries  also  are
 giving  assistance.  The  collectors  have
 been  given  all  the  powers  and  the
 expenditure  actually  incurred  by  the
 collectors  now  is  Rs,  0  crores.  Every
 hut  dweller  is  being  given  Rs.  50
 to  Rs.  400.  If  there  is  loss  of  cattle, Rs.  000  are  given  as  grant  for  a  Buf-
 falo.  In  this  matter,  there  is  no  ques-
 tion  of  big  or  small  farmer.  Al]  are
 equal  The  Agricultural  Commission
 has  given  the  figure  that  those  holding i0  acres  and  above  constitute  only  4
 per  cent  of  the  total  holdings  and  the
 area  operated  by  them  is  30.5  per  cent,
 ie.  more  than  one-fourth,  but  their
 population  is  only  4  per  cent.  Sir,  I
 was  staying  there  for  ten  days  and
 studying  the  situation.  The  farmers
 are  very  much  depressed.  Big  farmers
 have  no  capital.  Already  they  have
 borrowed  a  lot  and  no  bank  is  coming
 to  their  rescue.  Reserve  Bank,  land
 mortgage  banks  etc.  are  simply  plan-
 ning  but  no  help  has  come  from  them
 yet.  I  request  that  there  should  he  a
 moratorium  for  three  or  four  years
 and  also  interest-free  loans  should
 be  given  for  production.  Otherwise,
 the  economy  will  suffer.  Future  pro-
 duction  of  foodgrains  will  suffer.  All
 we  need  is  financial  assistance  for  re-
 claiming  the  land  and  producing  food-
 grains.  You  please  take  up  the  res-
 ponsibility  of  reclaiming  the  saline
 land  and  the  sanded  land.  There  are
 four  feet  of  sand  on  sugarcane  fields.
 All  the  crops  have  been  damaged  and
 the  farmers  are  being  neglected  now.
 Of  course,  we  are  very  grateful  for
 the  assistance  that  has  been  given—
 Rs.  50  for  building  huts,  Rs.  500  for
 the  goldsmiths.  carpenters.  barbers.
 washermen  and  others.  We  do  not
 want  anv  subsidv.  Farmers  with  J  or
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 2  acres  of  land  may  be  given  sub-

 sidy.  But  for  those  owning  5  acres
 and  above,  there  must  be  interest-free
 loans.  That  is  the  only  request  we

 are  making  to  the  Government  of
 India.  That  is  the  immediate  neces-

 sity.  The  second  crop  will  have  to
 be  raised  and  want  200  lakh  tonnes
 of  fertilisers  on  Joan.  ‘The  Anahra
 Government  has  no  money  to  give
 even  as  loan.  So,  the  Stute  Govern-
 ment  has  sent  a  memorandum  and
 other  details  to  the  Central  Govern-
 ment,  The  Central  Gover  iin  ont  should
 immediately  come  io  thu  rescue  cf
 the  Andhra  people.  There  is  no  use
 of  lip  sympathy.  Our  neopie  are  laugh-
 ing  at  us.  The  Prime  Minister  had
 been  there  |  do  not  want  to  blame
 anybody.  Ordinary  people  think  so.
 There  is  a  competition  emong_  peopie
 for  going  there.  The  point  is,  how
 best  can  we  help  the  affected  peo-
 ple—whether  it  is  help  from  the  Gov-
 ernment  of  India,  or  from  the  Gov-
 ernment  of  Andhra  Pradesh.  People
 don’t  think  in  terms  of  the  Janata
 government,  or  the  Conzress  govern-
 ment.  The  present  government  in
 Andhra  Pradesh  may  be  there,  or  may
 not  be  there.  The  Prime  Minister  and
 many  other  Ministers  have  said  that
 agriculturists  should  be  given  priority.
 There  is  a  provision  now  for  spend-
 ing  Rs  15,000  crores  on  irrigation  plans.
 For  whose  benefit  will  it  be?  Only
 for  the  benefit  of  agriculturists.  These
 seriousness  of  the  problems  of  the
 agriculturists  in  Andhra  should
 also  be  considered  in  such  a  manner.

 We  know  how  much  money  has  been

 spent  in  Nagarjunasagar.  We  have

 spent  beyond  our  limit.  It  should  now

 be  taken  over  by  the  Centre.  The

 Ganga-Kaveri  project  shouid  also  be
 considered  immediately.  Financial  as-

 sistance  may  be  obtalned  from  the
 World  Bank  ang  other  international
 bodies.

 Once  again  I  request  the  Finance
 Minister  to  keep  in  mind  the  serious

 plight  of  the  Agriculturists  and  to

 grant  them  interest-free  loans  to  the

 extent  of  Rs.  1000/-  or  Rs.  1500/-  each.
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 All  the  commercial  crops  in  the  Gun-
 tur  district  have  been  destroyed.  Even
 people  having  20  acres  or  700  acres
 do  not  have  food.  Some  cf  them  may
 have  food,  but  they  have  no  capacity
 for  future  production.  Apart  from  rice

 mills,  there  is  only  one  rural  industry
 in  the  villages,  viz.  sugar  mill.  We
 are  giving  some  relief  to  tha  factories
 by  way  of  reduction  in  excise  duty.
 We  do  not  object  to  it;  we  are  happy
 about  it.  But  the  grower  is  not  get-
 ling  anything  from  it.  The  percent-
 age  of  recovery  was  not  fixed  earlier.
 ‘he  recovery  basis  now  is  Rs.  8.50
 per  quintal,  with  a  premium  of  40

 paise  per  quinial  for  recovery  of  0.4
 per  cent  additional  recovery.  All  the
 sugarcane  crops  have  fallen  down.
 We  have  iost  them  in  4  or  5  districts.
 Government  should  come  to  their  res-
 cue.  There  was  a  report  by  the
 Marathe  Committee.  Governments
 are  not  giving  any  attention  to  its
 recommenations,  The  previous  Govern-
 ment  had  not  given  due  consideration
 io  i.  You  are  showing  special  con-
 sideration  to  sick  mills  and  other  sick
 industries.  You  shoulg  now  treat  the
 agriculturist  in  Andhra  Pradesh  also
 as  you  treat  a  sick  industry,  i.e.  es-
 Pecially  in  the  4  districts  of  Andhra
 Pradesh  affected  by  cyclone  and  tidal
 waves.

 Lastly  about  the  sugar  iidustry.  I
 happen  to  be  the  president  of  one  co-
 operative.  There  was  a  committee  and
 one  Mr.  Sampath  had  recommended
 certain  things.  In  1975,  taking  into
 consideration  the  cost  of  production,
 they  have  miscalculated  everything.
 One  Shri  Sampath  was  entrusted  with
 this  work.  He  recommended  that
 this  concession  may  be  given  even  to
 those  who  have  constructed  sugar  fac-
 torie,  with  lesser  cost.  I  have  given  a
 representation  against  this  to  the
 Agriculture  Ministry.

 The  sugar  industry  has  four  hus-
 bands-—the  Department  of  Co-opera-
 tives,  Ministries  of  Agriculture,  In-
 dustry  and  Finance.  Yet,  nobody  is
 willing  to  hear  their  problems,  even
 though  the  Finance  Minister  is  8  re-
 tired  ICS  officer,  he  comes  from  ap
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 agricultural  family  and  he  knows  the
 needs  and  problems  of  the  agricultu-  ‘

 rists,  including  that  of  the  sugarcane
 growers.

 I  have  taken  up  this  question  with

 the  Andhra  Pradesh  Government  tnat

 uney  are  giving  concession  to  those  who
 have  constructed  factories  with  lesser
 cost.  At  the  same  time,  we  are  penali-
 sed  and  not  given  any  concession,  be-
 cause  Shri  Sampth  has  .ecommended
 like  that.  He  is  a  retired  IAS  olficer,
 who  does  not  know  anything  about

 sugarcane.  Yet,  he  is  appuinied  the

 Sugar  Adviser.  I  do  not  know  why
 they  are  allowing  such  things.

 We  in  our  general  body  meeting  pass-
 ed  a  resolution  that  unless  the  Govern-
 ment  come  to  the  rescue  of  the  co-
 operative  sugar  factories,  they  are  go-
 ing  to  liquidate  them.  What  is  the
 alternative?  I  have  invested  Rs.  10,000
 out  of  which  Rs.  6,000  was  borrowed
 from  a  bank.  Now  the  bank  has
 given  me  notice.  I  am  not  able  to
 repay  it  because  the  co-opertive  has
 no  profit  and  is  not  declaring  any
 dividend.  On  the  other  hand,  if  it  had
 been  a  joint  stock  company,  we  would
 have  been  able  to  dispose  of  our  shares
 in  the  stock  exchange.

 Finally,  I  would  say  that  sugar  co-

 operatives  should  be  given  interest-

 free  loans.  Sick  industries  in  this  sec-

 tor  should  be  helped.  There  should
 also  be  provision  for  insurance.

 In  the  end,  I  thank  you,  Sir,  for

 giving  me  this  opportunity.

 sit  जगदीश  प्रसाद  माथुर  (सीकर  )  :

 सभापति  महोदय,  ये  पूरक  मांगें  माननीय

 वित्त  मंत्री  महोदय  ने  प्रस्तुत  की  हैं।  मैं

 उनका  समर्थन  करने  के  लिए  बड़ा  हुभा

 हूं  t

 सभापति  महोदय,  हमको  मालूम  है  कि

 जो  बायढे  हमने  जनता  के  सामने  किये

 थे,  &  र  शतीतिक  दृष्टि  से  सरकार  के  सारे
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 के  सारे  वायदे  प्रे  करती  झा  रही  है  ।

 लेकिन  जहां  तक  झाथिक  स्थिति  का  सवाल

 है,  मुख्य  रूप  से  कीमतों  में  वृद्धि  का,

 उनके  बारे  में  हमने  जो  प्रावधान  किया

 है  कि  महंगाई  को  रोका  जाएगा,  उसमें

 हम  पूरी  तरह  से  सफल  नहीं  रहे  हैं  :  मैं

 एक  उदाहरण  आपको  देता  हूं  ।  बाजार

 से  सरसों  का  तेल  गायब  हो  गया  है।  सरकार

 ने  इसका  दस  रुपये  किलो  भाव  तय  कर  दिया

 था।  मैं  जानना  चाहता  हूं  कि  कौन

 से  कारण  थे  जिन  से  वशीभूत  हो  कर  सरकार

 ने  इस  प्रकार  का  एक  भाव  तय  किया

 और  अगर  भाव  तय  किया  तो  सरकार  के

 पास  ऐसी  व्यवस्था  होनी  चाहिए  थी  जिससे

 उपभोक्ताओं  को  वह  चीज़  उपलब्ध  कराई

 जाती  ।  जब  उनको  वह  चीज़  उपलब्ध

 नहीं  होती  और  सरकारी  स्तर  पर  घोषणा

 कर  दी  जाती  हैं  कि भाव  तय  कर  दिया  गया

 है  तो  इसका  सीधा  प्रभाव  सरकारी  नीतियों

 पर  भी  पड़ता  है,  उसके  झाचरण  पर  भी

 पड़ता  है  और  इसका  दोष  जनता  हम  को

 भी  देती  है  पर  हम  लोगों  को  भी  इस  चीज़

 को  सहन  करना  पड़ता  है।  श्रगर  आप

 समझते  हैं  कि  यह  एक  श्रब्यावहारिक  निर्णय

 था  तो  इस  प्रकार  का  निर्णय  आपको  नहीं

 लेना  चाहिए  था।  ग्रगर  निर्णय  लिया  गया

 था  तो  उस  निर्णय  की  कार्यान्विति  भी  होनी

 चाहिए  थी  ।  वित्त  मंत्री  जी  मंत्रिमंडल  के

 प्रमुख  सदस्य  हैं।  इस  प्रकार  का  निर्णय

 ले  कर  जो  देनिक  उपयोग  की  वस्तु  है  वह
 झगर  बाजार  से  गायब  हो  जाती  है  तो

 बह  कोई  श्रच्छी  बात  नहीं  है।  इतना  ही

 नहीं  जन  साधारण  की  जो  अ्रपेक्षा  थी

 बजट  से  वह  बात  भी  नहीं  हुई  है।  प्राप

 सप्लीमेंटरी  डिमांडज  ले  कर  श्राए  हैं  श्रौर  जिस

 प्रकार  के  आपने  इस  में  प्रा  धान  किए  हैं,
 उनको  सदन  ने  पहले  भी  स्वीकार  किया  है

 शौर  श्रब  भी  करेगा।  लेकिन  जिस  प्रकार

 की  हमारी  घोषणायें  रही  हैं  उनकी  पूर्ति
 ची  होनी  चाहिए  ताकि  लोगों  की  हम  पर
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 ग्रास्था  जमी  रह  सके  t  इस  वास्ते

 जो  कुछ  आप  कहते  हैं  उसकी  कार्यान्विति

 को  व्यवस्था  भी  होनी  चाहिए

 करोड़ों  रुपया  आप  का  खच  होता  है

 जिस  का  कोई  बहुत  ज्यादा  उपयोग  नहीं

 होता  है  और  उस  तरफ  भी  आपको  ध्यान

 देना  चाहिए  |  मैं  खास  तीर  पर  इस

 संदर्भ  में  राजस्थान  की  जो  समस्या  है  इसकी

 शोर  आपका  ध्यान  आर्काषत  करना  चाहता

 2)  हमार  प्रान्त  में  लगभग  पचास  हजार
 शरणार्थी  इस  समय  हैं।  इन  पर  सरकार

 हर  साल  तीन  चार  करोड़  खर्च  करती  है  ।

 J97]  की  लड़ाई  के  बाद  थे  लोग  ग्राए

 थे।  तबसे  लगातार  इन  पर  हर  साल  इतना

 पैसा  खर्च  होता  झा  रहा  है  -  सरकार

 ने  उनके  वार  में  भ्रभा  तक  कुछ  निर्णय  नहीं
 लिया  है।  इसका  नतीजा  यह  है  कि

 प्रतिवर्ष  उनका  भार  हमारे  बजट  पर  पइला

 रहता  है,  उन  पर  तीन  चार  करोड़  प्रतिवर्ष

 खच  हा  जाता  है  |  अगर  स्थायी  रूप

 से  उनकी  पूनर्वास  की  व्यवस्था  हो  जाए  तो  यह

 रुपया  बच  सकता  हैँ  आर  दूसरे  ज्यादा

 जरूरी  कामों  पर  खर्च  हो  सकता  है।  प्रति-

 वर्ष  यह  भार  हम  अपने  बजट  पर  डालते

 हैं।  सरकार  के  जो  वरिष्ठ  नेता  हैं  उनकी

 मान्यता  है  कि  जो  लोग  आए  हैं  वे पाकिस्तान

 वापिस  नहीं  जाएंगे  ।  ग्रगर  नहीं  जाएंगे
 तो  करोड़ों  अतिवर्ष

 उन  पर  खर्च  करने  के

 बजाये  एक  बार  में  दस  बीस  करोड  खर्च  कर

 दिया  जाये  और  उनका  पूनर्वास  कर  दिया

 जाए  तो  यह  जो  हर  वर्ष  हम  को  खर्च  करना

 पडता  है  यह  बच  सकता  है।  ग्रभी  तक

 आपने  इस  का  कोई  हल  नहीं  निकाला  है
 और  इसका  नतीजा  यह  है  कि  व्यर्थ  में  हम
 हर  साल  इतना  पैसा  खर्च  कर  रहे  हैं  a

 चाहता  हूं  कि  मंत्रिमंडल  से  विचार  विमर्श

 करके  जो  करोड़ों  रुषया  इस  प्रकार  से

 खर्च  होता  है  इसको  आप  बचाएं  और  उनको
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 स्थायी  रूप  से  आप  बसाने  की  व्यवस्था

 करें  ।

 SHRI  P.  K.  DEO  (Kalahandi):  I
 share  the  concern  of  the  nation  at
 the  national  calamity  which  befell
 Andhra  Pradesh,  and  on  which  there
 has  been  a  full-dress  debate  a  few

 days  ago.  I  do  not  want  to  speak  on
 that  subject  on  which  much  has  been
 said,  and  shall  confine  ry  ocbserva-
 tions  to  some  of  the  Supplementary
 Demands  that  have  come  before  us.

 Demand  No.  2  refers  to  floods  and

 the  various  measures  that  the  Central
 Government  is  taking  such  as  grant-
 in-aid  in  the  shape  of  wheat  to  the

 various  States  to  the  tune  of  £0,000  ton-

 nes  This  will  go  a  long  way  to  help
 those  areas  which  have  been  affected

 by  floods.  Though  this  paragraph  does
 not  mention  my  State,  Orissa,  and  re-

 fers  only  to  Assam  and  West  Bengal,
 I  know  very  well  that  a  Central  high
 power  team  visited  my  State  when
 there  were  floods  there  in  September.
 I  sent  a  telegram  to  Shri  Surjit  Singh
 Barnala,  the  Minister  of  Agriculture
 and  Irrigation,  and  he  was  very  kind
 enough  to  send  a  central  team  which
 made  an  on-the-spot  study  of  the  flood
 situation  in  Orissa  and,  more  parti-
 cularly,  in  my  district  of  Kalahandi.

 These  Supplementary  Demands  also

 suggest  a  supplementary  uppropriation
 of  a  short-term  Joan  to  the  tune  of  Rs.
 25  crores  in  addition  to  Rs.  75  crores
 which  had  becn  budgeted  for  this  year.
 So  far  as  the  flood  situation  in  Orissa

 is  concerned,  the  State  Government  of

 Orissa  prepured  a  memorandum  on  the
 floods  in  Orissa,  in  1977,  end  sub-
 mitted  it  to  the  Central  Government
 for  a  Central  assistance  to  the  tune
 Rs.  8  crores.  Now,  it  has  been  in-
 creased  to  Rs.  25  crores.  If  you  will
 kindly  eo  through  this  report,  you
 will  find  a  very  peculiar  feature.  The
 Kalahandi  district  which  has  never
 been  a  flood-affected  district  which
 is  located  in  the  hilly  area  has  been
 the  worst  affected  district  by  the  cloud
 bursts  which  took  place  on  9th,  20th



 339  D.S.G.

 [Shri  P.  K.  Deo]

 and  llth  September,  1977.  There  has
 been  a  rainfall]  of  more  thin  7  in-
 ches.  It  created  an  unprecedented
 flood  causing  a  lot  of  damage  to  life,
 both  human  beings  and  cattle,  ana  to

 property.  Jf  you  see  the  casualty  list.
 you  will  find  that  the  estimated  value
 of  houses  damagvd  in  the  Kalahanai
 district  tops  the  Hist  of  ali  the  districts
 affected  by  the  flood  of  i977.  So  far
 as  the  paddy  and  sugarcane  Sields  af-
 fected  by  the  flood  are  concerned.
 again,  the  Kalahandi  district  tops  the
 list.  Thousands  of  acres  have  Teen
 affected  by  thi:  flood.

 We  expericneed  the  last  food  in  3967
 when  there  was  a  rainfall  of  3  inches
 in  one  night.  But  the  magnitude  of
 the  damvze  was  not  so  much  10  years
 ago  as  it  has  hanpened  this  timc.
 Tt  is  bacau‘e  there  has  been  a  con-
 tinuous  denudation  of  forests  in  the
 catchment  areas  of  the  various  rivers.
 If  you  study  the  topography  of  the
 Kalahandi  district,  you  will  find  that
 in  seuth  Kalahandi,  the  four  major
 river  systems  have  their  beginning
 there.  They  originate  from  there.
 The  rivers  are:  Vansadhara.  Nagar-
 vah,  Indravati,  and  Hati  which  jis  the
 msin  tributary  of  the  Tel  river.  The
 Te!  river  itself  arises  from  very  close
 ta  that  point.  In  the  second  Lok
 Subha,  Sardar  Swaran  Singh  was  the
 Minister  of  Agriculture.  TI  brought
 to  his  notice  that  that  at  least  ‘he
 catchment  areas  of  the  Tal  river
 should  not  be  disturbed  and  thev
 should  not  ke  denuded  of  forests.  But
 to  our  misfortune,  al]  the  forests  were
 completely  cleared  and  bull-dozed.
 The  entire  Dandakurnaya  area  war
 denuted  of  forests  because  new  lands
 had  to  be  created  for  the  East  Ben-
 gal  refugecs  for  their  rehabilitction
 there.  As  a  result,  on  those  hilly
 tracts  where  the  gredient  is  very
 steep,  because  there  are  no  forests,  all
 the  rainfal]  that  falls  rushes  through
 and  all  the  devastation  takes  place  in
 a  matter  of  a  day  or  two.  That  has
 been  the  experience  this  year.  In
 Demand  No.  5  on  forests,  a  very  good
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 suggestion  has  been  made.  An  Indian
 Institute  of  Forest  Management  is  go-
 ing  to  be  started  in  collaboration  with
 the  Indian  Institute  of  Management,
 Ahmedabad,  for  which  the  Swedish
 {International  Development  Agency  is
 likely  to  make  a  substantial  sum
 available.  The  personnel  who  would
 be  trained  there  wilj  man  the  opera-
 tions  of  the  State  Forest  Development
 Corporations  in  the  various  States.  It
 ्  a  very  good  suggestion.  [I  hope  that
 the  forest  operations  will  be  done
 now  in  a  scientific  way;  the  working
 plan  in  respect  of  forests  will  be
 executed  in  a  scientific  way  and  there
 will  be  no  indiscriminate  felling  of
 forest  trees.  There  was  a  pious  Re-
 solution  brought  by  the  previous
 Orissa  Government  in  the  course  of
 the  last  two  years  that  henceforth
 they  would  put  an-  end  to  forest
 operations  by  contractors  and  they
 would  not  auction  forests.  But  in  the
 last.  minute,  because  of  the  intiuence
 of  powerful  contractors,  the  resolu-
 tion  was  given  a  go-bye  and  forests
 were  put  under  auction.  The  unscru-
 pulous  contrieclorse  {fo  make  profits
 go  on  felling  trees  indi<criminately
 and  the  petty  forest  officials  arc  sub-
 jected  to  all  kinds  of  bribe  and  cor-
 ruption.  Thus,  we  lose  our  national
 wealth.  It  takes  a  hundred  vears  for
 a  tree  to  mature,  but  it  hardly  takes
 ten  or  fifteen  minutes  to  cut  down  a
 lree.  So,  artificial  desert  conditions
 are  being  created  there  and  ;:ail  ero-
 -ion  follows.

 I  would  be  failing  in  my  duty,
 while  diseussing  the  floods  if  |  do  nat
 brine  to  the  notice  of  the  Govern-
 ment  of  India  certain  discrenancies
 which  have  not  been  pointed  out  in
 this  memorandum  to  the  Agriculture
 Minister.  Shri  Barnala,  reverding
 Pipalnala  Minor  Jrrigation  Project.
 This  js  a  small  minor  irrigation  pro-
 ject.  and  even  though  there  were

 lower  tenders  received,  the  contract
 was  fiven  to  a  blue-eyed  contractor
 of  the  previous  Government—Shrn
 Ramavatar  Agarwal.  There  was  a
 helf-anhour  discussion  in  the  last
 Session.  He  owed  nearly  Rs.  68
 lakhs  to  the  Government  of  Orissa
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 and  to  the  Food  Corporation  of  India.
 He  did  a  very  bad  job  in  the  Pipal
 nala  Project.  The  main  dam  was  yet
 to  be  completed  another  4  fect  high.
 Before  the  completion  of  the  dam,  the
 vain  water  was  impounded  and  when
 there  was  a  cloud-burst,  the  main
 Pipainala  dam  burst.  As  a  result
 caanemade  flood  thousands  of  acres  of
 land  were  sand-cast.  Bhawanipatna,
 the  district  headquarters,  was  jnun-
 dated.  Several  houses  collapsed  and
 meny  lives  were  lost-—both  ceitle  and
 human  beings.  All  the  approach
 vonds  io  Bhavanipaton  were  cut  off;
 all  the  bridges  were  washed  away—
 cutting  off  the  district  headquarters
 from  outside  world....

 MR.  CHAIRMAN:
 conclude.

 Please  try  to

 SHRI  P.  K.  DEO:  |  will  finish  in
 three  or  four  minutes.

 MR.  CHAIRMAN:  You  have  al-
 ready  taken  ten  minutes.  Please  try
 conclude  now.

 I8  hrs.

 SHRI  PP.  K.  DEO:  Lastly,  ]  would
 bke  to  highlight  the  importance  of
 the  Upper  Indravati  Project.  This  is
 a  multi-purpose  project  which  has-
 heen  recently  cleared  by  the  Techni-
 cal  Advisory  Body  of  the  Planning
 Commiss.on  and  it  is  going  to  be  in-
 cluded  in  the  Sixth  Plan.  But  I
 doubt  if  the  resources  of  the  Orissa
 Government  can  accommodate  it  in
 the  Orissa  Plan.  I  suggested  that  it
 should  be  split  up  and  the  power  por-
 tion  should  be  taken  up  by  the  Cen-
 tral  Government;  the  National  Hydro-
 Electric  Corporation  of  India  can  take
 ioup.  If  is  going  to  cost  Rs.  42
 crores  and  jt  woul@  generate  600
 megawatt  of  hydro  power  at  a  very
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 cheap  rate.  The  irrigation  part  of
 this  project,  which  would  cost  Rs.  78
 crores  and  will  irrigate  5  lakh  acres
 of  chromicaliy  drought  affected  grea
 may  be  taken  up  by  the  Orissa  Go-
 verrment  and  could  be  spread  over
 five  years,  Further,  there  should  be
 some  time-limit  to  complete  this  pro-
 ject.  otherwise  the  cost  will’  further
 escalate  and  it  would  be  beyond  our
 capacity.

 MR.  CHAIRMAN:  Please  conclude
 now.  You  may  supply  all  other  facts
 to  the  Minister  and  he  will  reply  to-
 morrow  and  will  take  those  facts  into
 account.

 SHRI  P.  K.  DEO:  Sir.  I  have
 made  certain  specific  suggestions  and
 I  would  like  to  get  specific  answers
 to  these  points

 MR.  CHAIRMAN:  Mr.  Alagesan.

 SHRI  0.  V.  ALAGESAN  (Arko-
 nam):  Mr.  Chairman,  Sir,....

 MR.  CHAIRMAN:  You  may  con.
 tinue  tomorrow.

 BUSINESS  ADVISORY  COMMITTEE

 TENTH  REPORT

 THE  MINISTER  OF  PARLIAMEN-
 TARY  AFFAIRS  AND  LABOUR
 (SHRI  RAVINDRA  VARMA):  I  beg
 to  present  the  Tenth  Report  of  the
 Business  Advisory  Committee.

 8.02  hrs.

 The  Lok  Sabha  adjourned  till  Eleven
 of  the  Clock  on  Wednesday,  Decem-

 ber  14,  977/Agrahayang  23,  899
 (Saka).


